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 लोक  सभा  वाद-विवाद

 लोक  सभा

 7  1992/16  1914  )

 लोक  सभा  11  बजे  म०  पृ०  पर  समयवरेत  हुई रे

 महोदय  पीठासोन  हुए ]

 निधन  संबंधों  उल्लेख

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  अपने  एक  भूतपूर्व  सहयोगी  श्री  एम०  गुलाम  मोहिदोन  के  निधन  के

 बारे  में  सभा  को  सूचित  करना

 श्री  मोहिदीन  1957-62  के  दौरान  भूतपूर्व  मद्रास  राज्य  के  डिडोगुल  निर्वाचन-क्षेत्र  से दूसरी

 लोक  सभा  के  सदस्य  थे  ।

 सक्रिय  राजनैतिक  और  सामाजिक  कायंकर्ता  के  रूप  में  श्री  मोहिदीन  ने  स्वतन्त्रता

 खासतोर  से  1942  में  छोड़ोਂ  बांदोलन  में  जोर-शोर  से  भाग  लिया

 श्री  मोहिदीन  अपने  जिले  की  विकास  सम्बन्धी  गतिविधियों  में  गहरी  दिलचस्पी  लेते  थे  ।

 वह  सभा  की  कायंवाही  में  बड़े  सक्रिय  रूप  से  भाग  लेते  थे  और  इसमें  उन्होंने  अपना
 अविस्मरणीय  योगदान  दिया  ।

 श्री  मोहिदीन  का  देहावतान  74  वर्ष  की  आयु  में  29  1992  को  उत्तमापलयम  में

 हुआ  ।

 हम  अपने  इस  मित्र  के  निधन  पर  गहरा  शोक  व्यक्त  करते
 हैं

 ।

 सदस्यगण  दिवंगत  आत्मा  के  सम्मान  में  थोड़ी  देर  मोन  खड़े  हो  जायें  ।

 11.02  सन्‍्पू०

 सदस्यगण  थोड़ो  देर  मोन  खड़े

 ]

 )
 श्री  वोरेन्द्र  सिह  :  अध्यक्ष  बासिलोना  से  भारत  की  टीम  आ  गई  है

 ओर  पर  इस  देश  की  शर्मनाक  पराजय  हुई  है  ***  **  निन्‍दा  प्रस्ताव  आना  चाहिए  ।

 1



 निधन  संबंधी  उल्लेख  7  1992

 श्री  छेदी  पासवान  :  अध्यक्ष  इस  सम्बन्ध  में  सदन  में  दो  मिनट  का  मौन

 रखना  चाहिए  और  निन्‍्दा  प्रस्ताव  आना  )

 भरी  शरद  यादव  :  अध्यक्ष  एक  बात  मैं  कहना  चाहता  चार  सदस्यों
 के  बारे  में  हमने  20-25  दिन  से  नोटिस  दिया  हुआ  उनको  बाबत  आपने  क्‍या  फंसला  किया
 कल  होलीडें-इन  में  बाकायदा  खरीद-फरोख्त  और  पैसा  देकर  के  '*'

 )

 भरी  हरि  किक्षोर  सिह  :  )  होलीडे-इन  में  पच्चास-पच!स  लाख  रुपया
 दिया  गया  ।  यह  कांग्रेस  पार्टी  को सरकार  और  प्रधानमन्त्री  के  कार्यालय  से  काम  हो  रहा  है  ।  हम  मांग
 करते  हैं  कि  आप  उस  पर  निर्णय  दीजिए  ।  यह  नाटक  हम  नहीं  चलने  इस  जनतन्त्र  की  हत्या  को

 नहीं  चलने  मजाक  हो  रहा  का  राज  है  ओर  श्री  नर्रासह  राव  को  सरकार  है
 ***  आपको  बताना  पड़ेगा  ।

 [  अनुवाद  ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हरि  कशोर  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  किसी  भी  आवेदन-पत्र  पर
 भेरे  द्वारा  दिया  गया  निर्णय  उत्त  समय  तथा  तारीख  से  लागू  होगा  जब  से  आवेदन-पत्र  मुर्झ  दिया
 गया  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  जो  कुछ  भी  निर्णय  आज  अथवा  कल  लिया
 गया  है  बह  उस  समय  तथा  तारीख  से  लागू  जब  वह  आवेदन-पत्र  मुझे  दिया  या

 शो  लाल  कृष्ण  आडवाणो  अध्यक्ष  मैंने  इस  बात  का  उल्लेख  न  किया
 लेकिन  आपने  सभा  में  इस  बात  का  उल्लेख  किया  है  ।  इसलिए  सभा  यह  बात  जानना  चाहेगी  कि

 मुहं  का वियय  क्या

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  मामलों  को  सभा  में  नहीं  उठाया  धाना  मुझे
 एक  आवेदन-पत्र'**

 )

 ]

 श्री  शरद  यादव  :  मैं  पार्टी  का सवाल  नहीं  उठा  रहा  हूं'**  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कह  रहा  हूं  यह  विषय  सदन  में  नहीं  आना  मगर  बहुत  सारे  ऐसे
 विषय  उठाते  हैं  जिनको  यहां  नहीं  आना  ठठाने  के  बाद  ऐसी  थोजें  नहीं  छोड़नी  चाहिएं
 जिससे  लोगों  के  मन  में  शंका  मेरे  पास  एप्लीकेशन  आई  थी  जनता  दल  के  लीडर  को  तरफ  से
 कि  कुछ  लोगों  को  उन्होंने  पार्टी  से  निकाल  दिया  हम  उसमें  यह  प्रोसिजर  फालो  करते  हैं  कि  ऐसी
 कोई  एप्लीकेशन  आती  है  जिस  सदस्य  के  लिलाफ  आती  है  हम  उसको  नोटिस  देते  उस  पर  वह
 सदस्य  है  फिर  वह  नोटिस्व  लीडर  को  देते  हैं  और  लोडर  को  सुनकर  फंसला  देते  मगर

 कऊअध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  काय्यंवःही  बत्तांत  स ेनिकाल  दिया
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 एप्लीकेशन  आती  है  उस  वक्‍त  उस  पर  समय  ओर  तारीख  डली  होती  जो  भी  निर्णय  होता  है  वह

 उस  समय  और  तारीख  से  एप्लीकेबल  होगा  ।

 श्री  शरद  यादव  :  जो  आपकी  रूलिग  होती  है  उसका  तारतम्य  पीछे  से  भी  होना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  क्या  कहा  आपने  नहीं  न  यह  कोट  यह  पालियामेंट  है  यहां
 अपने  प्रोश्षिजर  के  द्वारा  होगा

 **

 भ्रो  हरद  यादव  :  लेकिन  लोकतन्‍्त्र  की  साफ  रखने  को  परम्परा  तो

 अध्यञ  महोबय  :  आप  बिना  वजह  की  शंका  ले  रहे  हैं  ।

 श्रो  हरि  किशोर  आप  पर  शंका  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बहुत  लम्बी  बात  हो  रही  मैं  कह  रहा  हूं  कोर्ट  में  भी  मंटर  जाता

 कोर्ट  ने  कहा  है  कि  ऐसे  मटर  आते  जो  भी  तरीका  कोर्ट  एप्लाई  करता  है  उस  तरीके  से  मैं  भी

 यहां  करने  की  कोशिदह  लेकिन  मैं  बिना  नोटिस  दिए  बिना  पूछे  हुए  एक्शन  ले  लूं तो कल

 आपके  ऊपर  भी  हो  सकता  है  ।

 श्री  नोतोद्य  कुमार  :  हम  एक  बात  कहना  चाहते  हैं  आज  से  20  दिन  पहले  पार्टी  ने

 निर्णय  किया'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सभा  में  ही  मुझसे  जिरह  कर  रहे  हैं  ।

 ]
 श्री  नोतीश  कुमार  :  हम  क्रास  एक्जामिन  नहीं  कर  रहे  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  नोटिश  आया  था  मैंने  आपको  दिया  है  उसका  उत्तर  आपने  नहीं  दिया

 श्री  रास  विलास  पासवान  :  हम  लोगों  ने  निर्णय  करके  आपको  दे  अब
 आपको  निर्णय  लेता  कल  भापसे  मिलकर  हमने  आग्रह  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बता  दो  उस्त  पर  आपको  कहना  नहीं  है  ।

 झो  नोतोश  बाजार  में  प्रचारित  हो  रहा  है  कि  अनअटंच  नहीं  हुए  हैं  उसको  जोड़कर
 एक  तिहाई  पूरा  करने  के  लिए  खरीद-फरोख्त  चल  रही  है  ।  जस्टिस  डिलेड  इज  जस्टिस  क्षाप
 देर  क  रंगे  ओर  वहां  खरोद-फरोख्त  का  वाजार  गम  हो  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जो  निर्णय  लूंगा  आप  हाई  सुधोम  कोर्ट  में  जाकर  चैलेंज  कर  सकते
 हाउस  में  इप  प्रकार  से  न  उठाएं  ।

 थ्रो  नोतोश  कुमार  :  जापको  अधिकार  है  शिड्यूल  10  उसमें  दूसरा  कैसे  कर  सकता
 यह  संसद

 की
 चीज

 सं  है  इसमें  आपका  निर्णय  सर्वोपरि  आपके यह  संसद
 की

 चीज  संसद  का  निजी  मामला  है  इसमें  आपका  निर्णय  सर्वोपरि  आपके  निर्णय  को
 हम  मान  रहे  हैं  ।  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सारी  चीजे  चेम्बर  में  समझा
 .।  ्जर
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 गुवाहाटी  से  सिल्वर  तक  का  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 '

 +450,  श्री  कबोन्द्र  पुरकायस्थ  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुवाहाटी  से  शिलांग  होते  हुए  सिलचर  जाने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग  विशेषरूप

 से  सोनपुर  से  सिलचर  तक  का  भाग  सभी  मौसमों  में  उपयोग  के  योग्य  नहीं

 (a)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  सड़क  के  संचारगत  कम्यूनीकेटिव  और

 सामरिक  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसके  सुधार  के  लिए  विशेष  कोष  के  अन्तगंत  घनराधि  आबंटित

 करने  काहे  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वेद्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  से  शिलांग  से  होकर  जाने  वाला  गुवाहाटी  से  सिलचर  तक  का

 राष्ट्रीय  जिसमें  सोनपुर  स ेसिलचर  तक  का  भाग  भी  छामिल  सभी  मोौसमों  में  यातायात  के

 योग्य  इस  पूरे  मार्ग  को  दो  लेन  वाला  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बनाने  का  काम  चल  रहा  है  ।

 श्री  कबीन्‍द्र  पुरकायस्थ  :  माननीय  अध्यक्ष  मंत्रीजी  द्वारा  दिया  गया  उत्तर  सही  प्रतीत

 नहीं  होता  क्योंकि  सोनपुर  तथा  बदरपुर  के  बीच  का  माग्ग  सभी  मौसमों  में  यातायात  के  योग्य

 बिल्कुल  भी  योग्य  नहीं  वर्षा  के मौसम  के  दौरान  यह  मार्ग  अनेकों  बार  बन्द  रहता  जोबाई  से

 बदरपुर  तक  का  राष्ट्रीय  राजमा्गं  44  सीमा  सड़क  संगठन  के  अन्तगंत  आता  है  और  इसकी  लागत  का
 भार  परिवहन  मंत्रालय  तथा  रक्षा  मंत्रालय  दोनों  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  वहत्॒  किया  जाता  लेकिन

 जोबाई  तथा  बदरपुर  के  बीच  के  मार्ग  की  दशा  दोचनोीय  है  और  विशेषरूप  से  सोनपुर  तथा  बदरपुर
 के  बीच  मार्ग  की दशा  तो और  भी  अधिक  खराब

 क्‍या  मैं  माननीय  मंत्रीजी  द्वारा  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्‍या  ऐसा  बी०  आर०  ओ०
 हरा  किए  जा  रहे  अंधाघुंघ  विस्फोटों  के  कारण  जिससे  कि  भारी  भूस्खलन  होता  है  और  दूसरे
 घटिया  स्तर  का  पत्थर  इस्तेमाल  करने  के  कारण  ओर  तीसरे  वर्षा  के  मौसम  के  दोरान  लुक  लगने
 जैसे  कार्यों  का रखरखाव  न  करने  के  कारण  हैं  ?  मेरे  प्रश्न  का  भाग  यह  है  कि  क्‍या  यह  सच  है  कि
 पौ०  डब्ल्यू०  डी०  द्वारा  एन०  एच०  एस०  के  जरिए  किए  गए  काय॑  की  जांच  तथा  निरौक्षण  परिवहन
 मंत्रालय  के  अधिकारियों  द्वारा  किया  जातः  है  ?  यह  सीमा  सड़क  संगठन  द्वारा  किए  गए  कार्य  के  मामले
 में  नहीं  किया  जाता  है  ।  यदि  ऐसा  तो  सरकार  नियमित  जांच  तथा  निरीक्षण  करने  तथा  इन
 कमियों  को  टूर  करने  का  विचार  रखती  है  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  ज॑ंसाकि  मुख्य  उत्तर  में  कहा  जा  चुका  हम  फिर  से  यह  दोहराना
 चाहेंगे  कि  माननीय  सदस्य  द्वारा  उल्लिखित  गुवाहाटी  से  सिलचर  तक  का  मार्ग  सभी  मौसमों  में
 यात  के  योग्य  इसके  विपरीत  किसी  भी  आरोप  अथवा  राय  को  हम  स्वीकार  नहीं  यह

 है
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 मार्ग  सभी  मोसमों  में  यातायात  के  योग्य  इसका  निर्माण  काय॑  अनेक  दोरों  में  चल  रहा है  और  हो
 सकता  है  इस  कारण  मार्ग  की  दशा  अच्छी  न  हो  ।  लेकिन  यह  सभी  मौसमों  में  यातायात  के  योग्य  है  ।
 इस  मार्ग  के  आस-पास  ऐसे  कोई  अंधाधंध  विस्फोट  नहीं  हो  रहे  जैसाकि  माननीय  सदस्य  द्वारा
 आरोप  लगाया  गया  है  ।  इस  मर्ग  का  कुछ  भाग  नागालेंड  तथा  असम  में  सम्बन्धित  पी०  डब्ल्यू  «
 विभागों  के  अन्तगंत  माननीय  सदस्य  द्वारा  इंगित  मार्ग  दो  राष्ट्रीय  राजमार्गों  से  मिलकर  बन

 हुआ  है  सोनपुर  तथा  बदरपुर  के  बीच  राजमागं  44  तथा  दूसरा  बदरपुर  तथा  सिलचर  के  बीच
 राजमार्ग  53  ।  जहां  तक  कि  सामा  सड़क  संगठन  से  सम्बन्धित  मार्गों  का  सम्बन्ध  उनका  निरीक्षण
 भी  सीमा  सड़क  संगठन  द्वारा  किया  जाता  हमें  इस  मार्ग  के  फेज  11  और  फेज  111  का  विकास
 कार्यक्रम  सौंपा  गया  हम  पहले  ही  15  करोड़  रु०  की  राशि  खर्च  कर  चुके  हैं  और  अगले  कुछ
 वर्षों  में  तथा  मार्च  1995  तक  42  करोड़  रु०  को  राशि  खर्च  फ्वी  जाएगी  तथा  जोवाई  से  सिलचर  तक
 का  पूरा  मार्ग  दोहरी  लेन  वाला  राष्ट्रीय  राजमागं  बन

 श्री  कबोन्द्र  पुरकायस्थ  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  जो  उत्तर  दिया  मैं  उससे  बिल्कुल  भी  संतुष्ट
 नहीं  हूं  ।  ये  तथ्य  नहीं  मैं  वहां  का  निवासी  मैं  इसी  रास्ते  से  कई  बार  गया  हूं  ओर  मैं  इस  तभाम
 स्थिति  के  बारे  में  पूरी  जानकारी  रखता  हूं  ।

 मेरा  दूसरा  पूरक  प्रश्न  यह  है  कि  चूंकि  राष्ट्रीय  बंगलादेश  को  सोमा  के  साथ

 काफी  लम्बाई  तक  लगता  है  और  पूरी  सीमा  पट्टी  से  व्यापक  घुसपंठ  और  तस्करी  को  घटनाएं  हो  रही
 क्या  सरकार  राजमार्ग  का  और  अधिक  सुधार  करने  और  इसे  बारहमासी  बनाने  की  दिशा

 में
 तत्काल

 कदम  उठायेगी  ।  मैं  पुनः  यही  बात  कहूंगा  कि  बारट्पासी  ढताने  खासकर  जो  बे  रोक-टोक  घुसपंठ  और

 तस्करो  हो  रही  उस  पर  नियंत्रण  लगाने  की  दिशा  में  तत्काल  कदवन  उठायेगी  ।  मेरे  प्रशत  का  दूपरा
 भाग  यह  है  कि  मौजूदा  सड़कों  के  आवश्यक  सुधार  करने  के  साथ-साथ  क्या  सरकार  राज्य  सरकार  को

 सुझाव  देगी  कि  गुवाहाटी  और  सिलचर  के  बोौच  एक  अन्य  राजमार्ग  के  निर्माण  पर  विचार  करे  और
 सरकार  इसके  लिए  पूर्ण  अथवा  आंशिक  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराये  ।

 श्री  एस०  क्ृष्ण  कुमार  :  घुसपंठ  का  प्रश्न  तो  एक  आम  प्रश्न  जंसाकि  मैंने  पहले  भी

 कहा  गुवाहाटी  और  सिलचर  के  बीच  बना  राष्ट्रीय  राज  मार्ग  जोकि  दो  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेसाथ
 मिलकर  बना  हुआ  वह्‌  एक  बारहमासी  राजमागं  हमारा  एक  विकास  कायंक्रम  है  जिसके  द्वारा
 इस  राजमार्ग  को  दोहरा  किया  जा  रहा  सड़क  का  सुधार  किया  जा  रहा  ऐसी  प्रक्रिया
 चल  रही  है

 जहां  तक  इन  दोनों  स्थानों  को  जोड़ने  वाले  एक  मुख्य  वेकल्पिक  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  संबंध
 इस  खमय  रक्षा  मंत्रालय  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ]

 श्री  येल्लेया  नंदोी  /  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  रक्षा  मंत्री  जी  से

 पूछना  चाहता  हूं
 कि  सिकन्दराबाद  में  एक  कंटोनमेंट  के  अन्दर  एक  नेशनल  रोड  है  निजामाबाद  तक

 जाती  है  लेकिन  जब  लोग  वहां  से  ट्रेग्हल  करते  हैं  तो  डिफेंस  के  अधिकारी  रास्ता  बन्द  कर  देते
 इस  प्रकार  धिविल  लोगों  के  लिए  रुकावट  कया  मंत्री  महोदय  बतायेंगे  कि  क्या  इसके  बारे  में  लोगों
 ने  एप्लीकेशन  देकर  कई  बार  क्षिकायत  की  क्‍या  उनकी  प्राबलम  का  हल  नहीं  हुआ  ?.

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रदन  तो  गोहाटी  से  सिलचर  तक  का
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 ]
 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  प्रश्न  तो  सीमा  सड़क  संगठन  ओर  राष्ट्रोय  राजमार्गों  के  बारे  में

 सीमा  सड़क  संगठन  द्वारा  कुछेक  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रख-रखाव  ओर  निर्माण  करने  के  बारे  में
 माननीय  सदस्य  तो  उस  राष्ट्रीय  र  जमागं  के  बारे  में  पूछ  रहे  है ंजोकि  सिकन्दराबाद  के  निकट  छावनी
 क्षेत्र  से गुजरता  यह  बात  इस  प्रइन  से  सम्बद्ध  नहीं  फिर  भी  यदि  छावनी  अधिकारियों  के

 बारे  में  इनकी  कोर  शिकायत  है  तो  हम  उस  पर  भी  विचार  करने  फे  लिए  तंयार  हैं  जिससे  कोई  साथंक
 जन-शिकायत  दूर  हो  सके  ।

 श्री  पीटर  जो  ०  मरबनिआंग  :  मैं  इस  वर्ष  जनवरी  माह  में  जोवेई  से  बदरपुर  गया

 लम्सहोंग  तक  तो  सड़क  काफो  अच्छी  है  जोकि  जोवेई  से  लगभग  40  किलोमीटर  तक  है  ।  परन्तु  उसके
 बाद  लगभग  14  किलोमीटर  तक  की  सड़क  वास्तव  में  बहुत  ही  खराब  हालत  में  आजकल  लोग
 सड़क  के  साव-साथ  खड़ी  पहाड़ियों  को  अंधाधुंब  दरोके  से  तोड़  रहे  हैं  जिससे  सड़क  के  निर्माण  के  लिए
 पत्थर  आदि  प्राप्त  को  जा  जेसाकि  आप  जानते  हैं  कि  खासी  और  जेनतिया  पहाड़ियों  की  भूमि
 सरकार  को  भूमि  नहीं  है  ।  यह  वहां  के  लोगों  व्यक्तियों  की  अथवा  कबीलों  को  भूमि  इस  तरह
 से  पहाड़ियों  को  अंधाघघ  तरीके  से  तोड़ने  और  पत्थर  प्राप्त  करने  के  रवंये  ने  वहां  के  लोगों  के  मन  वें
 काफी  भ्रम  पंदा  कर  दिया  है  ओर  उन्हें  ऐसा  लगने  लगा  है  कि  रक्षा  विभाग  कानून  को  अपने  हथों  में

 ले  रहा  वहां  पर  ऐसे  भी  कई  पुल  हैं  जोकि  कई  वर्षों  से  पूरे  नहीं  हो  पाये  हैं  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  यदि  सम्भव  हो  सके  तो  जी  ०

 आर०  ई०  एफ०  की  देखरेख  में  स्थानीय  ठेकेदारों  से  सड़कों  का  निर्माण  करवाया  ज!ये  |  सड़क  निर्माण
 कार्य  जी  ० आर०ई०एक०  की  देखरेख  में  आता  है  न  सि  सीमा  सड़क  संगठन  को  देखरेख  के  अन्तगंत  ।

 यदि  स्थानीय  ठेकेदार  उपलब्ध  हैंतो  जी०आर०ई०एफ०  को  अधिकाधिक  ठेके  उन्हें  ही  देने  चाहियें
 जिससे  वे  लोग  सड़कों  को  समय  के  भीतर  ही  यानि  1995  तक  पूरा  कर

 श्रो  एस०  कृष्ण  कुमार  :  सीमा  सड़क  संगठन  को  दे्ष  में  उत्तर  में  और  पूर्वोत्त र  में

 सवेदनशील  और  परिचालन  किस्म  की  सड़कों  के  विकास  का  काय॑  सौंपा  गया  है  और  इनका  अपना  एक
 विशेष  संगठन  है  जोकि  उनके  विभाग  का  ही  यह  कायें  सेना  को  टुकड़ियों  आदि  के  माध्यम  से

 किया  जाता  इस  प्रकार  जे  वल  बड़े  पुलों  के  मामले  में  ही  प्राइवेट  ठके  दिये  जाते  इस  संगठनात्मक

 ढांचे  को  बदलने  का  हमारा  कोई  विचार  नहीं

 जहां  तक  पहाड़ियों  को  अंधाघुघ  तोड़ने  का  सम्बन्ध  हमें  यह  बताया  गया  है  कि  ऐसा  नहीं
 किया  जा  रहा  केवल  अनिवायं  तोड़फोड़  ही  की  जा  रही  है  क्योंकि  वहां  पर  कुछ  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जहां
 तक  आप  पहुंच  ही  नहीं  सकते  और  आप  लम्बी  दूरी  तक  पत्थर  आदि  नहीं  ले  जा  इसलिए

 तोड़फोड़  का  कार्य  स्थानीय  स्तर  तक  ही  किया  जाता  वहां  का  भू-क्षेत्र  काफ़ी  कटिन  आवागमन

 की  परिस्थितियां  काफी  कठिन  हैं  और  यदि  प्राइवेट  ठेर्वेदारों  को  काम  दिया  जाता  है  तो  वह  काफी

 महंगा  पड़ेगा  ।  हम  यह  भी  नहीं  सोच  सकते  कि  प्राइवेट  ठ  केदार  इस  समय-सीमा  के  अन्दर  काय॑  को

 पूरा  कर  देंगे  जोकि  सड़कों  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  हमने  तय  की  है  ।

 श्री  लोकनाथ  चोघरी  :  क्या  यह  ब:त  सद्टी  है  कि  अधितर  सीमा  सड़क  पहाड़ियों  को

 तोड़ने  क ेकारण  और  विशेषकर  बरसात  के  मौसम  में  भू-स्खलन  के  कारण  बंद  हो  जाती  हैं  ?  यदि

 ऐसी  बात  है  तो  क्‍या  सीमा  सड़कों  के  निर्माण
 के  लिए  बार-बार  मांग  की  जातो  रहो  है  खासकर
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 हिमालय  सीमा  रेखा  पर  जो  सिलचर  से  गंगटोक  के  बीच  मार्ग  इस  मार्ग  पर  दोहरे  मार्ग  का  निर्माण
 किया  ताकि  यातायात  ठप्प  न  हो  सके  ओर  इन  क्षेत्रों  से  सम्पर्क  बना  रहे  |  क्या  सरकार  ने  भी
 हस  बात की  आवश्यकता  को  अनुभव  किया  है  ?

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  सभी  सीमा  सड़कों  के  विक्रास  के  लिए  एक  कामंत्रम  है  ।

 हमने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इसके  लिए  प्रस्ताव  तैयार  किए  इस  समय  हमारे  पास
 ऐेसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराघीन  नहीं  है  ।

 जारा  मशीनें

 *451.  श्रों  सन्‍्तोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अब  तक  कितनी  चारा  मशीनों  का  आयात  किया  गया

 इन  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च की  गई

 क्‍या  ये  सभो  मशीनें  कार्य  कर  रही  और

 यदि  तो  इनसे  क्या  लाभ  हुए  हैं  ?

 ]
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशवर  :  से  एक  विवरण  सभ;-पटल

 पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 और  (@)  देक्ष  में  अब  तक  आयात  की  गयी  चारा  मशीनों  की  कुल  संख्या  के  बारे  में

 ठीक  ठीक  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  उपलब्ध  रिपोर्टों  के  लगभग  32  लाख  अमरीकी
 डालर  की  रादि  के  आयात  लाइसेंसों  क ेआधार  पर  वर्ष  1987  में  50  चारा  मशीनों  का  आयात  किया
 गया  5  अन्य  मशीनों  का  देश  में  हो  निर्माण  किया  गया  जिन्हें  उपर्युक्त  50  मशीनों

 के  साथ  आयात  किए  गए  कलपुर्जों  से  तेयार  किया  गया  2  अन्य  मशीनों  का  पता  लगाया  गया

 किन्तु  उनके  बंध  आयात  के  बारे  में  कोई  सबूत  पेश  नहीं  किया  गया

 और  उपर्युक्त  अधिकांश  मशीनों  के  बारे  में  यह  सूचित  किया  गया  है  कि  ये  काम

 नहीं  कर  रहीं  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  ने  इन  मशीनों  के  कार्ये-निष्पादन  का  मूल्यांकन
 करने  के  लिए  एक  समिति  का  गठन  किया  है  ।

 ]

 श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  मान्यवर  अध्यक्ष  आपको  दायद  ध्यान  होगा  कि  नौवीं
 खोक  समा  के  प्रारम्भ  में  कई  दिनों  तक  लोक  सभा  की  का  रंव।ई  में  बाघा  पड़ी  थी  इस  विषय  को  लेकर
 के  ।  1987  में  50  चारा  महीनों  का  आयात  किया  गया  था  और  इस  विश्वास  के  साथ कि  देश  के
 अंदर  कृषि  के  क्षेत्र  जानवरों  के  चारे  में  एक  बहुत  ही  क्रान्ति  आएगी  और  परिवतंन  होगा  और
 उसी  के  आधार  पर  इसका  प्रदर्शन  पूरे  देश  में  होगा  ।  करीब  3  करोड़  4  लाख  रुपए  की  कस्टम
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 ड्यूटी  में  छूट  भी  दी  गई  विदेशी  कम्पनी  के  भारत  कृषक  समाज  के  माध्यम से  पूरे  देश  में

 इनका  प्रदर्शन  होगा  और  उसके  माध्यम  से  देश  भर  के  किसानों  में  एक  नयी  जागृति  आने की  बात

 थी  और  वित्त  मंत्रालय  ने  जो  इतनी  छूट  दी  3  करोड़  4  लाख  की  उसमें  स्पष्ट  रूप  से  दो  छात्तें

 बनाई  थीं  ।  पहली  शत  यह  थी  कि  ये  मशीनें  वेची  नहीं  जाएंगी  और  दूसरी  शर्तं  यह  थी  कि  इनका

 पूरे  देश  के  अंदर  डिस्प्ले  किया  जाएगा  ओर  किसातों  को  इसको  जानकारी  दी  जाएगी  ओर  यह  प्रक्रिया

 15  दिन  के  अंदर  पूरो  हो  जाएगी  ।

 अध्यक्ष  आज  जो  उत्तर  मुर्े  मिला  वेसे  कृषि  मंत्रालय  को  इसका  उत्तर  देना

 लेकिन  वित्त  राज्य  मंत्री  दे  रहे  उन्होंने  अपने  उत्तर  में  यह  तो  बता  दिया  कि  50  चारा

 मशीनें  आयात  हुईं  और  इतना  पेसा  खर्च  हुआ  ओर  उत्तर  के  और  भाग  में  यह  बात  लिखों

 है  कि  अधिकांश  मशीनों  के  बारे  में  यह  सूचित  किया  गया  है  कि  ये  काम  नहीं  कर  रही
 तो  मेरा  पहला  प्रन्‍न  यह  है  कि  अगर  एक  विशद्येष  कायं  के  लिए  इनका  आयात  किया  गया  था  और
 3  करोड़  रुपए  से  अधिक  की  छूट  वित्त  मंत्रालय  ने  तो  उन  कार्यों  की  पूर्ति  भी  नहीं  हो  तो
 उसके  सम्बन्ध  में  क्या  कारंवराई  की  गई  जबकि  वषं  1990  के  प्रारम्भ  में  यह  बताया  गया  था  कि
 इसमें  जांच  होगी  और  जांच  के  साथ  एक  आवश्यक  कारंवाई  रुपया  बस  लने  की  कारंवाई
 तो  मैं  इस  प्रश्न  के  माध्यम  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  इस  दिशा  में  क्‍या  प्रगति  हुई  है  और  कया  प्रक्रिया
 अब  तक  इस  दिशा  में  अपनाई  गई  है  ?

 थ्रो  रामेइवर  ठाकुर  :  1985  के  दिसम्बर  कर्नाटक  सरकार  की  ओर  से  उनसे

 अनुरोध  किया  गया  था  कि  मशीनों  के  आयात  पर  छूट  दी  पहले  इसकी  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  ।

 पुनः  कई  राज्य  सरकारों  ने  और  सांसदों  ने  इस  सम्बन्त्र  में  वित्त  मंत्रालय  को  लिखा  कि  इसमें  छट
 देनी  चाहिए  क्योंकि  इसमे  हरितक्रांति  में  सहूलियत  मिलेगी  और  इससे  सुविधा  तो  इसमें  छूट
 की  व्यवस्था  के  लिए  सब  लोगों  का  अनुरोध  होने  इसमें  वित्त  मंत्रालय  ने  छुट  दी  और  जंसा
 माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  शर्ते  यह  रखी  गई  थी  कि  व्यावसायिक  कारोबार  में  ये  मशीनें  नहीं
 लाई  जाएंगी  और  इनके  द्वारा  प्रदर्शन  और  प्रक्षिक्षण  का  काम  होगा  देश्य  के  विभिनन  क्षेत्रों  यह्‌
 दर्शाया  गया  और  इसी  दृष्टि  से  यह  छूट  दी  गई  कई  कारणों  से  हमारे  विभाग  को  यह  खूचंना
 मिली  1987  में  कि  वास्तव  में  इस  बारे  में  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  ओर  जो  शर्तें  दी  मई
 वित्त  मंत्रालय  की  ओर  से  एडहॉक  एग्जम्पशन  के  लिए  उन  हा्तों  की  पूर्ति  नहीं  हुई  फलस्वरूप

 हमारे  डी०आई०आर०  ने  उनको  सूचना  दी  ओर  इस  सम्बन्ध  में  जांच-पड़ताल  को  ओर  1990
 में  उन्होंने  बिघिवत्‌  इस  पर  नोटिस  दिया  कि  इस  सम्बन्ध  में  आप  कारण  बताइए  कि  क्‍यों  न  थआआप  के
 खिलाफ  का  रंवाई  की  जाए  और  बाद  में  ये  मशीनें  डिटेंशन  में  ली  गईं  और  इस  पर  हमारे  विभाग  की

 ओर  से  कारंवाई  जारी  अभो  हाल  ही  में  एक  सुनवाई  हुई  है  और  दूसरी  सुनवाई  इसी  महीने  की

 27  तारीख  को  रखी  गई  है

 श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  अध्यक्ष  मैं  उत्तर  की  विवेचना  में  नहीं  जाना  चाहता
 स्थिति  से  आप  स्वयं  अवगत  हैं  कि  वास्तविकता  कया  मैं  केवल  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  इतनी  बड़ी

 हो  जाने  के  बाद  भी  1987  से  अब  1992  2  5  वर्षों  में  हम  जांच  की  प्रक्रिया  पूरी
 नहीं  कर  पाए  जब  कि  प्रारंभिक  शर्ते  ही  पूरी  नहीं  हुई  उस  समय  यह  स्पष्ट  किया  गया  था  कि

 जो  नियम  प्रतिबंधित  किए  गए  यदि  इनकी  पूर्ति  नहीं  तो  कारंबाई  क्‍यों  नहीं  को  गई  ओर

 दूसरो  बात  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  इसमें  कहीं  ऐसा  तो  नहीं  है  कि  इसमें  कोई  दबाव आ  रहा
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 है  जिलके  कारण  इसमें  कारंवाई  नहीं  की  जा  रही  है  ?  मैं  चाहूंगा  हि  मंत्री  जी  इस  बारे  में  एक  स्पष्ट

 जानकारी  दें  और  निदिचत  अवधि  बताएं  कि  इतने  दिनों  के  अंदर  कारंवाई  होयी  ओर  जो  पंख  मत्फ
 किया  गया  उसको  वसूला  जाएगा  ?

 थ्रो  रामेशवर  ठाकुर  :  इसमें  किसी  प्रकार  की  विभाग  की  ओर  से  कोई  ढिलाई  नहीँ
 बरती  गई  यह  मैं  मानतीय  सदस्य  को  आश्वासन  देना  चाहता  )

 क्रो  दाऊ  दयाल  जोशो  :  पांच  साल  में  कुछ  नहीं  किया  ।

 भ्रो  रामेइधर  मैं  यह  निवेदन  कर  रहा  था  कि  मार्च  90  में  यह  सूचना  गिस्ली  और
 डो०  आई०  आरए०  ने  कायंवाही  शुरू  9।  के  मध्य  में  हमने  पांच  पार्टियों  को  नोटिस  दिए  |  उनमें
 से  बहुत-सी  पार्टियां  विभिन्‍न  तिथियों  पर  हाजिर  नहीं  हुईं  ।  कुछ  पार्टियां  हाजिर  हुई  इस
 मद्रास  हाई  कोर्ट  में  केस  हो  गया  ।  केस  में  हाई  कोर्ट  ने  निणंय  दिया  कि  तातकालिक  कमल्षियल  यूज
 कर  सकते  हैं  क्योंकि  यह्‌  शर्त  उन्होंने  कहा  कि  इससे  जो  आमदनी  होगी  उस  रुपये  को  कोर्ट  में

 जमा  करना  पड़ेगा  अथवा  किसी  राष्ट्रीयकृत  बेक  में  जमा  करना  पड़ेगा  ।  उसको  खथ  नहीं  कर  सकते  ।

 इस  जैसा  मैंने  निवेदन  हमारी  तरफ  से  ऐजूडीकेशन  का  जो  काम  होता  है  वह  कानूनी
 काम  जब  तक  सारा  विवरण  और  विटनंसेस  देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  आ  जाएं  क्योंकि  मश्षीनें

 ब्रिभिन्‍्न  जगहों  में  हैं  14  मशोनें  मद्रास  12  मशीनें  आंप्रप्रदेश  12  मशीनें
 उत्तर  प्रदेश  12  मशीनें  राजस्थान  इस  प्रकार  से  विभिन्न  स्थानों  में  विभिन्‍न  पॉटियों

 को  22  बार  नोटिस  दिए  गए  ।

 हम  पूरी  तत्परता  के  साथ  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  जल्दी-पे-जल्दी  ऐजूडीकेशन  पूरा  हो  जाए
 ओर  अगली  तिथि  27  अगस्त  को  रखो  गई  )

 ओर  संतोष  कुमार  गंबवार  :  अध्यक्ष  यह  बात  नहीं  30  87  को  ऐश्ीमैंट में
 15  दिन  को  बात  स्पष्ट  लिखी  थी  कि  15  दिन  में  ऐसा  नहीं  होगा  तो  कायंवाही  को

 )

 ]

 थो  दरत  चन्द  पटतायक  :  कया  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जान  सकता

 कि  देश  में  सहकारो  क्षेत्र  में  और  निजी  क्षेत्र  में  कितनी  चारा  मशीनें  काम  कर  रही  हैं  ?

 श्रो  रामेशवर  ठाकुर  :  जहां  तक  हमारे  मंत्रालय  का  संबंध  हम  आवको  उन  मशौनों  के  संबंध
 में  सूचना  दे  सकते  हैं  जिनके  में  राजस्व  विभाग  द्वारा  छूट  दी  गई  जहां  तक  इस  सामान्य
 प्रश्न  का  संबंध  है  कि  सहकारो  क्षेत्र  के  अन्तगंत  देश  में  कुल  कितनी  चारा  मक्षीनें  काम  कर  रही
 यह  मामला  हमारे  मंत्रालय  से  संबद्ध  नहीं  यदि  एक  अलग  सूचना  दी  जाती  है  तो  हम
 कृषि  मंत्रालय  ओर  वाणिज्य  मंत्रालय  जंसे  संबद्ध  मंत्रालयों  और  सहकारिता  विभाव  आदि  से  जावए्यक

 सूचना  प्राप्त  कर  सकते  हैं  तभी  इसका  उत्तर  दिया  जा

 ]

 ओ  अन्ना  जोझो  :  अध्यक्ष  जो  मशीनें  मंगाई  गईं  वे  कोन-सो  कम्पनी  को  तरफ से
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 सप्लाई  को  कया  उस  कम्पनी  में  बेन्द्रोय  मंत्री  का  कोई  रिश्तेदार  संबद्ध  है
 ?  दूसरा  सवाल

 है  कि  जब  मशीनें  चलती  नहीं  नाकाम  हैं  तो  इवलुएशन  कमेंटीਂ  किसलिए  ऐपाइंट-को  है  ?  608

 करोड़  रुपये  का  जो  फ्रॉड  उसकी  जिम्मेदारों  किस  पर  वह  देखंने  के  एक  कमेटी  ऐफ॑इंट  की

 जाए  तो  अज़्छा  क्‍या  उस  पर  मंत्री  महोदय  विचार  करेंगे  ?

 श्री  रामेशबर  ठाकुर  :  पहले  प्रश्न  के  उत्तर  में  निवेदन  है  कि  वह  संजीवनी  फौडर  प्रोडक्शन

 प्राइवेट  बम्बई  की  कम्पनी  है  जिसके  जरिए  इम्पोर्ट  लाइसेंस  दिया  गया  था  और  जंसा  मैंने

 यह  शर्तं  थी  कि  मशीनें  आने  के  बाद  वे  भारत  कृष  क  समाज  को  दान  के  रूप  में  प्रदान

 किन्तु  बींदे  मे ंजानकारी  मिली  कि  जो  मशीनें  लाई  गई  थीं  उन  मशीनों  के  रुपयेःका  प्रावधान  विभिन्‍न

 वित्तीय  संस्थाओं  के  स्रोत  से  कर्ज  लेकर  किया  गया  था  जिसमें  आंध्र  श्रदेश  इंडस्ट्रियल  डेवलपमेंट

 कार्पोरेशन  के  द्वारा  38  लाख  रुपये  और  प्रदेशीय  इंडस्ट्रियल  इनवंस्टमैंट  यू०  पी०  के  द्वारा

 90  लाख  रुपये  *'
 )

 श्री  अस्वा  जोझो  :  सप्लायर  कोन  है  और  क्या  उसका  कोई  रिद्तेदार  )

 थ्रो  रामेश्वर  ठाकुर  :  राजस्थान  स्टेट  इंडस्ट्रियल  डेवलपमेंट  नेशनल  कारपोरेशन  के  71.90

 लाख  रुपये  इनके  लोन  से  आये  थे  ।  इसलिये  यह  प्रशन  आया  कि  बेंक  वाले  यह  कहते  हैं  कि  यह

 हु।इपॉशिकेट  हमारा  अधिकार  पहले  इसलिए  आपको  यह  दान  में  पहले  नहीं  देने  हमारौ
 जानकारी  में  संजीवनी  कम्पनी  जिसने  इसे  मंगाया  उसमें  किसी  मंत्री  का  हाथ  नहीं  ऐसी

 हमारी  जानकारी  इस  बारे  में  और  जानकारी  प्राप्त  करके  मैं  इन्हें  कुछ  बता

 शो  दाऊ  दयाल  जोशी  :  अध्यक्ष  क्‍या  यह  सही  है  कि  भारत  कृषक  समाज  के  अध्यक्ष

 आज के  कृषि  मंत्री  हैं  और  इन्हीं  को  ये  मशीनें  डोनेट  की  गई  थीं  ?  दुर्भाग्य  यह  है  कि  मद्रास  हाई  कोर्ट

 का  बहाना  लेकर  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  उन्होंने  ध्यावसायिक  परपज  के  लिए  ही  इसको  घोषिंत  किया

 जब  आप  स्वयं  यह  जवाब  दे  रहे  हैं  कि  ये  मशीनें  कारगर  ही  नहीं  एक  भी  मशीनें  काम  में  नहीं

 एक  भी  चारा  पेदा  नहीं  हुआ  फिर  आप  व्यावसायिक  प्रबन्ध  में  उसको  किस  प्रकार  से  लेंगे  ?

 कृपया  इन  प्रदनों  का  उत्तर  हमें  दे  ।

 भ्रो  रामेशबर  बिल्कुल  चलित  नहीं  यह  बात  ठीक  नहीं  है'*ਂ  )
 '*

 यह्‌
 बात  ठीक  है  और  हमें  जो  सूचवता  मिली  है

 “'  **

 बसे  रखबोर  धिहु  :  यह्‌  कृषि  मंत्रालय  बताये  कि  को  या  नहींਂ
 *'

 )
 '**

 थरौ  दाऊ  दवाल  जोशो  :  आभके  उत्तर  में  लिखा  है  कि  यह  काम  नहीं  कर  रही  हैं''*

 )

 श्री  रासेह्थर  ठाछुर  :  आप  पहले  सुन  लीजिए  ।

 ]

 उत्तर  में  कहा  गया  है  कि  इन  में  से  बहुत-सी  मशीनों  को  कथित  रूप  से  चलाया  नहीं  जा  रहा
 इस  समय  उन्हें  चलाया  नद्दीं  जा  रहा  ।
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 मशीनें  शुरु  में  बलायी  गई  थी  *'  )
 ***

 श्रो  दाऊ  दयाल  जोशी  :  राजस्थान  में  12  मशीनें  गई  7  ने  प्रोडक्शन  नहीं  किया  है
 **

 )
 '**

 थ्रो  रामेशबर  ठाकुर  :  अन्यत्र  हमें  सूचना  मिली  है  कि  कुछ  मशोमें  शुरूआत  में  चलौ
 उससे  जो  रुपये  मिले  वे  भी जमा  किए  गए  थे  लेकिन  बाद  कई  कारणों  से  मशीनें  नहीं  चली  ।

 हाई  कोर्ट  में  मामला  चला  गया  ।  बाद  में  यह  सवाल  उठा  कि  ये  मशीने  कौन  चलायेगा  ?  भारत  कृषक
 समाज  को  15  दिन  के  अन्दर  जो  दिया  जाना  चाहिये  वह  नहीं  दिया  गया  क्योंकि  बेक  वालों  ने

 अपना  हाईपॉथिकेशन  का  अधिकार  रखा  और  कमशियल  उसकी  बात  आई  थी  ।  इसको  हाई  कोर्ट  ने

 स्वीकृत  नहीं  किया  ।  बेंक  वाले  हाई  कोट  में  गए  हुए  हैं  कि  हमारा  इतना  अधिकार  मद्रास  हाई
 कोट  के  अधीन  यह  विचा  राधीन  है  ।

 क्रो  राजबोर  सिह  :  अध्यक्ष  हमारे  सवाल  का  जवाब  नहीं  न  गंभवार  साहब
 के  सवाल  का  जवाब  आया  है  ओर  न  ही  जोशी  जी  के  सवाल  का  जवाब  उन्होंने  पूरा  पढ़

 संजीवनी  प्राइवेट  लिमिटेड  का  मैनेजमेंट  किसके  पास  है  ?  इसका  मंनेजिंग  डायरेक्टर

 कौन  इसका  चेयरमंन  कोन  क्‍या  मंनेजिंग  डायरेक्टर  या  चेयरमेन  किसी  उच्च

 पदस्थ  पद  पर  बंठे  मंत्री  या  लोफ  सभा  के  उच्च  पदस्थ  पद  पर  बंठे  ब्यक्ति  का  बेटा

 मंत्री  जी  ने  जैसा  कहा  कि  मशीनें  चल  रही  क्‍या  वित्त  मंत्री  को  इप्त  बारे  में  कोई  ज्ञान

 यह  तो  कृषि  मंत्रालय  का  मामला  है  ।  चारा  पंदा  होना  या  न  होना  कृषि  मंत्रालय  का  उ़म  है  ।

 आप  उनकी  जिम्मेदारी  क्‍यों  ले  रहे  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  ,  इंडियन

 वेंटिनरी  रिसर्च  इंस्टीट्यूट  जो  वहां  मशीनें  खरीदी  गई  लेकिन  आज  तक  उन  मश्ञीनों  का  पंकिंग

 नहीं  खुला  है  कि  वे  मशीनें  अन्दर  से  कंसी  हैं  ओर  आप  कह  रहे  हैं  कि  चारा  उत्पादन  हो  रहा
 इसी  आधार  पर  उसके  डायरेक्टर  को  सस्पेंड  किया  गया  था  मगर  जब  ये  आये  तो  इन्होंने  उसको  बहाल
 कर  किया  और  उसको  डिप्टी  डायरेक्टर  जनरल  बन!कर  तरक्की  दे  दी  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  इतने  बड़े  घोटाले  के  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  यह  भी  बत्ता  दें  ?

 क्रो  रामेशबर  ठाकुर  :  माननीय  सदस्य  को  यह  बात  ठीक  है  कि  यह  वित्त  मंत्रालय  की

 जिम्मेदारी  है  ओर  बह  मैं  समझता  भी  भोौर  जो  मशीनें  चलाई  जाती  हैं  कृषि  के  क्षेत्र  में  यह  भी
 मैं  समझता  में  तो  यह  निवेदन  कर  रहा  था  कि  क्षिस  प्रकार  मशीनें  आएईँओर  मछीतों  को  हमें
 विभाव  से  जो  सूचना  मिली  अपने  विभाग  से  ओर  सम्बन्धित  विभागों  उसके  अनुसार  कुछ
 सशौीनें  प्रारम्म  में  चलाई  गई  थीं  ओर  कुछ  रुपये  जो  आये  हुए  वह  भी  जमः  किये  गए  खारी
 मश्ली नें  चली  ऐसा  तो  हमने  कभी  कहा  नहीं  हमने  अपने  रिप्लाई  में  यह

 **

 श्री  नोतीज्ञ  कुमार  :  अध्यक्ष  यह  प्रिवलेज  में  फंस  इन  सारी  बात  मालूम  हो
 तो  नहीं  तो  यह  प्रिवलेज  में

 श्रो  रामेधवर  ठाकुर  :  हम  कोई  गलत  बात  बोलेंगे  तो  भक्रिवलेज  में  फंसेंगे  हम  सह्दी  बात
 बाप  से  बता  रहे  हैं  ।
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 करा  क  हयहकाकााक पाक  पा  सह  >  मा

 श्री  राजबोर  सिह  :  यह  आपको  मालूम  है  अध्यक्ष  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला

 इसमें  कृषि  मंत्रालय  भी  इन्वाल्व  वित्त  मंत्रालय  भी  इन्वाल्व  है  इसलिए  में
 चाहता  हूं  कि  आधे

 घण्टे  की  चर्चा  कराने  का  आप  आदेश  दे  यह  बता  तो  पा  ही  नहीं  रहे  न  चेयरमैन  का  नाम

 बता  रहे  न  मंनेजिंग  डायरेक्टर  का  नाम  बता  रहे  हैं
 **

 एक  साननोय  सदस्य  :  ओर  वह  किसके  लड़के  यह  भी  नहीं  बता  रहे

 भौ  राजबोर  सिह  :  वह  तो  वल्दियत  से  पता  लग  जायेगा  ।

 भरी  रामेश्वर  ठाकुर  :  जो  प्रदन  उसका  उत्तर  हम  दे  रहे  यह  मेरा  कहना  है  कि  इसमें
 जो  सूचनाएं  मिली  हो  सकता  है  कि  आपके  क्षेत्र  में  मशीन  नहीं  चली  यह  सूचना  हमें
 बाई

 श्री  अस्ता  जोशी  :  कहां  चली  कोई  नहीं  चली  ।  कोई  एक  भो  मशीन  चली  है  तो  आप
 बताओ  ।

 शो  राज्बोर  आप  कृपया  यह  बता  दें  कि  मशीन  कहां  चल  रही  है  ?  )

 श्री  विनय  कटियार  :  मेरा  इतना  निवेदन  है  कि  इतना  गम्भोर  मामला  इस  पर  चर्चा  होनी

 झी  राजबोर  सतिह  :  अध्यक्ष  आप  आधे  घण्टे  की  चर्चा  की  अनुमति  दे

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  प्रदन  पूछा  आप  उनको  उत्तर  देने  दीजिए  ।

 श्री  राजबोर  सिह  :  वह  नहीं  दे  रहे  उत्तर  तो  आ  ही  नहीं  रहा  अभी  तक  एक  प्रएन
 का  भी  उत्तर  नहीं  जाया  ।

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  अपराधियों  को  उजागर  करना  चाहिए  ।

 श्री  रामेशवर  ठाकुर  :  सम्बन्धित  प्रश्न  के  ही  उत्तर  देंगे  और  जो  हमारी  जानकारी  वह  मैं
 बता  रहा  मैंने  यहू  बताया  कि  यह  जो  मशीनें  इनके  विषय  में  हमारे  वित्त  मंत्रालय  माननीय

 सदस्य  ने  ठीक  हमारा  सम्बन्ध  यह  था  कि  जिस  काम  के  लिए  ओर  जिस  उद्देश्य  के  लिए
 मंगाई  उसका  उपयोग  और  जो  छततें  हमने  एडहॉक  एग्जम्पशन  के  समय  दिया  उसकी  पूर्ति  हो
 रही  है  या  नहीं  ।  हमें  जब  सूचना  मिली  कि  उसकी  पूर्ति  नहीं  हो  रही  है  तो  इस  पर  नोटिस  दिया  गया

 और  कारंबाई  की  जो  कारंवाई  एडजुडिकेशन  में  जिसका  विवरण  मैंने  बताया  ।  लेकिन  शाय

 में  मैंने  बताया  कि  यह  सूचना  हमको  कृषि  मंत्रालय  से  मिली  थी  कि  कुछ  मशीनें  शुरू  में  चलाईगई

 उनके  रुपये  जमा  जकिए  सारी  मशोौनें  थोड़ी  सी वह  अभी  चल  रही  ऐसा  मैं  महीं  कह

 रहा  मैंने  कहा  कि  प्रारम्भ  में  कुछ  मशीनें  चलाई  गई  थीं  और  उसका  कुछ  रुपया  जमा  कियात्यया

 बह  विवरण  अलग  प्रदन  पूछने  पर  मैं  संदन  के  पटल  पर  रख  दूंगा  ।

 ]

 आऔमतोी  मालिनी  मटाचार्थ  :  उत्तर  से
 यह  साफ  जाहिर  है  कि  न

 सरकार  का  अनुभव  सुखद  नहीं  इसके
 लिए

 पूंजीगत
 पदार्थों  के  आयात  को  श्लोर  अधिक  उदार
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 प्य

 बताया  है  ।  चार  मशीनों  के  बारे  में  जो  अनुभव  सामने  आए  उसके  में  मैं  यह  जानना

 चाहता
 हूं

 कि  क्या  सरकार  ने  कोई  दिशा-निर्देश  जारी  किए  हैं  अयवा  क्या  सरकार  ने  पूंजीगत
 पदार्थों  के  आयात  के  लिए  कीई  कार्य-प्रणाली  तंयार  की  है  जिससे  चारा  मशीनों  के  सम्बन्ध  में  जो

 अनुभव  अब  सामने  आया  उसको  पुर्नावृत्ति  न  हो  ।

 इस  संबंध  में  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  वतंमान  आयात-निर्यात
 नीति  प्रविष्टि  2  पृष्ठ  10  के  अंतगंत  पैकेजिंग  ओर  पंकेजिंग  सामग्री  क्षेत्र  के  बिना  लाइसेंस  के

 पुरानी  मशीनों  के  आयात  की  अनुमति  दे  रही  है  ओर  क्‍या  यह  विधेयक  पंकेज  सामग्री

 1987  के  विपरीत  तो  नहीं  है  जिससे  एच  ०डी  ०पी  ०  द्वारा  वुनी  गई  बोरियों  की  उत्प'दन  लागत  कम

 हो  जाएगी  और  उत्षके  परिणामस्वरूप  पटसन  उद्योग  कमजोर  पड़

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  जहां  तक  पहले  प्रश्न  का  ताल्‍लुक  इस
 विशिष्ट  लेन-देन

 में  विशेष  छूट  दी  मयी  थी  ।  नई  आयात-निर्यात  नीति  के  अंतर्गत  अब  इन  मशीनों  के  लिए  लाइसेंस  कौ

 आवद्यकत्ा  यहीं  है  ।  परन्तु  इस  पर  आयात-शुल्क  लगता  है  ओर  इस  प्रकार  की  मशीनरी  के  निरपेक्ष

 आयात  पर  आयात  घुल्क  के  लगाये  जाने  से  पर्याप्त  संयम  रखा  जाएगा  ।

 ]

 श्रो  राजबोर  तह  :  अध्यक्ष  इस  पर  तो  आधे  घण्टे  को  चर्चा  के  लिए  अनुमति  दें  ।

 क्रष्यक्ष  महोदय  :  आधे  घण्टे  की  चर्चा  का  सवाल  आपके  नोटिस  देने  पर  उठता

 श्री  राजबीर  सिह  :  हम  तोटिस  दे  रहे  है  ।

 ]

 श्रीमती  सालिनो  भट्टाचायं
 :  फिस  किस्म  का  पूंजीगत  साम।न  आयात्त  किया  जा  रहा

 कुछ  मार्ग-निर्देशक  सिद्धान्त  होने  चाहिए  ।  )

 बिना  उचित  दिश्षा-निर्देशों  पूंजीगत  पदार्थोंका  आयात  नहीं  किया  जा  पैकेजिंग

 सामग्री  के  लिए  आप  पुरानी  मशीनरी  क्‍यों  खरीद  रहे  आप  इस  बात  का  उत्तर

 अध्यक्ष  महोदय  :  मालिनी  हम  अब  अगले  प्रश्न  को  ले  रहे  हैं  ।

 बकों  के  लेखे

 +452.  थी  सेंयव  शाहगबुंहीन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  राष्ट्रीयकृत  बेंक  अपने  लेखे  तयार  करते  समय  उनमें  देश  में  विद्यमान  अपनी  सभी

 शाखाओं  के  तुलत-पत्र  शामिल  नहीं  करते

 ॥  यदि  तो  प्रत्येक  बेंक  ने  1991-92  के  अपने  वाषिक  लेखे  तंयार  करते  समय  अपनी

 कितनी  कितनी  शाखाओं  को  उनमें  शामिल  नहीं  किया

 क्या  ऐसा  इसलिए  किया  जाता  है  कि  कई  शाखाएं  अपने  लेखे  का  रख-रखाव  ठीक  ढंग

 से  बह़ीं  करती
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 यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  क्या  और

 ऐसी  बंक  शाखाओं  के  प्रबंधकों  के  लिए  विद्यमान  नियमों  और  विनियमों  के  शंतंगंत
 किस  दण्ड  का  प्रावधान  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बलबोर  :  से  (5)  एक  विवरण  सभा  एटल

 पर  रख  दिया  गया

 थिवरण

 से  राष्ट्रीयकृत  बंक  अपने  बाधषिक  तुलन-पत्र  और  लाभ  व  ह्वानि  के  लेखे  बेंककारी

 विनियमन  अधिनियम  की  धारा  29  में  निहित  प्रावधानों  के  अनुसार  निर्धारित  फार्मेट  में  तैयार  करते

 सतुलन  पंत्र  और  लाभ  व  हानि  के  लेखे  तेयार  करते  समय  बेंक  को  अपनी  सभी  शाखाओं  जर  कार्यालयों

 के  लेले  से  संबंधित  सूचना  शामिल  करनी  होती  मारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सूचित  किया  हैं  कि  सभी

 20  राष्ट्रीयकृत  बेकों  ने  वर्ष  199  1-92  के  अपने  लेखों  को  अंतिम  रूप  प्रदान  कर  दिवा  है  जौर  उन

 पर  सांविधिक  लेखा  परीक्षकों  को  रिपोर्टों  में  यह  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  किसी  भी  राष्ट्रीयकृत चंक
 ने  वाधिक  लेखे  तेयार  करते  समय  अपनी  किसी  शाखा  को  शामिश्न  नहीं  किया  यदि  कोई  ब्रेककारी
 कम्पनी  अधिनियम के  प्रावधानों  के  अनुसार  अपने  वार्षिक  लेखे  त॑यार  नहीं  करती  तो  इसके  लिए
 बेंककारो  विभियमन  अधिनियम  में  बेकीं  के  संबंधित  अधिकारियों  के  लिए  जुर्माना  और  कारावास  में
 डालने  का  भी  प्रावधान

 थ्रो  संयद  शाहाबुद्दीन  :  अध्यक्ष  मैंने  एक  स्पष्ट  प्रश्व  पूछा-है  ओर  मंत्री  जी  ने  जो
 उत्तर  दिया  वह  स्पष्ट  नहीं  वास्तव  में  उन्होंने  बड़े  ही  सौम्य  ढंग  से  सच्चाई  पर  पर्दा  डाला  है  ।

 उन्होंने  बह  बात  बताई  है  जोकि  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  वह  बात  बतायी  थी  ओर  भारतीय  रिज्थं  बंक
 जे  वह  बात  बतायी  जोकि  लेखापरीक्षकों  ने  बतायी  ओर  बात  दरबसल  यह  है  कि  जो  कुछ  भी  बताया
 गया  है  उसके  पीछे  रहस्य  की  बात  यह  है  :

 लेखापरीक्षकों  की  रिपोर्ट  में  ऐसा  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  किसी

 राष्ट्रीयक्ृत  बंक  ने  वाषिक  लेखे  तेयार  करने  में  अपनी  किसी  शाखा  को  शामिल  न  किया

 बव्यक्ष  इसमें  ऐसा  नहीं  बताया  गया  कि  सभी  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  ने  अपने  वािक  लेखे

 तैयार  करने  में  मपनी  सभी  शाखाओं  को  द्वमिल  किम्मा  है  ।  यही  तथ्य  को  छिपाया  गया

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  इस  बरे  में  स्पष्ट  उत्तर  धाहता-हुं  कि  क्या  सभी  राष्ट्रीयक्ृत  बंकों  ने

 ब्ष  1991-92  के  अपने  वाषिक  लेखे  त॑यार  करने  में  वास्तव  में  अपनी  सभी  शाखाओं  को  शामिल

 किया  है  ?

 ]

 झो  दलबोर  सिह  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्थ  का  यह  कहना  कि  इसमें  गलत  जानकारी
 दो  गई  ऐसी  बात  नहीं  है  और  जहां  तक  1991-92  2  को  एन्युअल  रिपोर्ट्स  की  बात  वे  भी  आा

 '
 गई  खासकर  राष्ट्रोयकृत  बेंकों  का  जो  फोरमंट  उसके  अनुसार  ही  ४ैलेंसशीट  कक्‍नती  हैं  ओर

 उसमें  लाभ-हानि  के  एकाउन्ट्स  को  बताया  जाता  माननीय  सदस्य  का  यह  कहुना  कि  इसंमें कुछ

 14



 1914  )  मौजिक  उत्तर  -
 +-

 छिपाया  गया  ऐसा  नहीं  छियाने  की  कोई  बात  ही  नहीं  आपने  राष्ट्रीयकृत  बेकों  के  बारे  में

 पूछा कि  क्‍या  एन्युअल  एक्राउन्ट्स  रिपो्टंस  आ  गई  तो  वे  ई

 थो  संधर  शाहाबुद्दीन  :  माननीय  मंत्री  ने  मेरे  विशेष  प्रइ्न  का  उत्तर  नहीं  दिया
 जिसके  बारे  में  उन्हें  स्पष्ट  उत्तर  देना  चाहिए  था  कि  यदि  ऐसा  है  तो  उन्हें  में  उत्तर  देना
 थे  ।  लेकिन  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किक्र  इसलिये  मैं  अभी  भी  यह्‌-महसूस  करता  हूं  कि  उनके  ववतव्य
 के  पीछे  कुछ  न  कुछ  अभी  भो  छिपा  हुआ

 यह  तो  संवंविदित  है  कि  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  ने  पूरे  देश  में  छोटी  छोटो  शाखाएं  श्लोली  हुई  हैं
 उनके  पास  पर्याप्त  कमंचारी  नहीं  इसलिए  मुझे  इस  बात  का  ज्ञान  है  कि  बकिंग  कानून  के  अंतर्गत
 जो  काम  इन  हाखाओं  को  हर  रोज  पूरा  कर  लेना  वह  काम  भी  ये  शाखाएं  दिन  में  नहीं  कर
 पांती  जोर  यह  काम  है  प्रतिदिन  का  अतिशेष  निकालना  ओर  उस  पर  हस्ताक्षर  वास्तव

 बहुत  सी  स्थानीय  शाखायें  ऐसा  नहीं'कर  और  इसलिए  वार्थिक  लेखे  तेपार  करने  में  यह  विसंगति
 पेंदा  हुई  ये  शास््षएं  अपने  वाधिक  लेखे  अपने  प्रधान  बेंक  मुख्यालय  अथवा  प्रादेशिक  कार्यालय  को
 समय  पर  भेजने  के  स्थिति  में  नहीं  हैं  जिससे  बेंक  वारविक  लेखे  तंयार  कर  सके  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  प्रत्येक  राष्ट्रीयकृत  बेक  ने  निरीक्षण  प्रणाली  अपनायी

 हुई  है  जिससे  इस  बात  पर  निगरानी  रखी  जा  सके  कि  प्रत्येक  बेंक  बेकिंग  अधिनियम  के  अन्तगंत

 कानूनी  प्रक्रिया  का  अनुपालन  करते  हैं  अथवा  नहीं  और  क्‍या  विगत  पांच  वर्षों  में  निरीक्षण  के  दौरान

 ऐसी  कोई  गलती  उपयुक्त  अधिकारियों  के  ध्यान  में  आयी

 ]

 श्री  दलबोर  सिह  :  जहां  तक  इन्टर-श्रांच  रिकंसोलिएशन  की  बात  मैं

 सदस्य  को  बताना  चाहुंगा  कि  हमारा  नेटवर्क  काफी  बड़ा  है और  लगभग  हजार  ब्रान्चेज

 उनको  हतना  जरूर  विद्वास  दिलाता  जहां  हमारी  एक  करोड़  रुपए  को  आउटरटंडिंग  |.  कवरीज

 वहां  तो:हर  साल  स्टंचुटरी  बॉडी  आडिटसं/धोए'**

 ]

 आह  संयद  शाहबुद्दीन  :  लेखाप  रोक्षकों  को  जो  सूचना  उपलब्ध  करायी  जाती  है  आधार

 पर  ही  वे  अपनी  रिपोर्ट  तंयार  करते  हैं  ।

 ]

 झो  दलबी  र  सिह  :  हमारा  पूरा  रिप्लाई  तो  सुन  मैं  मानता  हूं  कि  हमारी  इततो  ब्राश्येज
 हैं  और  एक-दूसरी  ब्रान्चेज  में  में  रिकंसिलिएशन  के  लिए  समय  लगता  इसमें
 तीन  महीने  से लेकर  छह  महीने  तक  का  समय  लग  जाता  इसके  ब।द  पब्लिक  एका  उन्ट्स  कमेटी
 में  भी  यह  बात  कही  गई  है  कि.इस्ष  में  बहुत  समय  सगता  है  और  राज्य  सभा  की  एश्योरेंस  कमेटी  ने

 भी  उसमें  राय  वी  ।  इसी  तारतम्य  में  आर०बी०आई०  ने  एक  ग्रुप  संट-अप  किया  इस  बारे  में

 पढ़कर  सुना  हूं  । इसका  मतलब  यह  उस  ग्रुप  में  तो  यह  भी  अभी  विचाराघोन  है  ।

 हम  भी  चाहते  हैं  कि  हमारे  इंटर  ब्रांचिस  में  श्लीप्र  रिकांसो  विएशन  इसमें  ज्यादा  समय  न

 लगे ।
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 ]
 श्री  सेयद  शाहाबुद्दोन  :  अव्यक्ष  मैं

 आपका  संरक्षण  चाहता  हूं  ।  मैंने  एक  सीधा  सा

 प्रश्न  पूछा  ।  क्‍या  प्रत्येक  बेंक  ने  इस  बात  की  जांच  करने  के  लिए  निरीक्षण  प्रण्मन्नी  लामू  को  है  कि

 क्या  इसकी  सभी  ज्ाख्राओं  द्वारा  बेकिंग  प्रक्रिया  का  पालन  किया  जा  रह  है  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोट्टन  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  के  पहले  प्रश्न  का  उत्तर

 में  है  ।  किपी  ब्रेक  के  कार्यो  का  प्रतिवेदत  तंयार  करते  समय  सांविधिक  लिखापरीक्षक  उस  बेंक

 की  सभी  शाखाग्रों  के  खातों  पर  दिचार  करता  मैं  मानता  हूं  कि  सांविधिक  जो  सभी

 दाखाओं  की  लेखापरी  छा  पर  अधाशित  होती  के  अतिरिक्त  प्रत्येक  बके  का  एक  बाह्य
 परीक्षक  होता  बाह्य  लेखापरीक्षा  प्रणाली  ऐसी  है  कि  उन  सभी  छाखाओं  को  लेखापरीक्षा

 अनिबाये  रूप  से  प्रत्येक  वर्ष  की  जाती  है  जिनके  अश्निमों  का  कुल  योग  एक  करोड़  रुपये  या  उससे

 अधिक  होता  है  ।  जहां  तक  शाखाशं  का  संबंध  है  जिनके  अग्रिमों  का  कुल  योग  एक  रुपए  से  कम  होता
 उनमें  से

 25  प्रतिशत  शाखाओं  की  लेख।परीक्षा  यादुच्छिक  आधार  पर  की  जाती  है  ताकि  इन
 समी  शाखाओं  की  बाह्य  लेखापशीक्षकों  द्वारा  चार  वर्ष  में  एक  बार  लेखापरीक्षा  की  जा  सके  ।

 श्री  रूपचन्द  पाल  :  हमारे  राष्ट्रीकृत  बंकों  के  साथ  दो  मुख्य  समस्याएं  हैं  ।

 पहली  समस्या  यह  है  कि  अन्तरशाखा  और  अन्तरबेक  दोनों  में  मिलान  कार्य  वाफी  समय  से

 नहीं  किया  गया  दूसरी  समस्या  यह  है  कि  तुलन-पत्र  के  लिए  नया  प्रपत्र  निर्धारित  करने  के  बावजूद
 तुलन-पत्र  में  बंकों  के  निष्पादन  के  बारे  में  वास्तविक  स्थिति  प्रतिविम्बित  नहीं  होती  इसके

 बावजूद  इसमें  कतिपय  अस्पष्ट  बातें  सामने  आतो  हैं  जहां  कि  तुलन  पत्र  में  दिए  गए  पिछले  आंकड़ों
 का  सही  मिलान  नहीं  होने  की  वजह  से  बंकों  की  आय  खण्ड  के  सन्दमं  में  उनके  निष्पदन  की
 स्थिति  का  पता  नहीं  चलता  तुलन-पत्र  केवल  विकृत  स्थिति  प्रस्तुत  करता  है  या  इसमें  बंकों  के
 निष्पादन  की  स्थिति  बढ़ा-चढ़ाकर  दी  जाती  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  पूछ  सकता  हूं  कि
 बेकिंग  क्षेत्र  में  नवीनतम  घटनाओं  की  पृष्ठभूमि  में  क्या  सरकार  किसी  सुधार  की  बात  सोथती  है  और

 तुलन-पत्र  के  प्रपत्र  में  सुधार  करना  चाहतो  है  ताकि  ऐसे  निराशाजनक  क्षेत्र  न  हों  जहां  पर  बेंक  अपने
 निष्पादन  को  छिपाते

 झीो  सनसोहन  तह  :  अध्यक्ष  मैं  मानता  हूं  कि  बेकिंग  प्रणाल्ली  में  समस्याएं  हैं  ओर

 पूंजी  पर्याप्तता  या  बेंकों  के  विभागों  के  वर्गीकरण  के  संबंध  में  और  आय  मानदष्डों  के

 संबंध  में  हमारा  प्रयास  यह  रहा  है  कि  हमने  तीत  या  चार  वर्ष  की  अवधि  में  बकिंग  की  अन्तर्राष्ट्रीय
 प्रक्रिता  अनतापी  इसमें  समय  लगता  इसके  लिए  बेकों  को  अधिक  घन  की  आवश्यकता

 हमें  जअशोष्य  ओर  संदेहास्पद  ऋणों  के  लिए  प्रावधान  करने  को  ध्यवस्थाक्षों  को  समीक्षा  करती  होगी  ।
 इसमें  कुछ  समय  लग  सकता  यह  एक  दिन  में  नहीं  किया  जा  सकता  परन्तु  हम  इस  दिद्ला

 में  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  मुमताज  अंसारी  :  बंकिग  कंपनियां  जिस  प्रपत्र  का  उपयोग  कर  रही  हैं  उसे  बंकिंग

 विनियमन  1949  द्वारा  निर्धारित  किया  गया  वह  इतना  स्पष्ट  नहीं  यह  बात

 हाल के  प्रतिभूति  घोटाले  से  भी  बहुत  अच्छी  तरह  स्पष्ट  हो  चुकी  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  मंहों
 से  जानता  चाहता  हूं  कि  कर  इस  कानून  में  कोई  संशोधन  करने  का  विचार  है  जिससे  तुलन-पत्र  अंतिम
 लेखाओं  ओर  लाभ  एवं  हानि  लेखाओं  को  और  अधिक  सुस्पष्ट  बनाया  जा  सके  ताकि  सभी  सुजनात्मक
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 गुप्त  विधियों  को  सम्बन्धित  बेंकिम  के  शुद्ध लाभ  को  कम  आंकने  के  लिए  न  दर्शाया  जा

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कोई  संशोधन  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  या  नहीं  ।

 ]

 श्री  दलबीर  सिह
 :  बंकिंग  रेग्यूलेशन  एक्ट  1949  की  घारा  29  के  प्रावधान  के

 अनुसार  ही  राष्ट्रोयक्ृत  बेंक  अपने  जो  एनुअल  एकाउंट्स  बेलेंस  शीट  बनाते  और
 जहां  तक  इसका

 सवाल  है  इसमें  ऐसा  कुछ  नहीं  है  हमारे  एकाउंट्स  इसमें  जो  स्टॉडिग  एडवाय  जरी  कमेटी  आन  बेंक

 आडिट  है  इसमें  सी०ए०जी०  का  प्रतिनिधि  रहता  इसमें  बक्रिंग  डिवीजन  का  प्रतिनिधि  भी

 होता  आर  ०बी  ०आई०  का  डिप्टी  गवनंर  भी  होता  है  और  चार्टर्ड  एक  उंटेंटस  का  पंतल  तंयार

 करते  फिर  एप्र  व्ड  पंनल  इसको  आर०बी०आई०  में  भेजते  हैं  ओर
 आरण०ब्री०आई०

 स्टेट  बंक  में  भेजती  है  और  वे  सारी  चीजों  को  देखते  हैं

 ]

 शो  मुमताज  अंसारो  :  आप  गोपनीयता  कंसे  सुनिश्चित  करेंगे  ?

 श्री  दलबीर  सिह  :  जहां  तक  सीक्रेस्ती  का  सवाल  है  बेकिंग  सिस्टम  में  सीक्रेसी  तो  रहेगी  और

 बेकिंग  कम्पनी  एक्ट  1970  की  क्‍लाज  31  का  हम  वायलेशन  नहीं  कर  लेन-देन  की  सारी
 चीजें  हैं  तो  हमारी  स्लीक्रेसी  तो  रहेगी  ।  दुनिया  में  और  बंक  उनमें  भी  सीक्रेप्ती  तो  रहती  है

 क्री  रवि  राय  :  अध्यक्ष  माननीय  शाहाबुद्दीन  जी  के  सवाल  के  जवाब  में  दलबीर

 सिंह  जी  ने  और  मनमोहन  सिंह  जी  ने  जो  जवाब  दिया  सारी  चीजें  आपके  सामने  हमको
 लगता  है  कि  पूरा  जवाव  असंतोषजनक  क्योंकि  दलबीर  सिंह  जी  ने  इसके  बारे  में  पा9स्िंग  रेफरेंस
 किया  कया  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में  यह  चीज  आई  है  कि  पालियामेंट्री  कमेटी  आन  गवन  मेंट

 एश्योरेसेंस  ने कहा  है  कि  1991  का  जो  बंकिंग  री-कंसीलेशन  स्टेटमेंट  उसमें  2  लाख  31  हजार

 करोड़  रुपया  एन्वाल्व  इस  रिपोर्ट  के  ब[द  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  को  है  ।

 दूपरा  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  मंत्री  महोदय  सोच-विचार  कर  के  जवाब  दें
 कि  केन रा  बंक  और  बंक  आफ  दोनों  की  जो  1991-92  की  बंलेंस  शीट  उससे  पता
 चलता  है  कि  केनरा  बंक  की  554  ब्रांचें  ओर  बेक  आफ  बड़ोदा  की  915  ब्रांचें  अन-आडिटेड

 इस  पर  जो  फारमेट  सारे  बेकों  ने  एक  फारमेट  लिखा  हुआ  उस  पर  दस्तखत  करा  लेते

 वही  आडिट  रिपोर्ट  यह  स्थिति  है  ।  पालियामेंद्री  एश्योरेंस  कमेटो  ने  सारी  चीज  बताई  तो  बंकों
 की  स्थिति  सुधा रने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  की  गई  100-200-300  ब्रांचें  ऐसी  जिनका

 एक  साल  तक  आडिट  नहीं  होता  तो  इसका  मतलब  है  कि  उनका  प्राफिट  और  लॉस  जो  बताया
 जाता  है  वह  वास्तत्रिक  नहीं  होता  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इसमें  रेफाम्सं  करने  के  लिए  सरकार
 क्या  कार्य  वाह्दी  करने  जा  रही  है  ?

 शो  दलवोर  सिह  :  जहां  तक  माननीय  सदस्य  का  कहना  में  इस  चीज  को  मानता  हूं  ।
 पी०  ए०  सी०  का  भी  कहना  है  कि  कोई  ग्रुप  सेटअप  जो  इसको  इसके  तारतम्य में  जो
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 हमारी  कमेटी  सेटअप  हुई  वह और  आर०  बी०  आई०  इस  चीज  को  देख  रहे  हैं  कि किस  तरह  से

 इसको  किया

 दूसरा  सवाल  जो  आपने  यहां  पर  बताया  है  बंक  आफ  बड़ोदा  ओर  केनरा  बंक  के  बारे  में  ।

 इस  चीज  को  में  मानता  हूं  और  हमारी  जो  स्टेचुटरी  आडिट  वह  इसको  देखती  )

 श्री  रवि  अध्यक्ष  इसका  मतलब  क्‍या  सैकड़ों  ब्रांचेंज  अन-आडिटेड

 इसका  क्या  मतलब  है  ?

 भ्ो  दलबोर  सिह  :  आप  सुन  तो  लें  ।  हमारी  ब्रांचेज  का  इतना  नेटवर्क  हमारा  इसको  हम

 छुपाने  को  कोशिश  नहीं  कर  रहे  लेकिन  इस  तारतम्य  में  और  भी  कमेटी  है  उन्होंने  भी  ब्यूज
 दिए  हैं  कि  3  से  6  महीने  तक  इंटर  ब्रांच  की  रीकंसीलेशन  के  लिए  समय  लगता  इप  समय  को
 किस  तरह  से  कम  किया  इसके  लिए  गहराई  से  सरकार  सोच  रही  आर०  बी०  आई०  सोच

 रहा  है  ।  और  जहां  तक  आडिट  का  सवाल  इंटरनल  आडिटसं  रहते  वे  भी  ब्रांचों  का आडिट
 करते  हैं  ओर  किसी  चीज  को  छपाने  की  कोई  बात  नहीं  लेकित  किस  तरह  से  हम  इस  समय  सीमा
 को  कम  एस  पर  बराबर  विचार  चल  रहा

 श्री  रवि  राय  :  लेकिन  इस  विचार  का  नतीजा  कया  आप  कया  कार्यवाही  कर  रहे
 मेंद्री  कमेटी  ने  जो  2  लाख  31  हजार  करोड़  रुपए  का  जिक्र  किया  है  ओर  आप  कह  रहे  हैं  कि  सोच  रहे

 लेकिन  इस  सोच  का  नतीजा  क्या  निकला  यह  में  जानना  चाहता  हूं  ?  पालियामेंद्री  कमेटी  ने  जो

 एक्सपोजर  किया  उसके  लिए  क्या  कायंवाही  की  गई  और  उस  कायंवाही  का  नतीजा  क्या

 को  दलबोर  सिह  :  कमेटी  सोच  रही  में  माननीय  सदस्य  को  आदइवासन  देना  चाहता  हं  कि
 कमेटी  को  जो  रिपोर्ट  जो  भी  उनकी  एडवाइज  उसके  अनुसार  कार्यवाही  की

 ]

 श्री  रास  नाईक  :  में  केवल  यही  सोच  कर  कांप  उठता  हूं  कि  यदि  यही  काम  सहकारी  बेंकों
 ने  किया  होता  तो  क्या  होता  ।  हम  में

 से
 अधिकांश  लोगों  को  सहकारी  बेंकों  का  कुछ  अनुभव  हम

 लोग  इतने  सतक  हैं  कि  प्रत्येक  दाखा  अपना  काय  सही  ढंग  से  करती  है  और  यदि  वह  अपना  काम
 उचित  रूप  से  नहीं  करते  हैं  तो  सहकारी  विभाग  या  रिजवं  बेंक  उन  बेकों  पर  कपट  पड़ता  है  ।  इस
 मामले  में  2,31,000  करोड़  रुपए  का  मिलान  काये  बकाया  क्‍या  मंत्री  महोदय  सदन  को
 आश्वासन  दे  सकते  हैं  कि मिलान  को  बकाया  भारी  राशि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  वह  इस  संबंध
 में  युद्धस्तर  पर  कारंवाई  करेंगे  और  सुनिश्चित  करेंगे  कि  इन  सभी  असमानताओं  को  कम  से  कम
 दिसम्बर  के  अन्त  तक  तो  दूर  कर  ही  दिया  जाए  ?  क्‍या  सरकार  इस  काम  को  पूरा  करने  के  लिए
 इन  प्रयासों  को  इस  ढंग  से  करेगी  कि  यह  1992  के  अन्त  तक  पूरा  हो  सके  ?

 है  जय

 श्री  दलबोर  इसमें  निश्चित  डेट  नहीं  दे  सकते  । लेकिन  हम  कोशिश  करेंगे  कि  जल्दी
 से  जल्दी  इसका  फंसला

 ]

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जो  :  सरकारी  करों  का  संचयन  बेंकों  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  ।

 18



 16  1914  मौखिक  उत्तर
 निज  -  टी  वलविंयेनव  क्‍वीन्‍नीननने  टिय्यथोय्विपिीए  पैपता  पयय।ैय  पपयय।/थ५प7प  पथ/े///पऐदेिी  ये  पिपतथयिीाीखणशज  भय  -_

 क्या  इस  बात  के  लिए  कोई  मार्ग-निर्देश  हैं  कि  संचयित  करों  की  राशि  को  इतने  दिन  के  अन्दर

 सरकार  को  दे  दिया  जाना  चाहिए  और  इस  घन  को  सरकार  को  अन्तरित  करने  में  कितने  दिन

 लगते  हैं  ?

 श्रो  दलबोर  सिह  :  में  इसका  पता  लमाऊंगा  और  माननीय  सदस्य  को  ज  नकारी  दे  दूंगा  ।

 श्रो  निमंल  कान्ति  चटर्जो  :  क्या  मंत्री  को  इस  बात  की  जानकारों  है  कि  बहुत  सारा  घन

 बेंकों  में  रह  जाता  है  और  वह  उससे  खिलवाड़  करते  हैं  ?

 श्री  मनमोहन  सिह  :  इसके  लिए  अलग  से  नोटिस  दिया  जाना  यह  जानकारी  हमारे
 पास  है  परन्तु  इस  समय  और  यहां  पर  नहीं  ।  इसके  लिए  अलग  नोटिस  की  जरूरत  है  ।

 श्री  हन्तान  मोल्लाह  :  सदस्य  द्वारा  को  गई  जांच  के  संदर्म  में  और  मंत्री  जी  द्वारा  दिए  गए
 असंगत  उत्तरों  के  संदर्म  में  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सरकार  नियंत्रक  एवं  महालेखा  परीक्षक
 द्वारा  जांच  के  लिए  बंक  खातों  की  जांच  हेतु  रखने  के  लिए  तंयार  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  यह  एक  बहुत  बड़ा  प्रइन  है  ।  अगला  प्रएन
 संख्या  453.

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  दूसरे  प्रश्न  पर  आ  गया

 |
 हो  रे-जवाहरात  का  निर्यात

 *+453,  श्री  पी०  एस०  चेतन  चौहान  :

 श्रोमतो  कृष्णेसद्र  कौर  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जनवरी  से  sett  के  दौरान  कितने  मूल्य  के  हीरे-जवाहरात  का  निर्यात  किया

 ओर

 इस  समय  इन  वस्तुओं  का  निर्यात  किन-किन  देशों  को  किया  जा  रहा  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  उच्चोग  तथा  कृषि  एवं  प्रामोण  उद्योग  में  राज्य  मंत्रो  तथा
 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  जनवरी  से  तक
 388  करोड़  रुपए  मूल्य  के  हीरे  और  आभूषणों  का  निर्यात  किया  गया

 हीरे  और  आभूषण  मुख्यतः  संयुक्त  राज्य

 यू०  ए०  कुबंत  और  सिंगापुर  को  निर्यात  किए  जाते

 श्री  पो०  एस०  चेतन  चोहान  :  में  परिष्कृत  होरों  का  मूल्य  7.2  बिलीयन
 डालर  था  जबकि  हीरे  के  आमूषणों  का  खुदरा  विक्रा  मूल्य  39.7  बिलयन  डालर  था  ।  वास्तव  में  हो
 यह  रहा  है  कि

 परिष्कृत  हीरों  का  मूल्य
 कम  है  और

 कणों
 का  मूल्य  अधिक  है  ।  हीरे  के

 आभूषण  तेयार  करने  वाले  विनिर्माताओं  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  हम  क्या  कर  रहे  हैं  ?

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  सबसे  महत्वपूर्ण  समस्या  अपरिष्कृत  द्वीरों  की  उपलब्धता  की  है



 लिखित  उत्तर  4  1992

 ्क्त  न
 ओर  सरकार  ने  इस  प्रश्न  पर  विचार  कर  लिया  है  और  अपरिष्कृत  ही  रों  की  उपलब्धता  को  सरल

 और  कारगर बना  दिया  निर्यातक  स्वयं  हीरों  का आयात  कर  सकते  हैं  और  इस  काम  के  लिए

 एच०  डी०  सी०  भी  है  जो  हीरों  का  आयात  कर  सकता  है  ।  मुख्य  बात  कच्चे  माल  की  उपलब्धता

 सुनिष्चितत  करना  है  और  सरकार  ने  इस  प्रक्रिया  को  सरल  बना  दिया  है  ।  में  माननीय  सदस्य  को

 आद्वासन  दे  सकता  हूं  कि  यदि  किसी  निर्यातक  को  कोई  वास्तविक  शिकायत  है  तो  हम  उप्त  पर

 गोर

 थ्री  पी०  एस०  चेतन  चौहान  :  इस  समय  विश्व  में  हीरे  के  आभूषणों  को  कुल  खुदरा  बिक्री

 31  प्रतिशत  अआभूषणों  की  बिक्री  जापान  करता  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  30  प्रतिशत  और

 यूरोपीय  देश  20  प्रतिशत  आभूषणों  की  बिक्री  करते  हमारे  प्रधानमंत्री  की  जापान  यात्रा  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  क्‍या  प्रबंध  किए  गए  हैं  या  क्या  जापान  ओर  अन्य  देशों  को  हीरे  के  आभूषणों  का

 हमारा  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  इस  मामले  को  उठाया  गया  था  ?

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  हम  हीरों  बोर  आभूषणों  का  निर्यात  केवल  जापान  को  ही

 नहीं  कर  रहे  हैं  बल्कि  अन्य  सभी  देशों  को  कर  रहे  सरकार  इस  तरफ  ध्यान  दे  रहो  है  और

 हमारा  निर्यात  बढ़ाने  की  कोशिश  कर  रही  है|  वास्तव  में  हमने  एक  लक्ष्य  निर्धारित  किया  हीरों
 के  मामले  में  इस  वर्ष  हमारा  निर्यात  पिछले  वर्ष  के  निर्यात  की  तुलना  में  30  प्रतिशत  से  अधिक  है
 और  मभाभूषणों  के  मामले  में  हमारा  निर्यात  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  75  प्रतिशत  से  अधिक  ऐसा

 लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  सरकार  सभी  प्रयास  कर  रही

 प्रधानमंत्री  को  यात्रा  के  संबंध  में  अलग  से  नोटिस  दिया  जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्नकाल  समाप्त  हुआ  ।

 ]

 #454,  डॉ०,खुघीर  राय  :

 श्री  हाराघन  राय  :  क्या  बित्त  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  विभिन्‍न  विदेशी  स्रोतों  से  प्राप्त  सहायता-राशि  का  पूर्ण  उपयोग  नहीं  कर
 पा  रही

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  विभिन्‍न  स्रोतों  स ेलिए  गए  ऋण  में
 से  कुल  कितना  ऋण  अप्रयुक्त

 क्या  देक्ष  को  अप्रयुक्त  रही  घनराशि  पर  भी  ब्याज  का  मुगतान  करना  पड़ता  -

 यदि  तो  सरकार  को  गत  तौन  वर्षों  के  दोरान  ऐसी  पर  कितने  ब्याज
 -  का  भुगतान  करना  और
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 -  फडछ  ७डलकफरफफकक  इस

 (3)  विदेशी  सहायता  राक्षि  का  पूरी  तरह  से  और  समय  पर  उपयोग  करने  हेतु  बया  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेइवर  :  विदेशी  सहायता  का  अधिकांश
 भाग  विशिष्ट  परियोजनाओं  से  जुड़ा  होता  है  और  इसलिए  इसका  स्विस्तार  परियोजना  कार्यान्वयन

 अनुसूची  के  अनुसार  किया  जाता  वास्तविक  कार्यान्वयन  की  गति  परियोजना  दर-परियोजना
 अलग-अलग  होती  है  ।  किसी  विशिष्ट  वित्तीय  व्ं  के  दौरान  ऋण  की  अप्रयुक्त  राषि
 सामान्यतः  व्यपगत  नहीं  होती  तथा  उस  राशि  को  बाद  के  वर्षों  के  लिए  अग्रनीत  कर  लिया  जाता

 सरकारी  खाते  में  लिए  गए  ऋणों  की  कुल  राशि  के  संचयी  योग  में  से  वित्तीय  वर्ष
 1989-90,  1990-91  और  1991-92  के  अंत  में  ऋणों  की  अप्रयुक्त  कुल  शेष  राष्षि
 43029  करोड़  50551  करोड़  रुपए  और  73045  करोड़  रुपए

 नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 (=)  विदेशी  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  तथा  विदेशी  सहायता  के  उपयोग

 को  गति  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  बहुत  से  कदम  उठाए  हैं  ।  इन  उपायों  विदेशी  मुद्रा  जारी

 करने  ओर  निविदा  मूल्यांकन  की  प्रणाली  का  राज्यों  को  शत-प्रतिशत  विदेशी  सहायता
 दे  देता  और  दिदेशी  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  हेतु  अग्रिम  घदराशि  जारो  करना  दामिल

 विदेशी  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  की  मानी2रिंग  को  भी  बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 प्राकृतिक  आपदाओं  से  निपटने  के  लिए  घनराशि

 *+445.  श्री  रतिलाल  कालीदास  वर्मा  :

 श्री  महेश  कनोडिया  :  क्‍या  वित्तो  मंत्रो  यह  बताने  की  कथा  करेंगे  कि  :

 प्राकृतिक  आपदाओं  से  निपटने  के  लिए  धनराशि  कंसे  जुटाई  ज।ती

 नौवें  बित्त  आयोग  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सिफारिशों  की

 क्‍या  सरकार  का  विचरर  बार-बार  आने  वाली  प्राकृतिक  आपदाओं  को  देखते  हुए
 घन  सीमाਂ  में  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (=)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 े  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शान्ताराम  :  ओर  नवें  वित्त  आयोग

 ने  अपनी  दूसरी  रिपोर्ट  में  1990-95  कौ  अवधि  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  आपदा  राहुृत  कोष

 गठित  करने  को  सिफारिषश  की  थी  जिसमें  केन्द्र  और  राज्य  तिमाही  किछ्तों  में  75  :  25  के  अनुपात
 से  804  करोड़  रुपए  प्रतिवर्ष  का  अंशदान

 से  श्रायोग  द्वारा  राज्यों  की  निधियों  में  आबंटन  1988-89  तक  के  पिछले
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 दस  वर्षों  के अनुमोदित  व्यय  की  वास्तविक  सोमा  के  औसत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किए  गए  थे  ।

 राज्यो ंको  इस  तरह  आबंटित  राशि  में  सीमान्त  अग्रिम  योजनागत  विशेष  केन्द्रीय
 सहायता  तथा  बाढ़  राहत  के  राज्य  सरकार  का  अपना  25%  का  हिस्सा  शामिल  है  ।  राज्यों को  ही
 प्राकृतिक  आपदाओं

 से
 निपटना  होता  है  और  उन्हें  इस  प्रकार  से  दी  गई  घनराशियों  के  भीतर  बिना

 केन्द्र  को  लिखे  अथवा  केन्द्र  स ेअधिकार  प्राप्त  किए  बिना  ही  अपने  काय॑  की  व्यवस्था  करनो  होती

 राहत  व्यय  की  वित्त  व्यत्रस्था  सम्बन्धी  आयोग  को  सिफा  रिशों  को  केन्द्र  ने  पहले  ही  स्वीकार
 कर  लिया  है  और  उन्हें  1-4-1990  से  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  आयोग  द्वारा  राज्यों

 की  निधियों  के  लिए  आबंटित  धघनराशियों  में  इस  स्थिति  में  वृद्धि  नहीं  की  जा  सकती

 दसवें  वित्त  आयोग  के  विचारार्थ  विषयों  में  आपदा  राहत  के  लिए  व्यवस्था  की  पुनरीक्षा  करना  भी

 शामिल

 सरकारी  क्षेत्र  ओर  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्ंचारियों  फी  परिलब्धियां

 +456,  श्री  मृत्यंजय  नायक  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  की  परिलब्धियों  के  ढांचे  का

 अध्ययन  और  जांच  करने  के  लिए  गठित  विशेषज्ञ-समिति  ने  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  क्‍या  और

 इन  सिफारिश्षों  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कायंवाही  की  जा  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शान्ताराम  :  से  सरकार  द्वारा  श्री

 एच०  एन०  रे  की  अध्यक्षता  में  गठित  विशेषज्ञ  समिति  ने  1992  के  प्रथम  सप्ताह  में  कायं  करना

 शुरू  कर  दिया  था  |  समिति  से  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  वेतन  पुनरीक्षण  की  प्रवृत्ति  तथा  सरकारी

 क्षेत्र  क ेउद्यमों  क ेकमंचारियों  की  तुलना  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  की  परिलब्धियों  में

 असमानता  के  मामले  को  शामिल  करते  हुए  एक  दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  को  कहा  गया  इस
 बेज  के  चार  महीने  की  अवधि  के  भीतर  प्रस्तुत  किए  जाने  की  सम्भावना

 ]

 प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पतियों  का  पंजोकरण

 +457.  डॉ०  विश्वनाथम  कंनियो  :  क्‍या  न्याय  ओर  कब्पनों  कार्य  मंत्रो  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  के  पंजीकरण  ओर  उनके  द्वा(रा  प्रस्तुत  किए
 जाने  बाले  दस्तावेजों  से  सम्बन्धित  वतंमान  नियमों  ओर  विनियमों  को  सरल  बनाने  का  प्रस्ताव

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और
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 इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 स्याय  तथा  कम्पनो  काय॑  मंत्री  केਂ  विजय  भास्कर  :  से

 प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  के  पंजीकरण  और  उनके  द्वारा  प्रस्तुत  किए  जाने  वाले  दस्तावेजों  के

 मान  नियमों  और  विनियमों  को  सरल  बनाने  के  प्रस्ताव  विचाराधीन

 भारतीय  पटसन  निगम  के  कार्यंकरण  में  सुधार

 +458.  श्री  अनिल  बसु  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  भारतीय  पटसन  निगम  के  कार्यकरण  में  सुघार  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय के  राज्य  संत्री  अशोक  :  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता
 ।

 ]
 दिल्‍ली  परिवहन  निगस

 #459,  श्री  सत्य  देव  तह  :

 आचार्य  विश्वनाथ  दास  शास्त्री  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  दिनांक  20  1992

 के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  3888  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  दिल्‍ली  परिवहन  तिगम  को  एक  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनी  में  बदलने

 के  बारे  में  निणंय  ले  लिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  श्री  जगदीश  :  और

 दिल्ली  परिवहन  निगम  की  दीर्घावधिक  व्यवहायंता  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  इसके  सुधार
 के  लिए  एक  सम्बद्ध  पैकेज  को  अन्तिम  रूप  दे  रही  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  कंपनी  के  रूप

 में  बदलना  उन  विकल्पों  में  से  एक  है,जिन  पर  विचार  किया

 इस्राइल  के  साथ  व्यापार  सम्बन्ध

 #460.  60.  प्रो०  राम  कापसे  :

 झरो  अवण  कमार  पटेल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1991  के  दौरान  इस्राइल  के  साथ  व्यापार  सम्बन्ध  स्थापित  किए  गए  थे

 अथवा  चालू  वर्ष  में  स्थापित  किए
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्या  उक्त  अवध

 लगाये  जा  सकते

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 के  दोरान  उन  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  शया  है  जिनमें  संयुक्त  उद्यम

 (3)  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 थाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  और  व्ं  1991  के

 दौरान  कोई  भी  व्यापार  सम्बन्ध  स्थापित  नहीं  किए  गए  परन्तु  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 से  एक  इस्नराइली  आर्थिक  प्रतिनिधिमंडल  ने  इस्राइल  एक्सपोर्ट  इंस्टीट्यूट  के

 महानिदेशक  के  नेतृत्व  में  1992  में  भारत  का  दौरा  किया  था  और  भारत  के  उद्योग  संघों

 से  मुलाकात  की  भारत  के  उद्योग  संघों  के  साथ  चर्चा  के  दौरान  संयुवत  उद्यमों  की  गुंजाइश  पर

 आमतौर  से  चर्चा  हुई  ओर  कोई  खास  परियोजना  अश्ज्ञात  नहीं  को  गई  थी  ।

 बेंक  कर्मियों  के  परिवारों  को  मुआवजा

 #461.  श्रीमतो  महेन्द्र  कमारी  :  क्‍या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  |

 उत्तर  प्रदेश  ओर  आंध्र  प्रदेश  स्थित  भारतीय  रटेट  बेंक  में  पड़ी  डकंतियों
 में  गत  छः  माह  के  दौरान  कितने  बेंक  करमियों  की  मृत्यु

 क्या  इन  कर्मियों  के  परिवारों  को  कोई  मुआवजा  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 मुआवजे  के  कितने  मामले  इस  समय  लंबित  हैं  ओर  इनको  निपटाने  में  विलम्ब  के  क्या
 कारण हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  भारतीय  स्टेट  बेंक  और  भारतीय
 रिजवं  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उत्तर  प्रदेश  ओर  आंध्र  प्रदेश  में

 बेंक  डर्कतियों/लूटपाटों  का
 सामना  करते  समय  पिछले  महोनों  के  दोरान  भारतीय  स्टेट  बंक  के  किसी  कर्मचारी  की  मृत्यु

 नहीं  हुई

 से  ये  सवाल  पंदा  ही  नहीं  होते  ।

 भारतोय  पथ८सन

 #462.  डॉ०  अस्ोम  बाला
 :  क्या  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  पटप्तन  के  मामले  में  आई०  एस०  ओ०  9000  मानक  प्राप्त
 करने  हेतु  कोई  कार्य  क्रम  बनाये  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
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 Wee  चस्‍्त्र  मंत्रालय  के  र/ज2  मंत्री  अशोक  :  ओर  आई०  एस०  ओ०
 9000  आई०  एस०  14000  श्रृंखला  के  मानकों  के  प्रावधानों  के  अनुसार  क्वालिटी  प्रबन्धन  प्रणाली
 के  प्रमाणीकरण के  लिए  भारतीय  मानक  ब्यूरो  ने  1991  में  क्वालिटी  प्रणाली  प्रमाणीकरण
 योजना  आरम्भ  की  इस  योजना  को  पटसन  उद्योग  सहित  उद्योग  के  सभी  क्षेत्रों  द्वारा  अपनाया  जा
 सकता

 फूलों  का  उत्पावन  ओर  निर्यात

 +463.  श्रोमतो  बासवा  राजेश्बरी  :  क्या  वाणिज्प  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्व  में  फलों  के  बढ़ते  बाजार  में  भारत  को  भागीदारी  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  नेक्‍या

 कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  किया  और

 व्यवस्थित  रूप  से  फलों  के  उत्पादन  के  लिए  किन-किन  राज्यों  को  चुना  गया

 उद्योग  मन्त्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  एवं  प्रामोण  उद्योग  में  राज्य  मन्त्रो  तथा

 वाणिज्य  मन्च्रालय  सें  राज्य  सन्त्रो  पो०  जे०  :  इस  दिक्षा  में  किए  गए  अथवा
 किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  उपायों  में  निम्नलिखित  झ्ामिल  हैं  :--

 निर्यात  अभिमुख  एककों  की  स्थापना  को  प्रोत्साहित

 2)  बुनियादी  सुविधाओं  सम्बन्धी  सहायता  पत्तनों  पर  शीत-भण्डा  रगृहों  की

 सुविधाएं  तौर  रेफ़िजरेटेड  बाहनों  को  खरीद  में  सहायता

 (3)  रोपण  सामग्री  के आयात  और  पुष्प  उत्पादों  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  सरलीकृत
 ओर

 (4)  बाजार  आदि  |

 सरकार  द्वारा  गठित  एक  ग्रुप  ने  गहन  पुष्पोत्पादन  सम्बन्धी  विकास  के  लिए  आंध्र
 के  महाराष्ट्र  और  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  को  अभिज्ञात  किया

 बोड़ी  पर  उत्पाद  शुल्क  और  उपकर

 +4  64.  डा०  वसंत  पवार  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बोड़ी  पर  लगे  उत्पाद  शुल्क  ओर  उपकर  की  वसूली  से  |  से  3

 तक  राज्यवार  ओर  क्षेत्रवार  कुल  कितनी  राष्षि  प्राप्त

 कया  बीड़ी  पर  लगे  उपकर  से  प्राप्त  राशि  का  उपयोग  बीड़ी  श्रमिकों  के  कल्याण  हेतु
 किया  जा  रहा

 यदि  तो  उपरोक्त  अवधि  के  दोरान
 इस  प्रयोजनाथं  कितनी  घनराशि  व्यय  की

 ओर

 श्रमिकों  के  कल्याण  हेतु  उन्हें  अधिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या  कदम

 उठाये  गए  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?
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 मन पर  थप्थिियययण  -----  विवश

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशवर  :  पहली  1991  से  3।

 1992  के  दोरान  बोड़ी  पर  वसूल  किए  गए  उत्पाद  शुल्क  ओर  उपकर  की  कुल  राशि  अनन्तिम
 रूप  से  188  करोड़  रुपये  ओर  12  करोड़  रुपये  आंकी  गई  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 सयों  के  क्षेत्राधिकार  के  आधार  पर  तंयार  किए  गए  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  और  उपकर  की  बसूली  के

 राज्यवार  ब्योरे  में  दिए  गए

 पहली  1991  से  31  1992  तक  की  उपर्युक्त  अवधि के  दौरान  खर्च  की

 की  गई  राशि  7.75  करोड़  रुपए

 पहली  1992  से  सामूहिक  बोमा  योजना  आरम्भ  की  गई  किसी  अन्य

 प्रस्ताव  अथवा  योजना  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 विवरण

 थे  1991-92  के  दोरान  बीड़ो  पर  केन्द्रोय  उत्पाद  शुल्क  एवं  उपकर  से

 प्राप्त  राजस्व  अनस्तिम  )

 क्रसं०  राज्य  उत्पाद  शुल्क  से  उपकर से  प्राप्त

 प्राप्त  राजस्व  राजस्व

 रुपयों  में  )  रुपयों  में  )

 जा  3  रख  4

 1.  आमन्ध्र  प्रदेश  396928  20825

 2.  1634  114

 त्रिपुरा  तथा  अरुणाचल

 प्रदेश

 3.  बिद्दार  89842  3274

 4.  हिमाचल  जम्मू  एवं  —  316

 कश्मोर  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र

 ऋण्डीगढ़

 5.  हरियाणा  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  —  2191

 6.  गोवा  न  —

 7.  गुजरात  एवं  संघ  राज्य  क्षेत्र  दादरा
 3259  179

 एवं  नागर  हवेली  और  दमन  एवं  दोव

 8.  कर्नाटक  228834  15596

 9.  केरल  तथा  संष  राज्यक्षेत्र  लक्षद्वोप  68041  3526
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 10.  मध्य  प्रदेश  313006  21552

 11.  महाराष्ट्र  174033  9457

 12.  उड़ीसा  20792  1194

 13.  राजस्थान  16897  1104

 14.  तमिलनाडु तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  275404  18706
 पांडिचेरी

 15.  उत्तर  प्रदेश  108659  6760

 16.  पश्चिम  सिक्किम  तथा  संघ  186233  148 21
 राज्यक्षेत्र  अंडमान  तथा  निकोबार

 द्वीप  समूह

 जोड़  :  1883562  119615

 पाद  टिप्पणी  आंकड़े  राज्य  के  अंतगंत  आने  वाले  केन्द्रीय  उत्पाद  घुल्क  समाहर्तालयों  से  प्राप्त
 राजस्व  वसूलियों  पर  आधारित  हैं  मोर  इस  संबंध  में  और  बिस्तृत  ब्योरा  तुरन्त
 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  5  को  चोड़ा  करना

 #465,  थी  के०  पो०  सिह देव  :

 श्री  वो०  शोभनाद्रोश्वर  राव  :  क्या  जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 मुवनेश्वर  ओर  विजयवा  ड़ा-गुन्ट्र  संक्शन  पर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संश्या  5  को

 चौड़ा  करके  उसे  चार  लेनों  वाला  बनाने  के  काय॑  में  अब  तक  कया  प्रगति  हुई

 इस  परियोजना  के  लिए  कितनी  घनराशि  नियत  की  गई  भौर

 इस  काय॑  के  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्मावना  है  ?

 जल-मृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :  से  दूसरे
 शष्ट्रोय  राजमार्ग  ऋण  के  विश्व  बंक  की  सहायता  से  कटक-मुवनेश्वर  खण्ड  को  थार  सेन  का
 बनाने  का  काय॑  शुरू  किया  जाना  है  ओर  इस  संवंध  में  हस्ताक्षर  किए  जा  चुके  बंक  के  साथ  परामशं
 करते  हुए  ठेकेदारों  की  पूर्व  योग्यता  संबंधी  कार्य  प्रगति  पर  तत्पश्चात्‌  परियोजना  के  लिए  बोली

 झुरू  की  जाएगो  ।  इसी  बोच  परियोजना  को  126.74  करोड़  रु०  के  लिए  अनुमोदित
 कर  दिया  गया  है  ।

 विजयवाड़ा-गुस्ट्र  खण्ड  को  चार  मेत  का  बनाने  का  सखिल  भारतीय  आधार  पर

 शा
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 विभिन्‍न  परियोजनाओं  की  पारस्परिक  प्राथमिकता  तथा  आठवीं  योजना  के  दोरान  चार  लेन  बनाने  के

 लिए  निधियों  की  उपलब्धता  पर  निमंर  करेगा  ।  निधियों  की  कमी  को  देखते  हुए  अभी  से  यह  नहीं
 बताया  जा  सकता  कि  चार  लेन  बनाने  का  यह  काय॑  कब  संस्वीकृत  होगा  ।

 ऊनी  कालीन  का  निर्यात

 0466.  श्री  बलराज़  पासो  :

 डा०  रमेश  चन्द  तोमर  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  तथा  1992-93  में  अब  तक  हाथ  से  बुनी ऊनी  कालोनों
 के  निर्यात  से  अजित  की  गई  विदेशी  मुद्रा  का  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार
 किया  गया  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  अशोक  :  1991-92  और  1992-93

 92)  के  दौरान  हाथ  से  बुने  ऊनी  कालीन  के  निर्यात  से  अजित  विदेशी  मुद्रा  का  ब्यौरा
 निम्तोक्त  प्रकार  है  :--

 वर्ष  अजित  विदेशी  मुद्रा

 रुपए  में  )

 )

 1991-92 2  न  628.58

 1992-93  2-93  ना  148.60

 )

 हाथ
 से

 बुने  ऊती  कालोनों  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  के
 लिए  कई  कदम  उठाये  गए

 इनमें  से  कुछ  हैं  शुल्क  वापसी  का  क  लीन  ग्रेड  कच्चे  ऊन  के  आयात  की  कालीन
 निर्यात  संवधंन  परिषद  को  विदेशों  में  प्रचार  के  लिए  सहायता  जिसमें  विदेशो  मेलों  में  भाग  लेना
 शामिल  निर्यात  गृह/व्यापार  गृह  को  मान्यता  प्राप्त  करने  के  प्रयोजन  के  लिए  कालीन  के  निर्यात

 से  अजित  नेट  विदेक्षी  मुद्रा  को  ट्रिपल  वेटेजਂ  दिया  जाता  है  ।

 हथक  रघा  परियोजना

 $467.  प्रो०  रीता  वर्मा  :

 क्रीमतो  दोषिका  एच  ०  टोपोवाला  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  अंतर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास  काय॑क्रम  कोष  के  अंतगंत  हथकरघा
 योजनाओं के  विकास  के  लिए  कुछ  राज्यों  को  चुना

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  के  अंतग्गंत  1991-92  के  दोरान  स्वीकृत  की  गई  हृवकरघा

 परियोजनाओं  का  राज्यवार  ब्योरा  क्या

 28.
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 वर्ष  1991-92  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी-कितनी  घनराहि  दी  गई  तथा
 199  2-93  के  दोरान  कितनी  घनराष्ति  देने  का  प्रस्ताव  और

 इसके  कितने  बुनकरों  को  लाभ  हुआ  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेइबर  :  आंध्र  मध्य

 उड़ीसा  तथा  राजस्थान  राज्यों  के  लिए  ग्रामीण  हृथधकरघा  विकास  परियोजना  के  लिए  सहायता  संबंधी

 एक  प्रस्ताव  ब्ष  1987  के  दोरान  अंतर्राष्ट्रीय  कृषि  बिकाप  कोष  के  समक्ष  रखा  गया  था  लेकिन  हसे
 उनके  ऋण  संबंधी  कार्यक्रम  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संहघा  3  को  34  के  साथ  जोड़ता

 #468.  श्रो  सुब्रत  मुख  :  क्या  जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  पूर्णिया  कुमेदपु  र-हरि६चन्द्रगु  र-गजोला  सम्पर्क  मार्ग  बनाकर  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  संख्या  34  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  31  से  जोड़ने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  सत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जल-मृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगवोश  :  तथा

 बिहार  सरकार  ने  आठवी  पंचवर्षीय  योजना  में  नये  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  किए  जाने  से  संबंधित

 कुछ  प्रस्ताव  भेजे  थे  जिनमें  अन्य  के  साय-साथ  कोरा  में  रा०  रा०  31  से  हरीशचन्द्र  पुर
 बंगाल  तक  की  सम्पक  सड़क  शामिल  है  न  कि  माननीय  सदस्य  द्वारा  उल्लिखित  धृणिया

 में  रा०  रा०  31  से  गजोल  बंगाल  में  रा०  रा०  34  तक  की  सड़क  ।
 तथापि  नये  राष्ट्रीय  राजमार्मों  की घोषणा  के  लिए  बिहार  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  से लगभग  37,566
 कि०मी०  की  कुल  लम्बाई  के  135  प्रास्ताव  प्राप्त  हो  चुके  निधियों  की  कमी  के  कारण
 अमी  से  योजना  के  दौरान  प्रशन्‍न  गत  सड़क  और  नये  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  संबंध  में  किध्ी  निर्णय
 का  संकेत  देना  समय-पूर्व  होगा  ।  प्रश्न  गत  सड़क  इस  समय  राज्यीय  सड़क  नेटवर्क  का  ए+  भाग

 सलिए  बिहार  और  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  इसके  _र्माण/विकास  आदि  से  संबंधित

 ]

 बजट  स्थिति  को  पुनरोक्षा

 +469  श्री  उपेस्त्र  नाथ  वर्मा  :

 डा०  सहादोपक  सिह  ज्ाक्ष्य  :  तया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  व्यय  को  नियंत्रित  करने  के  सरकार  के  निर्णय  को  ध्यात  में  रखते  हुए  चालू
 वित्तीय  व  के  दौरान  सम्पूर्ण  बजट  स्थिति  की  तिमाही  आधार  पर  कोई  पुनरीक्षा  की  गई  है  अथवा

 करने  का  विचार

 यदि  तो  बजट  व्यय  को  नियंत्रित  करने  ओर  राजस्व  वसूली  बढ़ाने  की  दिशा  में  हुई
 उपलब्धियों  का  ब्योरा  क्या  ओर

 29
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 यदि  तो  व्यय  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  सरकार ने  कौन  से  सुधारात्मक  कदम
 उठाए  हैं  ?

 ५  आंधी  a  कई  मल  नव  भ वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शांताराम  :  हां  ।

 और  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  पहली  तिमाही  के  अन्त  तक  प्रधान  करों  से

 प्राप्तियां  उत्साहवर्घंक  रही  थीं  जब  व्यय  सामान्यतः  अधिकांश  क्षेत्रों  में आनुपातिक  स्तरों  के  भीतर

 रहा  ।

 ]

 अनिवासो  भारतोयों  ह्वारा  जमा  को  गई  राशि  निकाला  जाना
 +470  श्री  अजय  मुखोपाध्याय  :

 श्री  पांडरंग  पुंडलिक  फुंडरर  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  वर्ष  1991-92  के  दौ  रान  तथा  वे  1992-93  के  पहले
 दो  महीनों  में  देश  में  जमा  की  गई  विदेशी  मुद्रा  में  से निकाली  जा  रही  विदेक्षी  मुद्रा  का  महीनेवार
 ब्योरा  कया

 क्या  इस  जमा  विदेशी  मुद्रा  में  स ेअनिवासी  भारतीयों  मुद्रा  निरन्तर  निकाली  जा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 अनिवासी  भारतीयों  की  जमा  विदेशी  मुद्रा  को  निकाले  जाने  से  रोकने  के  लिए  सरकार
 ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रासेशयर  के  दोरान  विदेक्षी  मुद्रा
 अनिवासी  लेखा  से  विदेशी  मुद्रा  की  निकाली  गई  राशि  1627  मिलियन  अमरीकी  डालर  थो  ।

 1992  के  दोरान  विदेशी  मुद्रा  अनिवासी  लेखा  से  निकाली  गई  विदेक्षौ  मुद्रा  को  राशि  क्रमशः

 188  मिलियत  अमरीकी  डालर  और  76  मिलियन  अमरीकी  डालर

 और  1992-93  के  प्रथम  दो  माहों  के  दौरान  अनिवासी  भारतीय

 निक्षेपों  से  लगातार  विदेशी  मुद्रा  निकाले  जाने  के  सुनिश्चित  कारणों  को  बता  पाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 फिर  भी  यह  ध्यान  में  रखना  संगत  हो  गा  कि  विदेशी  मुद्रा  अनिवासी  निक्षेपों  के  लिए  लिबोर  दर  से

 ऊपर  अदा  की  जा  रही  विभेदक  दर  पिछले  वर्ष  को  स्थिति  को  तुलना  में  कम  हो  गई  इसका

 कारण  विदेशी  मुद्रा  अनिवाप्ती  निक्षेपों  का  अपेक्षाकृत  उच्च  लागत  वालो  प्रकार  का  उधार  होना  है
 तथा  हमारे  विदेशी  मुद्रा  प्रारक्षित  भण्डार  की  स्थिति  में  सुधार  होने  स ेहम  विभेदक  दर  को  ओर

 समुचित  स्तर  तक  काम  कर  सकते  सरकार  लगातार  स्थिति  पर  निगरानी  रखती  है  ओर  मुगतान

 सन्तुलन  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बेंक  निक्षेपों
 में

 अनिवासी  भारतीय  निवेश्ञों  हेतु  प्रोत्साहनों
 का  समुर्ूत  ढंग  से  बनाए  रखना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  समय-समय  पर  उपयुक्त  कदम

 उठाती  है  ।

 विदेशी  सुत्रा  के  लेखे  में  घप्ला

 4691.  भ्रो  गुदुदास  कामत  :  क्‍या  विस  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  ने  विदेशी  लेखे  में  घपले  का  ब्योरा  प्राप्त  करने  के  लिए
 की  सहायता  मांगी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशबर  ठांक्र  )  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 सोने  का  पकड़ा  जाना

 4692.  श्री  सनत  कमार  संडल  :  क्‍या  बित्त  मत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  23  1990  को  जमंन  अधिकारियों  ने  फ्रेंऊफर्ट  होकर  पेरिस  से  दिल्ली
 जाने  वालो  एयर  इंडिया  की  उड़ान  आई०  142)  से  फ्रंकफर्ट  हवाई  अड्डे  पर  63.5  किलोग्राम
 सोना  जब्त  किया

 क्‍या  इस  निषिद्ध  सोने  को  रहस्यमय  ढंग  से  १ाए  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  कराई
 गई

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम

 यह  बहुमूल्य  घातु  इस  समय  किसके  कब्जे  में  और

 इस  सोने  के  दावे  के  सम्बन्ध  में  विवाद  को  किस  प्रकार  सुलकराया  जाएगा  तथा  इसे

 भारत  लाया  जाएगा  तथा  इसे  निर्दिष्ट  अधिकारी  ज॑से  भारतीय  रिजवं  बक  फी  अभिरक्षा  में  रखा

 जाएगा  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  रामेशवर

 और  जांच  से  किसी  सुराग  का  पता  नहीं  चला  है  ।  मामले  की
 परिस्थितियों  और  प्राप्त  हुई  सूचना  से  यह  प्रतीत  होता  है  कि  सोना  चोरी-छिपे  भारत  में  लाए  जाने  के

 लिए  अभिप्रेत  था  ।

 और  यह  सूचित  किया  गया  है  कि  सोना  इस  समय  जमंन-सीमा  शुल्क के  कब्जे
 में  फ्रंकफर्ट  में  एयर  इंडिया  प्राधिकारियों  ने  भारत  सरकार  की  ओर  से  राजस्व

 आसूचना  द्वारा  दिए  गए  प्राधिकार  के  आधार  पर  20-1-92  को  जमंन  सीमा  शुल्क  के  समक्ष  एक
 दावा  दायर  किया  जिसमें  सोना  भारत  सरकार  को  वापस  करने  के  लिए  उनसे  अनुरोध  किया  गया

 है  ।  यह  भी  पता  चला  कि  फ्रेंच  प्राधिकारियों  ने  भी  प्रश्नगत  सोने  के  लिए  दावा  किया

 राष्ट्रीय  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  बंक  को  शाखाएं  खोलना

 4693.  श्री  एन०  जे०  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  किन-किन  स्थानों  पर  राष्ट्रीय  कृषि  और
 ग्रामीण  विकास  बेक  को  क्षाखाएं  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  और
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 ना  कजजन-+  कब  जाप

 चयनित  स्थानों  पर  कब  तक  ये  शाखाएं  खोले  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  और  राष्ट्रीय  कृषि  और

 ग्रामीण  विक्रास  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  सभी  राज्यों  में  उनकी  छाखाएं  क्षेत्रीय

 उपकार्यालयों  के  रूप  में  इसके  150  जिलों  में  इसके  जिला  कार्यालय  हैं  जिसका

 संचालन  एक  ही  व्यक्ति  करता  1992-93  के  चाल  वित्त  वर्ष  के  इसने  57  और  जिला

 कार्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव  किया  है  जिसको  राज्यवार  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  प्रस्तावित

 57  जिला  कार्यालयों  में  से  15  कार्यालय  30  1992  तक  खोले  गए  शेष  कार्यालय  तभी

 खोले  जा  सकेंगे  जब  पता  लगाए  गए  स्थानों  पर  आवश्यक  आधारभूत  सुविधा  उपलब्ध  हो  ।

 विवरण

 1992-93  2-93  के  दौरान  नाबाई  खोलो  जाने  वाली  एकल  व्यक्षित  संचालित

 कार्लालयों  की  राज्यवार  स्थिति
 ae  प"्यय।:/:/पाय ।प/फ  ८८:  पएपपयपपयपएपपयएखय  एपयपयया  -  जय

 राज्य  जिला

 ||  2

 असम  एन०  सी०

 सोनितपुर

 आंध्र  प्रदेश  करीम  नगर

 मेढक

 नालगोंडा

 वारंगल

 बिहार  मुजफ्फरपुर

 गुजरात  खेडा

 मेहसाणा
 राजकोट

 हरियाणा  फरीदाबाद

 सिरसा

 हिमाचल  प्रदेश  सोलन

 जम्मू  व  कश्मीर  रजोरी

 कर्णाटक  बेलगांव

 चखिकमगल्‌र/कोडागरु
 कोलार

 बिदार
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 1914  )

 केरल

 महाराष्ट्र

 मध्य  प्रदेश

 उड़ीसा

 पंजाब

 राजस्थान

 तमिलनाडु

 उत्तर  प्रदेश

 2  £

 इदुक्की
 कोल्लाम

 मालापुरम
 वायनाड

 अमरावति

 बुल्डाना

 घुले
 नासिक

 रायगढ़
 सांगली

 उस्मानाबाद

 देबास

 राजनन्द  गांव

 रतलाम

 सरगजा
 विदिशा

 मयूरमंज

 कोरापुट

 लुधियाणा

 बांसवाड़ा
 दोसा

 भऋुनमुनू

 नागपुर
 सिरची

 चेंगी  नगर

 पुडुकोट्टाई

 मदुरे

 अलीगढ़

 अल्मोड़ा
 बस्ती

 बुलन्दशहर

 जौनपुर
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 मुजफ्फरनगर

 प्रतापगढ़

 टिहरी  गढ़वाल
 रायबरेली

 पश्चिम  बगाल  जलपाइगुड़ी
 मुर्शीदाबाद

 बोड़ो  का  निर्यात

 4694.  की  गोविन्द  राव  निकाम  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  क  रंगे  कि  :

 कया  कुछ  अब  देछ्षों  को  बीड़ी  का  निर्यात  किया  जाता

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 विदेक्षों  में  बीड़ी  को  लोकप्रिय  बनाने  तथा  इसका  निर्यात  बढ़ाने  क ेलिए  सरकार  द्वारा

 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 बाजिण्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  सलमान  :

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  पश्चिम  एशिया  को  बीड़ी  के  निर्यात  का  ब्यौरा

 नीचे  दिया  गया है  :
 --

 _  —  ७  _  oon

 देश  निर्यात
 मात्रा  मूल्य

 रुपय े)

 यू०ए०ई०  56.5  97.77

 बहुरीन  25.05  42.84

 कुवंत  2.22  4.24

 ओमान

 कंतर  26.44  44.30

 दक्षिण  अरेबिया  305.92

 इराक  2.0  3.7

 योग  :  300.52  567.85
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 तंबाक्‌  बोडं  द्वारा  बीड़ो  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  कझामिल

 अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों  तथा  प्रदक्शनियों  में  विभिन्‍न  ब्रांडों  को  बीडियां  प्रदर्शित  व्यापार  शिष्टमंडलों

 की  यात्राओं  के  दोरान  ध्रस्ट  बाजारों  का  पता  बाजार  सर्वेक्षण  करना  तथा  बोड़ी  के

 निर्यातकों  के  बीच  व्यापार  जानकारी  वितरित  बीड़ी  का  विदेशी  बाजार  इस  वजह
 से  सीमित  रहता  है  क्योंकि  इसकी  मांग  पश्चिम  एछियाई  देशों  में  भारतीय  जाति  के

 लोगों  तक  दी  सोमित  है  ।

 ]

 बारहयें  विधि  आयोग  को  सिफा  रिश्लें

 4695.  श्रौ  राम  नारायण  बेरवा  :  क्‍या  न्याय  ओर  कंपनो  कार्य  मत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  केंद्रीय  सरकार  की  विधि  आयोग  से  अनेक  सिफा  रिक्षें  रिपोर्ट  प्राप्त

 हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाहो  की  गई  है  ?

 स्थाय  और  कंपनो  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  हंसराज  और

 बारहवें  विधि  आयोग  ने  सरकार  को  बारह  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  इन  रिपोर्टों  का  ब्योरा

 संखग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 बारह  रिपोर्टों  में  पांच  रिपोर्ट  रुंसद  के  दोनों  सदनों  के  समक्ष  रख  दी  गई  थी  और

 संबंधित  मंत्रालयों  को  भी  कार्यान्वयन  के  लिए  भेज  दी  गई  थीं  ।  शेष  रिपोर्टों  का  हिन्दी  पाठ

 तैयार  किया  जा  रहा

 विवरण

 बारहवें  विधि  आयोग  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट

 क्रम  रिपोर्ट  का  विषय

 संख्या  संख्यांक

 2  3

 1.  132  उपेक्षित  बालकों  और  माता-पिताओं  की  कठिनाइयों  को

 दूर  करने  और  उनके  कष्ट  को  कम  करने  को  दृष्टि  से  दंड  प्रक्रिया
 1973  के  अध्याय  9  के  उपबंधों  के  संशोधन  को

 आवदध्यकता  ।

 2.  133  अवयस्क  बालकों  को  संरक्षकता  और  अभिरक्षा  से  सम्बन्धित  मामसों

 महिलाओं  के  विरुद्ध  भेद-भाव  को  दूर  करना  तथा  कल्याण  के
 सिद्धांत का  विस्तार
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 2  3

 4.  134  कमंकार  प्रतिकर  923  के  कतिपय  उपबंधों  की  कईमयों

 को  टू  ता

 अभिरक्षा  में

 5.  136  कैसे  प्रतिबन्ध  लगाया  जाए  और  क॑से  समाघान  किया  जाए  इस  पर
 उच्च  न्यायालयों  के  विनिरचयों  या  केन्द्रीय  विधियों  में  विरोध  ।  .

 6.  137  ओम्बुड्समैन  के  पद  के  सुजन  की  आवश्यकता  और  विधायी-प्रशासनिक
 उपाय  विकसित  करने  के  साथ-साथ  भविष्य  निधि  के  फायदा  ग्राहियों
 के  दावों  को  निपटाने  में  हुए  अत्यधिक  विलम्ब  के  कारण  होने  वाली

 कठिनाइयों  को  दूर  करना  ।

 7.  138  गंदी  बस्ती  और  पटरी  पर  रहने  वालों  के  लिए  विधायी  .

 8.  139  सिविल  प्रक्रियां  संहिता  के  आदेश  21,  नियम  92(2)  का  संशोधन
 करने  की  अत्यन्त  जिससे  उस  विषमता  को  दूर  किया  जा
 सके  जो  विधान-मंडल  के  सदभावपूर्ण  आशय  को  अकृत  करती  है  और
 ऐसे  निर्णीत  ऋषणियों  के  जिनको  फायदा  पहुंचाना  आशयित
 अन्याय  होता  है  ।

 9.  -  140  संभावित  अन्याय  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  की  दृष्टि  से  रजिस्ट्रीकृत  डाक
 द्वारा  समन  की  तामील  किए  जाने  से  सम्बन्धित  सिविल  प्रक्रिया

 1908  के  आदेश  5,  नियम  का  संशोधन  करें  कौ
 आवश्यकता  ।

 10.  141  दांडिक  पुनरीक्षण  आवेदनों  और  उपसंजात  होने  में  व्यतिक्रम  के
 कारण  खारिज  किए  गए  दांडिक  मामलों  को  पुनःस्थापित  करने  की
 न्यायालयों  की  शक्ति  के  सम्बन्ध  में  विधि  का  संशोधन  करने  की
 आवद्यकता  ।

 11.  142  ऐसे  अपराधियों  के  सम्बन्ध  जो  स्वप्र  रणा  से  बिना  किसी
 बाजी  के  दोषी  होने  का  अभिवचन  करना  वरण  करते  रियायती
 व्यवहार  ।

 2,  143  छोटे  जमाकर्ताओं  का  शोषण  से  संरक्षण  करने  के  लिए  विधायी द
 सुरक्षा  ।

 eens  ..  "  ..

 जनता  कपड़े  पर  राजसहायता

 4696.  भ्ेअर  डो०डो०  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिगत  दो  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  जनता  कपड़े  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  कितनी
 धनराष्टि  की  राजसहायता  प्रदान  की  गई

 56
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 इससे  कितने  जुलाहे  और  सहकारो  समितियां  लाभान्वित

 क्‍या  उनके  काम-काज  की  समीक्षा  के  लिए  कोई  केंद्रीय  अथवा  राज्य  स्तरीय
 करण  ओर

 ः  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 यस्‍्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  अशोक  :  भारत  सरकार  ने  हथकरघा
 क्षेत्र  में  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  के  लिए  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को  वर्ष  1990-91  और  1991-92 2
 के  दोरान  क्रमशः  13,000.31  लाख  और  12,582.00  लाख  रुपये  सब्सिडी  के  रूप  में  जारी
 किए  ।

 यह  योजना  राज्य  हथकरघा  विकास  निगमों  ओर  राज्य  शीर्ष/क्षेत्रीय  हृथकर

 बुनकर  सहकारी  समितियों  द्वारा  कार्यान्वित  को  जा  रही  देश  में  19  राज्यों  और  एक  संघ  शासित
 क्षेत्र  में  संचालित  इस  योजना  के  45  कार्यात्रयत  अभिकरण  हैं  ।  ये  कार्यान्वयन  अभिकरण  अपनी
 सदस्य  सहका री  समितियों  और  इनके  प/स  पंजीकृत  बुनकरों  के  माध्यम  से  जनता  कपड़ा  तैयार
 करवाती  वतंमान  स्तर  के  उत्पादन  से  ऐसा  अनुमान  है  कि  जनता  कपड़ा  योजना  लगभग  9.6
 लाख  लोगों  को  पूर्णकालिक  रोजगार  प्रदान  कर  सकती

 प्रत्येक  कार्यान्वयन  राज्य  में  मुख्य  सचिव  अथवा  हथकरघा  प्रभारी  सचिव  की
 अध्यक्षता  में  गठित  राज्य  स्तर  की  जनता  कपड़ा  योजना  कार्यान्वयन  समिति  इस  योजना  के  कार्यान्वयन
 के  लिए  उत्तरदायी  है|

 े  एस०एल  ०आई०सी०
 के  कार्यों  में  (1)  कपड़े  के  प्रकार  का  तिमाही  और

 बांधिक  उत्पादन  तथा  वितरण  (2)  लोक  वितरण  प्रणाली  और  अन्य  वितरण  व्यवस्था

 के  कार्यों  की  (3)  सूत  सप्लाई  की  (4)  बुनकरों  को  समय  से  भत्तों  का  मुगतान

 सुनिश्चित  (5)  योजना  के  कार्यान्वयन  में  किसी  भी  प्रकार  की  कठिनाइयों  को  दृर  करना

 ओर  (6)  योजना  में  सुधार  के  लिए  सुझाव  शामिल

 उत्पादन  ओर  सोसा  शुल्क  के  मामलों  में  आकलन  किया  जाना

 4697.  श्री  मदन  लाल  ख्राना  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  विगत  में  उत्पादन  शुल्क  ओर  सीमा  शुल्क  के  मामलों  में  कम आकलन  किए  जाने

 के  कारण  करोड़ों  रुपए  के  राजस्व  की  हानि  हुई  है  जंसाकि  नियन्त्रक  ओर  महालेक्लापरीक्षक  को

 1989-90  (1990  की  की  और  1990-91  (1992  की  की  रिपोर्टों  से

 सामने  आया  *

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 आगे  से  शुल्क  का  कम  आकलन  किए  जाने  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  मैं  राज्य  मंत्रो  रामेइबर  :  और  क्षेत्रीय  कार्यालयों

 द्वारा  किए  गए  निर्धारणों  की  जांच  करने  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  नै  न्यून

 2 ।
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 गलत  गलत  छूट  मंजूर  गलत  तरीके  से  ऋैंडिट  अनियमित  रिबेट  ओर  वापसी

 अदायगी  आदि  के  कारण  कम  वसूली  करने  का  आरोप  लगाया  नियंत्रक  तथा  महालेखापरीक्षक
 की  रिपोर्टों  में  दिए  मए  कम  लेवी  के  ऐसे  मामलों  पर  मंत्रालय  द्वारा  विचार  किया  जाता  है  और  उन

 पर  की  गई  टिप्पणियों  को  नियंत्रक  तथा  महलिखापरीक्ष  क  को  भेज  दिया  जाता  जो  अधिकांश

 मामलों  में  उन्हें  भेजी  गयी  टिप्पणियों  के आघार  पर  कुछेक  मसौदा-लेखा  परीक्षा  पराओं  को  रह  कर

 देते  हैं  । अभिकथित  बम  उगाही  के  इन  मामलों  में  निर्धारितियों  को  वसूली  नोटिस  जारी  कर  दिए
 जाते  हैं  ओर  मांग  की  पुष्टि  होने  पर  राक्षियों  की  वसूली  कर  ली  जाती  कुछेक  मामलों
 निर्धारिती  मुकदमा  दायर  कर  देते  ऐसे  मामलों  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  बाद  ही

 वसूली  की  जा  सकती  अभिकथित  कम  उगाही  के  मामलों  को  वास्तविक  राजस्व  हानि  के

 मामलों  के  रूप  में  मानना  ठीक  नहीं  है  ।

 सरकार  आन्तरिक  लेखा  वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  किए  गए  निरीक्षणों  और

 पहले  ही  न्‍्यायनिर्णयन  हो  चुके  मामलों  को  समीक्षा  करने  की  पद्धति  के  जरिये  क्षेत्रीय  कार्यालयों  द्वारा

 निर्धारण  में  की  गई  गलतियों  और  अनियमितताओं  की  जांच  करने  के  मामले  में  पूरी  तरह  से  चौकस

 रहती  है  ।  न्‍्यून-निर्धारण  की  जांच  के  लिए  दस्तावेजों  की  समवर्ती  लेखा  परीक्षा  सहित  गहन  संवीक्षा
 को  जाती  जहां  अधिकारियों  के  मामले  में  कदाचार  प्रमाणित  हो  जाता  उनके  खिलाफ  उपयुक्त
 कारंवाई  को  जाती

 भारतीय  अरथं-व्यवस्था  के  अनुपात  में  विदेशी  घन

 4698.  श्रो  माणिक  राव  होडल्या  गादोत  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  सहायता  निवेश  आदि  के  रूप  में  1990-91
 और  1991-92  के  दौरान  देश  की  अथं-व्यवस्था  के  अनुपात  में  विदेशी  धन  का  आकलन  किया
 और

 यांद  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्बंर  :  भोर  सरकार  द्वारा

 भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  के  प्रबन्धन  के  लिए  यह  आवदयक  है  कि  चालू  लेखा  घाटे  को  पूंजी
 प्रवाह  द्वारा  वित्तपोषित  किया  जाए  जिनमें  सहायता  और  विदेशी  निवेश  शामिल  ह  ।  चालू

 जिसे  बहुधा  विदेशी  पूंजी  प्रवाहों  द्वारा  निधिबद्ध  किया  जाता  है  उसे  प्रायः  सकल  परे
 उत्पाद  के  अनुपात  के  रूप  में  व्यक्त  किया  जाता  है  ओर  यह  अनुपात  1990-91  में  2.8  प्रतिक्षत
 ब्रधा  1991-92  में  1.1  प्रतिक्षत  होने  का  अनुमान  है  ।  ऐसे  चालू  लेखा  घाटे  को  वित्त  पोषित  करने
 के  साधनों  का  जंसाकि  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  संग्रहीत  किया  गया  इस  समय
 1990-91  के  लिए  उपलब्ध  हैं  ।  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  हैं  :

 लाख  डालर )

 चालू  लेखा  घाटा  निम्न  द्वारा
 वित्त  पोषित  किया  गया  :  7294

 3४
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 ऋण

 (i)  निवल  वाणिज्यिक  उधार  693

 (ii)  निवल  अनिवासी  जमा  राधश्ियां  117

 (iii)  निवल  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  1214

 निवल  1806

 अन्य  पूंजी  निवल  (1120  लाख  डालर  के  अनुमानित

 विदेक्षी  निवेक्षों  सहित  )  2186

 प्रारक्षित  मुद्रा  का  उपयोग  1278

 ]
 उत्तर  प्रदेश  में  दस्तकारी  का  विकास

 4699.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  ओर
 से

 राज्य  में  दस्तक्ारी
 के

 विकास

 के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उक्त  प्रस्ताव  को  सरकार  ने  स्वो  कृति  प्रदान  कर  दी

 (q)  यदि  तो कब  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 इसे  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  की  जाएगी  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  गहलोत  :

 से  एक  विवरण  संलग्न

 राज्य  से  प्राप्त  प्रस्तावों  को  स्वीकृत  करने  के  लिए  कोई  निर्धारित  नहीं
 की  गई  जसे  ओर  जब  प्रस्ताव  प्राप्त  होते  उन  पर  गरुणावगुण  आधार  पर  निर्णय  लेने

 से  पहले  विकास  आयुक्त  कार्यालय  द्वारा  सावधानीपूर्वंक  विचार  किया  जाता  है  ।

 39
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 ]
 बेंकों  में  बहादुरी के  लिए  पुरस्कार

 4700.  प्रो०  सुशान्त  चक्रवर्ती  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  ढताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  सहित  बे  किंग  संस्थाओं  के  उन  जो

 बंक  अधिकारियों  पर  हमला  करने  वाले  लुटेरों/डक्रतों/आतंकवादियों  का  मुकाबला  करते  को

 पुरस्कार  देने  की  कोई  योजना  बनायी  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राप्य  मंत्रो  दलबोर  :  तथा  (a)  लुटपाट/डरक॑ती  करने
 वालों  का  प्रतिरोध  करने  वाले  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  के  कर्मचारियों  को  पुरस्कृत  करने  के  लिए

 1986  में  एक  योजना  बनाई  गई  यह  योजना  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बेंक

 )  द्वारा  दिनांक  22-6-87  के  परिपत्र  के  तहत  क्षेत्रीय  ग्रामोण  बंकों  के  स्टाफ  के  लिए  भी

 लाभ  की  मई  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  क ेलिए  जारी  दिशा-निर्देश  की  सरकार  द्वारा  संवीक्षा  की
 गई  थी  तथा  14-10-1991  को  इस  बारे  में  नवीन  निर्देश  जारी  किए  गए  हैं
 संलग्न  ।

 संशोधित  दिज्ञा-निर्देशों  को  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  पर  उपयुक्त  ढंग  से  लागू  करने  के  बारे  में

 राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बेंक  सरकार  के  परामश  से  विचार  कर  रहा  है  ।

 विवरण

 सरकारो  क्षेत्र  के  सभी  बकों  के  अध्यक्ष  तथा  प्रश्नंघ  निदेशकों  फो  लिखे  भए  वित्त

 आर्थिक  कार्य  बंकिंग  प्रणाली  के  दिनांक  14-10-1991  के

 पत्र  सं०  22/14/91-  सतकंता/डो  की  प्रतिलिपि

 विषय--बक  कमंचारियों  जो  डकंतो/आतंकवादी  घटनाओं  में  मारे  जाते  की

 पूति  के  संबंध  में  |,

 सरकार  द्वारा  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  को  दिनांक  20  1986  के  अ०  छ्ञा०  पत्र  सं०
 द्वारा  बेंक  डकंतियों  में  मुकाबला  करने  वाले  बंक  कर्मचारियों  और  जनता  के

 सदस्पों  को  दी  जाने  बाली  क्षति  पूर्ति  और  पुरस्कार  के  संबंध  में  मार्गनिर्देश  जारी  किए  गए  इस
 प्रकार  के  मामलों  में  क्षतिपूर्ति/पुरस्कार  के  पैकेज  की  भारतीय  बेक  संघ  के  परामश्ं  से  संवीक्षा  की

 गयी  है  और  मार्गनिदंशों  में  संशोधन  करने  का  निर्णय  किया  गया  इसमें  निहित  मार्गनिर्देश  तत्काल
 प्रभावी  होंगे  ओर  कमंचारियों  के  सभी  ग्रेड  के  लिए  लागू  होंगे  ।

 (1)  देश  के  किसी  भी  भाग  में  कार्यालय  अवधि  के  दोरान  अथवा  उसके  बाद  बंक
 कर्म  चारियों  पर  आतंकवादियों  द्वारा  बंक  डकती  और  हमले  के  परिणामस्वरूप  अथवा
 उसके  दौरान  किसी  कमंचारी  की  मृत्यु  के  मामले  में  मृतक  के  परिवार  को  बंक  द्वारा
 निम्नलिखित  रूप  में  प्रतिपूर्ति  की  जानी  होगी  :--

 से  ऊपर--मृत्यु  के  मामले  में  5  लाख  रुपये

 अधिकारी  स्केल  ?  से  [1  3  लाख  रुपये
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 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

 लिपिकीय  कर्मचारी  की  मृत्यु  के  मामले  में  2  लाख  रुपये

 अधीनस्थ  कमंचारी  की  मृत्यु  के  मामले  में  1  लाख  रुपये

 संबद्ध  बेंक  मृतक  के  बच्चों  के  शैक्षणिक  ख्चों  को  स्नातक  सहित  स्नातक  कक्षा  तक

 पूति  करेगा  ।

 बेंक  मतक  के  परिवार  के  एक  सदस्य  को  अनुकम्पा  के  आधार  पर  नियोजन  के  मार्ग

 निर्देशों  के  अनुसार  तत्काल  नियोजन  उपलब्ध  यदि  रोजगार  तत्काल  पाने

 में  कोई  भी  योग्य  नहीं  तो  परिवार  के  किसी  सदस्य  के  पात्र  होने ओर  ऐसी  नियुक्ति

 पाने  की  स्थिति  में  होने  तक  यह  पात्रता  आश्थभित  रखी  ज.एगी  विशेष

 मामलों  में  अधिकारी  के  रूप  में  अनुकम्पा  पर  आधारित  नौकरी  पद  के  लिए

 निर्धारित  शैक्षणिक  योग्यताओं  को  पूरा  करने  के  तहत  सरकार  के  अनुमोदन  से  विचार

 किया  जा  सकेगा  ।

 यदि  अनुकम्पा  के  आधार  पर  नौकरी  नहीं  ली  जाती  तो  मतक  के

 परिवार  को  मतक  द्वारा  अंत  में  लिये  गये  वेतन  ओर  मतक  के  परिवार  के  किसी

 एक  बच्चे  को  21  वर्ष  की  आयु  पर  पहुंचने  तक  अथदा  सामान्य  रूप  में  उस्त  तारीख

 को  जब  मृतक  ने  सेवा  निवृत्त  होना  इनमें  जो  भी  पहले  दिये  वेतन

 ओर  भक्तों  को  ऐसी  अदायगी  केवल  तब  ही  उपलब्ध  होगी  यदि  आश्रित  कहीं  उपयुक्त
 तोर  पर  नियोजित  नहीं  है  ।

 मृतक  कर्मचारी  द्वारा  आवास  आदि  के  लिए  लिया  गया  ऋण  परिवार  के  उस  सदस्य

 के  जिसे  अनुकम्पा  के  आधार  पर  नौकरी  दी  गयी  उसकी  सामान्य  पात्रता
 पर  ध्यान  दिये  बगेर  अंतरित  कर  ष्या  परिवार  द्वारा  यदि  अनुकम्पा  पर

 करी  नहीं  मांगी  गयी  है  तो  ऋण  के  ब्याज  का  भाग  माफ  कर  दिया  जाएगा  और

 मात्र  मूलधन  को  क्षतिपूर्ति/अन्य  देय  धनराशियों  में  से  वसूल  किया  जाएगा  ।

 बेक  कर्म  चारी  के  व्यक्तियों  के  मामले  में  जो  डकती  के  परिणामस्वरूप  अथवा

 उसके  दौरान  ओऔर/या  आतंकवादियों  के  हमले  से  मृत्यु  को  प्राप्त  हो  जाता  बेंक
 मृतक  के  परिवार  को  एकमुश्त  एक  लाख  रुपये  की  क्षतिपूर्ति  का  भुगतान  करेगा  १

 बेक  कर्मचारियों  और  ग्राहकों/जनता  के  सदस्यों  के  मामले  में  जो  बेंक  डकंती  और

 बेंकों  पर  आतंकवादी  के  हमले  में  सक्रिय  रूप  से  मुकाबला  करते  बंक  50,000
 ये  तक  के  नकद  पुरस्कार  पर  विचार  कर  सकते  इसके  बेंक  कर्मचारियों

 को  यदि  वे  पद  की  सीधी  भर्ती  के  लिए  निर्धारित  पात्रता  की  न्यूनतम  शर्तों  परन्तु
 की  गयी  सेवा  के  वर्षों  की  संख्या  का  संदर्म  दिये  पूरा  करते  हैं  तो  उन्हें  बिना

 ऋप  के  पदोन्‍नति  दी  जा  सकती  उपर्युक्त  प्रक्रिया  द्वारा  कवर  व  होने  वाले

 चारियों  को  स्थायी  आधार  पर  उनके  वतंमान  ग्रेड  में
 तीव

 अग्नरिम  वेतन-वद्धिपों  की

 मंजूरी  दी  जा  सकती  है  ।

 बेंक  कमंचा  जनता  के  सदस्यों

 के  अस्पताल  में  रख-रखाव  सहित  चोट  के  उपचार  के  लिए  सभी  व्ययों  को  बेक  द्वारा

 वहन  किया  जायेगा  ।
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 (8)  उपर्युक्त  खण्ड  “6”  में  उल्लिखित  नकद  पुरस्कार  किसी  प्रकार  की  यदि

 कोई  के  अतिरिक्त  जिधके  लिए  संबंधित  व्यक्ति  उसे  नियंत्रित  करने  वाले

 विभिन्‍न  अधिनियमों  नियमों  के  प्राबधानों  के  अंतगंत  पात्र

 बेतनभोगी  वर्ग  से  आयकर  की  वसूली

 4701.  श्रपुर्ण  चन्द्र  मलिक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दोरात  आयकर  की  कितनी  घनराशि  वसूल  की

 वेतनभोगी  त्ग  के  करदाताओं  से  इन  वर्षो  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  वसूल  आयकर  का

 प्रतिशत  कितना  और

 3  1992  को  वेतनभोगी  वर्ग  के  करदाताओं  से  संबधित  आयकर  के  कितने
 प्रतिशत  मामले  न्यायालयों  के  विचाराधीन  थे  दि

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  रामेशवर  :  वर्ष  1990-91  एवं  1991-

 92  के  दोरान  वसूल  किए  गए  आय-कर  की  राशि  नीचे  दी  गई

 र०

 1990-91  --  5371

 1991-92  2  --  6739

 ये  आंकड़े  आयकर  की  शुद्ध  वसूली  को  दशाते  तथा  इन  आंकड़ों  में  निगम  कर  के  आंकड़े  शामिल

 नहीं  हैं  तथा  ये  आंकड़े  वापस-अदायगी  की  राशि  का  समायोजन  करने  के  पदचात के

 वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  आयकर  की  शुद्ध  वसूली  के  संदमं  में

 वेतनभोगी  श्रेणी  के  करदाताओं  से  स्रोत  पर  काटे  गए  कर  के  रूप  में  वतल  किए  गए  आयकर  की

 प्रतिशतता  नीचे  दी  गई  है

 1790-91  न  230:

 आयकर  से  संबंधित  अदालती  मामलों  के  लिए  आंकड़े  कर-निर्धारितियों  की  विभिन्‍न
 :  श्रेणियों  क ेलिए  अलग  से  नहीं  रखे  जाते  अतः  यह  सूचना  दे

 पाना  संभव  नहीं  हो

 समुद्री  निर्यातों  फी  गुणवत्ता

 4702.  श्री  पी०  सी०  थामस  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  बिभिन्‍न  देझों  को  निर्यात  किए  जाने  वाले  समुद्री  खाद्य  की  सुरक्षा  तथा

 गुणवत्ता  सुनिश्चित  किए  जाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  ओर

 सरकार  द्वारा  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  समुद्री  खाद्यों  की छवि  बनाएं  रखने  हेतु  इनको

 गुणवत्ता  में  ओर  सुधार  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 44:
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 बाजिस्य  संत्रालय  सें  उपमंत्रो  सलसान  खुशोद  )  :  सरकार  समुद्री  उत्पाद  निर्यात

 विकास  प्राधिकरण  ओर  निर्यात  निरीक्षण  अभिकरण  के  जरिए  निर्यात  किए  जा  रहे  समुद्री  खाद्यों  को

 सुरक्षा  एवं  गुणवत्ता  सुनिश्चित  करती

 इस  दिक्षा  में  किए  जा  रहे  उपायों  अन्य  बातों  के  निर्यात  के  लिए  सामग्री  को

 गुणवत्ता  को  जांच  के  उद्देश्य  से  निर्यात  निरीक्षण  अभिकरण  द्वारा  निरीक्षण  करना  और  साथ  ही

 एम्पीडा  की  कोचीन  स्थित  प्रयोगशाला  में  आयातक  देझ्ों  द्वारा  मांग  की  गई  विष-विज्ञान  संबंधी

 जांच  करना  शाभिल  है  ।

 संसाधन  पूर्व  चरण  पर  एम्पीडा  निम्नलिखित  उपाय  कर  रहा  है  :

 गए  कच्चे  माल  की  गुणवत्ता  की  नियमित  मानीटरिंग  और  विभिन्न  चरणों  पर

 इसका  आगे  प्रबंध  करना  ।

 संयंत्रों  से  जुड़े  मछुआ।रों  ओर  मछलियों  के  संबंध  में  स्वास्थ्य

 संबंधी  एवं  अन्य  गुणवत्ता  पहलुओं  को  देखने  वाले  व्यक्तियों  को  शिक्षित

 मत्स्य  कोचीन  द्वारा  चलाए  जा  रहे  6  महीने  के  मछली  संसाधन
 तकनीछ्षियन  पाठ्यक्रमों  में  अम्यधियों  को  भेजने  सहित  व्यापार  कर्मचारियों  के  लिए
 विभिन्‍न  ग्रशिक्षण  कार्यक्रमों  का  समन्वय  करना  ।

 संयंत्रों  से  जुड़े  स्वयं  को  प्रयोगशालाएं  स्थापित  करने  के  लिए  उपदान  के  रूप  में
 वित्तीय  सहायता  में  वृद्धि  ताकि  संक्षाधघन  के  विभिन्‍न  चरणों  पर  जांच/निरीक्षण
 में  उन्हें  सहायता  मिल  सके  ।

 --  प्रौद्योगिकी  विदों  को  आयातक  देशों  की  नवीनतम  निरीक्षण/जांच  प्रणालियों  की  जानकारी

 लेने  के  लिए  विदेश  स्थित  प्रयोगश्ालाओं  में  ऐसे  प्रशिक्षण  के  लिए  भेजने  हेतु  उन्हें  यात्रा

 भत्ते  भत्ते  की  लागत  का  509  प्रतिशत  पूरा  करता  ।

 उद्योग  को  उत्तरदायी  बनाने  के  लिए  सरकार  ने  गुणवत्ता  के  लिए  स्वाप्रमाणीकरण

 योजना  शुरूकर  दी  निर्यात  निरीक्षण  अभिकरण  द्वारा  कुछ  मुद्दों  को  लदान-पू्
 निरीक्षण  से  छूट  दी  गई  है  ।

 सरकार  का  निर्यातकों  और  संसाधन  संयंत्रों  द्वारा  उच्च-स्तरीय  गुणवत्ता  नियंत्रण

 और  निरीक्षण  को  प्रोत्साहित  करते  के  लिए  योजनाएं  बनाकर  निर्यात  की  गुणवत्ता  में  और  सुधार
 करने  का  विचार  इस  काय  के  लिए  एम्पीडा  द्वारा  देरावल  में  एक  और  विष-विज्ञान  संबंधी

 प्रयोगशाला  स्थापित  की  जा  रही  इसके  समुदी  खाद्य  निर्यात  निरीक्षण  अमिकरण
 आदि  को  भी  हाल  में  भेजे  गए  चेतावनी  पत्र  के  रूप  में  निर्देश  दिए  गए  निर्यात  निरीक्षण  अभिकरण
 को  और  अधिक  महन  जांच  और  निगरानी  करने  के  लिए  भी  चेतावनी.दी  जाती  रही  कड़े

 भुणवत्ता  नियंत्र)ग  उपाय  अपनाकर  गन्दगी  और  सड़न  से  बचने  के  संसाधन-पुर्वं  ओर  संसाधन
 चरणों  पर  मानीटर  करने  के  लिए  एक  प्रणाली  भी  शुरू  की  गई

 न
 48
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 जज

 ऋषणों/अग्रिम  राशियों  को  ड्बा  ऋण  मानने  के  लिए  भारतीय
 रिजव  बंक  के  सा्गनिदेश

 4703.  श्री  मोहन  रावले  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बेक्षिग  उद्योग  और  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  कंपनियों  को  दिए  गए  ऋणों  और

 अग्रिम  राशि  को  डबा  ऋण  मानने  के  संबंध  में  भारतीय  रिजवं  बंक  के  कोई  मार्गनिदेश  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्र।लय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  और  भारतीय  रिजवं  बैं+
 ने  सचित  किया  है  कि  उन्होंने  सरकारो  क्षेत्र  केस  भी  बंकों  को  अशोध्य  ऋणों/हानियों  ओर

 कर्ताओं/उधारकर्त्ताओं  क ेसाथ  किए  गए  सममोतों  सम्बन्धी  राशियों  को  बट्टे-खाते  डालमे  के  बैं।रे
 में  विस्तृत  मार्गनिर्देश  जारी  कर  दिए  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  वित्तीय  संस्थाओं  को  अशौष्य

 ऋणों  के  रूप  में  वर्गीकृत  ऋणों  पर  ब्याज  लगाने  के  बारे  में  भी  मार्गनिर्देश  जारी  किए

 भारती  रिजवं  बेंक  द्वारा  बंकों  को  जारी  निर्देशों  में  उन  मुद्दों  की जानकारी  दी  गयी  है
 जिन  पर  किसी  राशि  को  बट्टे-खाते  डालने  से  पूर्व  प्राधिकारियों  को  विचार  करना  होता  इन
 मार्गनिर्देश  में  अन्य  वातों  के  साथ-साथ  यह  भी  कहा  गया  है  कि जिस  अधिकारी  ने  ऋण  मंजर  किया

 है  वही  अधिकारी  उस  ऋण  को
 बटूटे

 खाते  नहीं  मागंनिर्देश  में  यह  भो  कहा  गया  है  कि

 बट्टे  खाते/समभौतों  पर  निर्णय  से  पूर्व  इनकी  वसूली  के  लिए  सभी  संभव  उपाय  किए  जाने  जा

 अश्ोध्य  ऋणों|हानियों  को  बट्ट-ख/ते  डालने  सम्बन्धी  एक  विवरण  निदेशकों  के  बोडड  को  भी  आविधिक
 तौर  पर  भेजना  होता

 प्लास्टिक  के  जूतों  पर  उत्पाद  शुल्क

 4704.  श्रीमती  सरोज  दुबे  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सहकारी  समितियों  द्वारा  कम  विकसित  क्षेत्रों  में  बनाये  गये  प्लास्टिक  के  जुतों
 पर  लगाए  गए  उत्पाद  शुल्क  में  कोई  छट  दो  जाती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उन  समितियों  का  ब्योरा  क्या  है  जिन्हें  गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  में  यह  छूट
 दी  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेरवर  :  और  कम  विकसित
 क्षेत्रों  में  सहकारी  समितियों  द्वारा  विनिर्भित  प्लास्टिक  के  जूतों  को  कोई  विश्धिष्ट  छूट  नहीं  दी  गई

 150/-  रुपये  प्रति  जोड़ो  तक  की  की मत  वालै  सभी  जूतों  के  लिए  दि०  1-3-88  की

 सूचना  सं०  88/8  उ०  शु०  के  तहत  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  से  पूर्ण  छट  दी  गई  है  बसतें  कि  इनका
 विनिर्माण  वितिदिष्ट  किस्म  की  सहकारी  समितियों  तथा  अन्य  संस्थाओं  द्वारा  प्रामोण  क्षेत्रों  मे ंकिया
 गया  हो  |

 प्लास्टिक  के  जूतों  का  विनिर्माण  करने  वाली  समितियों  के  संबंध  में
 सांख्यिकोय  सूचता

 नहीं  रखी  जाती  है  ।  इन  आंकड़ों  को  संकलित  करने  में  जितना  समय  ओर  श्रम  वह  इससे
 प्राप्त  होने  वाले  परिणामों  के  अनुरूप  नहीं  होगा  ।
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 ]

 तुकंमेनिस्तान  को  उपभोक्ता  वस्तुओं  का  निर्यात

 4705.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तुकंमेनिस्तान  जो  पूव॑  सोवियत  संध  का  एक  गणराज्य  था  ओर  अब  एक

 स्वतंत्र  देश  भारतीय  उपभोक्ता  वस्तुएं  खरीदने  में  गहरी  रुचि  दिश्लाई

 यदि  तो  उन  वस्तुओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनके
 प्रति  तुकमेनिस्तान  ने  रुचि  प्रकट

 ही

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  करार  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  सलमान  :  तुकंमेनिस्तान  सरकार  ने

 भारतीय  वस्तुओं  की  खरीद  के  प्रति  सिद्धान्त  रूप  में  उत्सुकता  व्यक्त  को

 तुक॑मेनिस्तान  के  विदेश  व्यापार  मंत्रालय  के  अनुसार  उनके  द्वारा  भारत  से  खरीदी

 जाने  वाली  वस्तुओं  की  खास  सूची  सितंबर/अक्टूबर  1992  के  अंत  तक  तेयार  हो  जाएगी  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 द्रांसपोर्टरों  को  हड़ताल

 4706.  श्री  आर०  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  जल-म्ृतल  परियहन  मंत्रो यह  बताने  की  ढृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  अखिल  भारतीय  प्ोटर  ट्रांसपोर्ट  कांग्रेस  के  अधिकारियों  ने  हड़ताल  स्थगित  करने
 को  घोषणा  की  है  किन्तु  देश  के  उत्तरी  और  पश्चिमी  राज्यों  में  हड़ताल  जारी

 यदि  तो  यह  हड़ताल  कितने  राज्यों  में  जारी

 सरकार  ने  स्थिति  से  निबटने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  किया
 ओर

 ट्रांतपोर्टरों  द्वारा  इस  संबंध  में  अंतिम  निणंय  कब  तक  लिया  जाएगा  ?

 जल-मृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगदोश  :  से
 अखिल  भारतीय  मोटर  परिवहन  कांग्रेस  ने  7  1992  को  मध्यरात्रि  से  ट्रांसपोर्टरों  की  हड़ताल
 समाप्त  कर  दी  थी  ।  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  राजस्थान  तथा  महाराष्ट्र  में  यह  हड़ताल  क्रमशः
 11  जुलाई  तथा  12  जुलाई  तक  जारी

 राज्य  सरकारों  ने  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  जारी  रखने  के  लिए  आवश्यक  व्यवस्थाएं
 की  तथा  केन्द्र  सरकार  से  किसी  प्रकार  की  सहायता  को  आवश्यकता  नहीं  हुईं  ।
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 कच्चे  रेशम  के  आयात  पर  प्रतिबंध

 4707.  श्री  अर्जुन  चरण  सेठी  :  क्या  बस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  किसी  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  कच्चे  रेशम के  आयात  पर  प्रतिबंध

 लगाने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :
 हां  ।  सरकार  को  रेशम  के

 आयात  पर  पूरा  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  कर्नाटक  सरकार  से  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 नई  निर्यात  और  आयात  नीति  के  अन्तर्गत  कच्ची  रेक्षम  को  प्रतिबंधित  सूचो  में
 शामिल  किया  गया  है  ओर  इसका  आयात  केव्रल  लाइसेंस  के  आघार  पर  अथवा  इस  संबंध  में  जारी
 सावंजनिक  नोटिस  के  अनुसार  ही  किया  जा  सकठा  इस  प्रक्रार  सरकार  रेशम  का  आयात  करने  के
 बारे  में  पहले  से  ही  एक  प्रतिबंप्लित  दृष्टिकोण  अपना  रही

 इसके  अतिरिक्त  यह  निर्णय  भी  लिया  गया  है  कि  पेबरीन  रोग  के  फूट  पड़ने  की  स्थिति  में
 200  टन  कच्चे  रेशम  का  आयात  करने  को  जो  अनुमति  दी  गई  थी  उसमें  से  कच्चे  रेशम  की
 153.74  टन  की  बाकी  मात्रा  का  आयात  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 ग्ड़ो  ओर  चमोलोी  जिलों  में  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  हेतु  स्वरोजगार  को

 योजना  के  अन्तगंत  दिया  गया  ऋण

 4708.  भेजर  जनरल  )  भुवन  जन्द्र  खण्ड्री  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  को  कुपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  के  पोड़ी
 और  चमोली  जिलों

 में  कुल  कितने  वेरोजगार  युवकों  ने  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  हेतु  स्व॒रोजगार  की  योजना के  अंतगंत

 ऋण  हेतु  आवेदन  किया  और

 उपर्यक्त  अवधि  के  दोरान  विभिन्‍न  राष्ट्रीयक्ृृत  बंकों  ने कितने  युवकों  को  इस  योजना

 के  अंतगंत  ऋण  स्त्ीकृत  किया  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलवोर  ओर  उत्तर  प्रदेश  के

 चमोली  और  पोड़ी  जिलों  में  वर्ष  |  ]  ओर  1991-92  के  दोरान  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की

 स्वरोजगार  योजना के  अंतर्गत  जिला  उद्योग  केन्द्रों  को  आवेदन  पत्रों  की  जिला  उद्योग
 केन्द्रों  द्वारा  वाणिज्यिक  बेंकों  के  पास  भेजे  गए  आवेदन  पत्रों को  संख्या  ओर  वाणिज्यिक बेंकों  द्वारा
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 स्वीकृत  किए  गए  आवेदन  पत्रों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 चमोली  पौड़ी

 1990-91  1991-92  1990-91  1991-92

 1.  जिला  उद्योग  केन्द्रों  द्वारा  174  110  258  386

 प्राप्त  आवेदन  पत्रों  की  संख्भा

 2.  जिला  उद्योग  केन्द्र  कतिक  बल  109  71  131  143

 द्वारा  बेंकों  के पास  भेजे  गए
 आवेदन  पत्रों  की  संख्या

 3.  बेंकों  द्वारा  स्वीकृत  आवेदन  45  46  75  101

 पन्नों  की  संख्या

 ]
 जनता  कपड़े  का  उत्पादन

 4709.  श्री  एस०  बोौ०  थोरात  :  क्या  यस्‍्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  वर्ष  महाराष्ट्र  तथा  अन्य  राज्यों  में  हथकरघा  क्षेत्र
 में  जनता  कपड़े  का  कितना  उत्पादन

 क्‍या  महाराष्ट्र  में  हृथकरघा  बुनकथों  को  समुचित  राहत  पहुंचाने  क ेलिए  यह  कोटा

 प्रर्याप्त

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  महाराष्ट्र  सरकार  से  राज्य  के  हथकरघा  बुनकरों  के  जनता

 कपड़े  के  कोटे  का  आवंटन  बढ़ाने  के  लिए  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  को  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 घस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  देश  में  ओर  विश्लेषरुप  से

 महाराष्ट्र  में  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  हृथकरधा  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  के  लक्ष्य  और  उसकी
 उपलब्धि  का  विवरण  इस  प्रकार  है  :---

 वर्ग  मीटर
 )

 लक्ष्य  उपलब्धि
 वा  —  नीयत  फॉपएषपप")ििाषभपज-ा

 89-90  =

 609.00  600.00  450.00  503.80

 महाराष्ट्र  में  64.34  64.34  40.00  53.74  34.43  37.84

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 फ

 पश्चिमी  बंगाल  में  भारतोय  यूनिट  ट्रस्ट  की  शाखाएं  i

 4710.  थ्री  जितेन्द्र  नाथ  दास  :  क्या  वित्त  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पश्चिमी  बंगाल  में  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  की  शाखाएं  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  कया  हैं  जहां  ये  शाखाएं  खोली  ओर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  रामेदबर  :  हां  ।

 भारतोय  यूनिट  ट्रस्ट  का  अगले  दो  वर्षों  में पदिचिम  बंगाल  में
 सिलीगुड़ो  और

 पुर  में  शाखा  कार्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव
 ह

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 स्वामित्व  फ़र्मों  द्वारा  फरापवचन

 4711.  श्री  राजताथ  सोनकर  श्ास्त्रो  :  कया  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  बहुत  अधिक  संख्या  में  स्वामित्व  फर्मों  की  स्वामिनी  गृह  कार्य  करने  वाली
 महिलाएं

 क्‍या  इनमें
 से

 अधिकांश  फर्मों  की  देखरेख  उनके  पत्तियों  और  श्वसुरों  द्वारा  की  जाती

 क्या  ऐसे  भी  मामले  हैं  जिनमें  एक  समूह  के  व्यक्तियों  द्वारा  एक  ही  नाम  से  एक  से
 अधिक  फर्में  विभिन्‍न  परिसरों  में  चलाई  जा  रहो

 कया  उपरोक्त  व्यवस्था  आय  छिपाने  ओर  करापवंचन  के  साधन  ओर

 (४)  यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  काय्यंवाई  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेश्बर  :  से  ऐसे  कुछ  मामले
 कारो  में  आए  हैं  लेकिन  उनकी  संख्या  अधिक  नही  है  ।  आयकर  अधिनियम  घरेलू  स्त्रियो  को  इस  बात
 से  मनाही  नहीं  करता  है  कि  वे  स्वयं  अथवा  किसी  अन्य  को  माफंत  कारोबर  करें  ।  कानून  व्यक्तिग्रों
 के  किसी  समूह  को  भी  इस  बात  से  मनाही  नहीं  करता  है  कि  वे  एक  ही  परिसर  से  अथवा
 भिन्‍त  परिस रीं  से  कार्य  का  संचालन  करके  भिन्‍न-भिन्‍न  लाभ  को  हिस्सेदारी  के  अनुपात  सहित
 भिन्‍न  फर्मों  को  स्थापित

 तथा  उनके  द्वारा  स्वयं  की  गई  उक्त  प्रबंध-व्यवस्था  आय  को  छिपाने  का  तथा
 कर  की  चोरी  करने  का  एक  स्रोत  नही  है  जब  तक  कि  इस  प्रकार  को  ब्यवस्थाएं  नकली  नहीं  हों  ।  जब्र
 कभी  भी  ऐसे  मामले  जानकारी  में  आते  पुछताछ  सर्वक्षण  तलाशी  लेकर  अथवा
 अन्य  जांच-पड़ताल  के  तरीकों  के  माध्यम  स  आवश्यक  कायंवाही  की  जाती  है  ।  आयकर  अधिनियम
 में  ऐसे  प्रावधान  भी  हैं  जिनके  तहत  कर  की  चोरी  के  म।मलों  में  अबयस्क  बच्चों  आदि  की
 आय  को  इकट्ठा  जोड़ा  जाता
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 सेनिक  समाचार

 4712.  श्री  गोविन्द  चन्द्र  सुण्डा  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  द्वारा  13  भा  पाओं  में  प्रकाशिक  साप्ताहिक  समाचारਂ

 छह  महीने  पीछे  चल  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 सरकार  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है

 रक्षा  मंत्री  शरद  सनिक  समाचार  के  विभिन्‍न  भाषाओं  के  तंस्करणों

 के  प्रकाशन  के  लिए  जिन  मुद्रणालयों  के  साथ  संविदाएं  की  गई  थी  उनके  द्वारा  संविदात्मक  दाग्ित्वों

 को  पूरा  न  किए  जाने  के  इन  संस्करणों  का  प्रकाशन  पिछड़  गया  संनिक  समाचार  के  सभी

 भाषाओं  के  संस्करणों  का  समय  पर  मुद्रण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पर्याप्त  आधारभूत  सुविधाओं

 ओऔर  क्षमता  वाले  नए  मुद्रणालयों  को  लगाए  जाने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे

 उत्तरी  राज्यों  में  प्याज  और  आल  का  निर्यात

 श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्याज  और  आलू  के  निर्यात  को  विशेषरूप  से  उत्तरी  राज्यों  से  पर्याप्त  संभावना

 यदि  तो  इस  दिद्वा  में  सरकार  ने  किन  संभावनाओं  का  पता  लगाया

 क्‍या  कुछ  उत्तरी  राज्यों  ने  भी  इत  संबंध  में  उनके  मंत्रालय  से  अनुरोध  किया

 बोर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  सलमान  :  से  जहां  उत्तरी  राष्यों

 सहित  प्याज  के  निर्यात  को  अच्छी  गुंजाइश  वहीं  उत्तरी  राज्यों  की  तुलना  में  परिवहन  ओर

 गप्तनन  सम्बन्धी  हातियां  कम  होने  के  कारण  महाराष्ट्र  और  गुजरात  से  प्याजों  का  निर्यात  करना
 आध्िक  रूप  से  व्यवहायं  इसके  अतिरिक्त  उत्तरी  राज्शें  में  प्याज  का  उत्पादन  बेशी  नहीं  होता  है
 और  अधिकांशतया  इसका  उपयोग  स्थानीय  स्तर  पर  ही  हो  जाता  उत्तरी  राज्यों  से  निर्यात
 योग्य  बेक्षियों  का  निर्यात  भू-भाग  द्वारा  नेपाल  और  बंगला  देश  को  किया  जाता  है  ।

 उत्तरी  राज्यों  में  आलू  का  उत्पादन  काफी  बड़  पंमाने  पर  होता  निर्यात  योग्य

 किस्म  की  बेक्षियां  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  होती  है  और  परिवहन  का  खर्चा  भी  बहुत  पड़ता  है
 जिससे  उत्तरी  राज्यों  से  आलू  के  निर्यात  का  संवर्धन  करने  में  बाघा  उत्पन्न  होती  तथापि

 भआरतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहुकारी  विपणन  संघ  लि०  एग्रीकल्चरल  को  आपरेष्टिव  मार्किटिंग

 फैडरेशन  भॉफ  इण्डिया  ने  मारिशस  को  प्याज  का  निर्यात  करना  घुरू  कर  दिया

 नेनी  में  यमुना  नदी  पर  पुल
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 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  उतके  मंत्रालय  द्वारा  यथा  अपेक्षित  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 सं  ०-27  सेव्शन  )  के  सम्बन्ध  में  28  1992  को  एक  पूरक  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 शहरी  सम्पर्क  समझौता  करके  नेनी  इलाहाबाद  में  यमुना  नदी  पर  प्रस्तावित  पुल  की  स्वीकृति  हेतु

 सभी  औपचारिकताएं  पूरी  कर  ली  ओर

 यदि  तो  सरकार  इस  परियोजना  को  स्वीकृति  कब  तक  देगी  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदीश  :  और

 उत्त  र  प्रदेश  सरकार  ने  यमुना  नरी  पर  प्रस्तावित  पुल  तथा  इसके  सम्पर्क  मार्गों  को  जो  रा०

 में  मिलते  एक  उपयुक्त  अबंन  लिक  धोषित  करने  हेतु  पूरक  समभौते  को  कार्यान्वित  कर  दिया  है  ।

 चूंकि  यह  परियोजना  अभी  मूल्यांकन  की  अवस्था  में  इसलिए  अभी  से  यह  बताना  मुश्किल  है  कि

 इसे  कब  स्वीकृति  भिलने  की  संभावना  है  ।

 हलके  छिलके  ओर  कठोर  छिलके  वाले  बादासों  के

 आयात  के  लिए  शुल्क  में  अंतर

 4715.  श्री  विजय  एन०  पाटील  :  क्या  कित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हल्के  छिलके  वाले  बादामों  ओर  कठोर  छिलके  वाले  बादामों  के  आयात  शुल्क  में

 यदि  तो  इसके  क्या  करण  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशवर  :

 सरूत  और  नरम  छिलके  वाले  बादामों  पर  आयात  शुल्क  की  दरों  को  उनकी  गुणवत्ता
 तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  में  अन्तर  होने  ज॑से  कारकों  पर  विचार  करके  निर्धारित  किया  गया

 सख्त  और  नरम  छिलके  वाले  बादामों  पर  शुल्क  की  दरों  में  परिवतंन  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 पेट्रोलियम  उत्पादों  के आयात  हेतु  विदेशी  मुद्दा

 4716.  शभ्रो  पो०  जी०  नरायणन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कथा  सरकार  का  विचार  आवश्यक  आयात  की  बस्तुओं  को  सूची  से  कुछ  ऐसे
 पेट्रोलियम  उत्पादों  को  अलग  करने  का  है  जिनके  विदेशी  मुद्रा  सरकारी  विनिमय  दर  पर  दी
 जाती

 यदि  तो  इन  बस्तुओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रामेशवर  :  से  जैसाकि  केंद्रीय
 बजट  1992-93  में  घोषणा  की  गई  विदेशी  मुद्रा  सरकारी  विनिमय  दर  पर  पेट्रोलियम
 एवं  तेल

 उवं
 रक्षा  और  जीवन  रक्षक  ओषधियों  जंसे  सभी  आवश्यक  आयातों  के  लिए
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 उपलब्ध  होती  है  ।  पेट्रोलियम  एवं  तेल  उत्पादों  में  से  कच्चे  मिट्टी  के  तेल  और  हाई  स्पीड

 डीजल  जैसी  आवश्यक  समझी  जाने  वाली  मदों  के  आयात  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  सरकारी  दर  पर

 उपलब्ध  कराई  जाती  इनमें  से  किसी  भी  मद  को  उन  आवश्यक  आयातों  की  सूची  से  हटाने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  जिनके  लिए  विदेशी  मुद्रा  सरकारी  विनिमय  दर  पर  जारी  की  जाती

 पान  के  पत्तों  के  निर्यात  से  विदेशों  मुद्रा  का  अ्जंन

 4717.  श्री  सत्यगोपाल  सिश्र  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  पान  के  पत्तों  से  कितनी  विदेशी  अजित  की

 चालू  वर्ष  के  दोरान  कितनी  विदेश्ञी  मुद्रा  अजित  किए  जाने  की  संभावना  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सलमान  :  और  वर्ष  1991-92
 के  दोरान  पान  के  पत्तों  का  कुल  निर्यात  9,00,535  अमरीकी  डालर  मूल्य  का  हुआ  पान  के
 पत्तों  के  निर्यात  के  रूप  को  देखते  हुए  चाल  व  के  दोरान  उसका  निर्यात  कमोबेश  वही

 :  वाणिज्य  जानकारी  एवं  सांख्यिकी  महा-निदेशालय  )  ।

 भारतोय  यूनिट  ट्रस्ट  के  एजेंटों  को
 क  ऐेशन

 718.  श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  *

 क्‍या  भारतोय  यूनिट  ट्रस्ट  के  भारी  संख्या  में  एजेंटों  को  काफी  लम्बे  समय  रो  कमीक्षन

 नहीं  मिल  रही

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  इस  मामले  में  सरकार  कोई  उपचारात्मक  उपाय  कर  रहो

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशबर  :  से  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट
 के  अनु  पार  1991-92  में  इसके  एजेंटों  को  कमीशन  का  मुगतान  करने  में  कुछ  बिलम्ब  हुआ  इसका

 सुरूय  कारण  इसकी  हालकी  कुछ  स्कोमों  में  तिवेशों  द्वारा  भारी  निवेश  का  किया  जाना  भारतीय

 यूनिट  ट्रस्ट  ने  अपने  एजेंटों  को  कमीशन  का  म्‌गतान  शीघ्र  करने  के  लिए  विभिन्‍न  कदम  उठाए
 रजिस्ट्रारों  की  संख्या  कार्यकुशलता  में  सुधार  मौजूदा  रजिस्ट्रारों  क ेजरिए

 आवेदनों  पर  तेजी  से  कारंबाई  कमीशन  के  मुगतान  की  और  मधिक  गहन  मानोटरी  करना

 तथा  कमीशन  चेकों  भेजने  के  लिंए  लक्ष्य  तारीखें  निश्चित  करना  शामिल

 केरल  में  रबड़  के  पोष  लगाना

 4719.  श्री  धाइल  जॉन  अंजलोज  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  कितने  हैक्टेयर  अतिरिक्त  भूमि  पर  रबर  के  पेड़
 लगाने  का  विचार  और

 5a
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 राज्य में  किन-किन  नए  स्थलों  को  रबर  का  पेड़  लगाने के  लिए  उपयुक्त  पाया  गया

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  उपसंत्री  सलमान  ”  आठवों  पंचवर्षीय  योजना

 के  केरल  में  22,500  हैक्टेयर  अतिरिक्त  भूमि  को  रबड़  की  खेती  के  अन्त  गंत  लाए  जाने  का

 प्रस्ताव

 समुद्र  तल  से  400  मीटर  तक  की  ऊंचाई  पर  स्थित  केरल  के  सभी  भीतर  प्रदेश  रबड़
 की  खेती  के  लिए  उपयुक्त  हैं  ।  केरल  के  जिलों  में  से  कस

 कोइलुन  ओर  अन्य  जिलों  की  अपेक्षा  रबड़  की  खेती  के  अंतर्गत
 रिक्‍त  क्षेत्र  लाने  को  ज्यादा  संभावना  है  ।

 सिले  सिलाए  वस्श्रों  और  ऊनी  सदों  का  निर्यात

 4720  श्री  सुभाष  चन्द्र  नायक  :  क्या  बत्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  सिले-सिलाए  बस्त्रों  और  ऊदनी  क्षेत्र  के
 निर्यात  में  इन  क्षेत्रों  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  के  अनुसार  कमी  आई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 आठवीं  योजना  के  लिए  क्षेत्रशत्रार  क्या  लक्ष्य  निश्चित  किए  गए  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  अशोक  :  और  वर्ष  1989-90  और
 1990.91  के  दोरान  परिधानों  के  निर्यात  लक्ष्यों  को  पार  कर  वर्ष  1991-92  में  प्रमुख
 तक  देशों  में  गिरावट  की  प्रवृत्ति  रहने  के  कारण  वर्ष  1990-91  में  लक्ष्य  की  तुलना  में  मामूली  गिरावट
 भाई  ।  वर्ष  199  1-92  में  परिधानों  के  निर्यात  में  वर्ष  199  1-9 2  में  4639.64  करोड़  इ०
 के  निष्पादत  की  तुलना  में  36.4  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।

 वर्ष  1989.90  में  ऊनी  बस्ध्रों  के  निर्यात  लक्ष्य  को  पार  कर  खाड़ी
 संकट  तथा  पूर्व  सोवियत  संघ  में  व्याप्त  परिस्थितियों  जंसे  प्रमुख  कारणों  से  वर्ष  1990-91  तथा
 1991-92  के  लक्ष्यों  की  तुलना  में  मामूली  गिरावट  आई  ।

 आठवीं  योजना  के  पहले  वर्ष  अर्थात्‌  199  2-93  के  लिए  परिधानों  और  ऊनी  वस्त्रों  के
 निर्यात  लक्ष्य  2707  मिलियन  अमरीकी  डालर  तथा  94  मिलियन  डालर  निर्धारित  किए  गए

 राजस्थान  को  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  आवंटन

 4721.  श्रीमतो  वशुन्धरा  राजे  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  राज्य  को  1992-93  के  दौरान  केन्द्रीय
 सड़क  निधि  के  अन्तगंत  धन  का  अतिरिक्त  आबंटन  करने  तथा  आबंटन  में  कद्धि करने  का  आ ग्रह  किया

 ओर

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 .  54
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 जल-मूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और
 संभवतः  माननीय  सदस्य  का  आशय  केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  वृद्धि  करने  से  संशोधित
 जो  13-5-1983  को  संसद  द्वारा  पारित  किया  गया  के  अनुसार  निधियां  जारी  करने  से  चूंकि
 संसद  द्वारा  पारित  संकल्प  के  अनुस।र  निधि  में  वास्टविक  वृद्धि  अभी  नहीं  हुई  है  इसलिए  राजस्थान

 सहित  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए  अतिरिक्त  निधियां  जारी  करना  संभव  नहीं  हुआ  है  ।  इसी
 केन्द्रीय  सड़क  निधि  को  संचालित  करने  वाले  पुराने  संकल्प  के  अनुसार  देय  निधियां  राज्यों  को  जारी
 को  जा  रही

 ]

 मध्य  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  रख-रखाव

 4722.  श्रो  शिवराज  सिह  चोहान  :  क्‍या  जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  से  गुजरने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  सड़कों  को

 ओसत  चोड़ाई  25  मानकर  उसके  रख-रखाव  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  भेजा

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  पर  क्‍या  कारंवाई  की  है  ?

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  मध्य  प्रदेश  में

 सभी  मौजदा  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  वाधिक  रख-रखाव  और  मरम्मत  के  सम्बन्ध  में  वर्ष  1992-93

 के  संक्षिप्त  विवरण  राज्य  सरकार से  प्राप्त  हो  गए  हैं  ।  ये  विवरण  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  वास्तविक

 चौडाई  के  रख-रखाव  के  सम्बन्ध  में  हैंन  कि किसी  ओसत  चौड़ाई  के

 संक्षिप्त  अनुमानों  की  जांच  की  जा  रही  है  और  कार्यों  की
 आवश्यकता  और  निधियों

 की  उपलब्धता  के  आधार  पर  अन्तिम  निर्णय  लिया  जाएगा  ।

 ]

 पूर्वी  य्रोपीय  देशों  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  हेतु  आयात-निर्यात

 बंक  द्वारा  अध्ययन

 4723.  श्री  अंकशराव  रावसाहेब  टोपे  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आयात-निर्यात  बेक  ने  पूर्वी  यूरोपीय  देशों  और  भूतपूर्व  सोवियत  संघ  के  नए  बने

 देशों के  स्राथ  व्यापार  बढ़ाने  के  उपाय  सुकाने  के  लिए  कोई  अध्ययन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्वोरा  क्या  ओर

 सरकार  की  इस  बारे  में  बया  प्रतिक्रिया  है  ?

 विस  मंत्रालय  पें  राज्य  मंत्री  रामेइवर  :  हां  ।

 घ्ययन  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  व्यापार  के  लिए  उत्पादों  ओर  संयुक्त  उद्यम

 सहयोगों  के  लिए  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  का  निर्धारण  पूर्व  यूरोपीय  देशों  में  व्यापार  ओर  प्रतिनिधि
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 कार्यालयों  की  स्थापना  व्यापार  संदर्घन  में  वेबरहाऊर्सिग  को  महत्व  देने  और  पूर्व  यूरोपीय  देक्षों

 में  प्रत्यक्ष  निवेश  करने  के  सम्बन्ध  में  देश  पाइवंदृब्य  एवं  बाजार  अनुसंघान  श्रध्ययन  प्रारम्भ  करने  की

 ज्ञावश्यकता  का  सुझाव  दिया  गया  है  ।

 पह  अध्ययन  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  नहीं  किया  गया  लेकिन  सुझाव नोट  कर

 लिए  गए

 राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  परियोजना

 4724.  श्री  एम०  वी०  चन्द्रशेखर  मूति
 :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 बया  राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  किसी  १रह  की  कठिनाइयों
 का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  व्यौरा  क्या  है  और  इस  परियोजना  के  क्रार्यान्वयन  में  शामिल
 विभिन्‍न  अभिकरणों  के  बीच  बेहतर  तालमेल  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वच्तत्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  और  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड
 तथा  5  परम्परागत  राज्यों  को  राज्य  सरकारों  द्वरा  555  करोड़  र०  के  परिव्यय  वाली  राष्ट्रीय  रेशम
 उत्पादन  परियोजना  क्ियान्वित  की  जा  रही  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  12  गैर-परम्परागत  राज्यों  के
 20  जिलों  में  परियोजना  क्रियान्वित  कर  रहा

 परियोजना  की  जटिलता  के  बावजूद  इसके  क्रिय।न्थ्यन  की  प्रगति  कुल  मिलाकर  संतोषजनक
 रही  परियोजना  के  क्रियान्ययन  में  लगी  विभिन्‍न  एजेंधियों  के  बीच  बेहतर  समन्वय  स्थापित
 करने  के  लिए  वस्त्र  सचिव  की  अव्यक्षता  में  एक  राष्ट्रीय  स्तरीय  संचालन  समिति  की  स्थापना
 को  गई  है  ताकि  समस्त  परियोजना  को  समय-समय  पर  समीक्षा/मानीटरी  की  जा  सके  ।  इसी
 प्रकार  परम्परागत  राज्यों  ने  अपने  सम्ब.न्धत  संघटकों  के  प्रभावी  क्रियान्वयन  के  लिए  अपनी-अपनी
 संचालन  समितियों  का  गठन  किया  इस  उद्देश्य  के  लिए  प्रायोगिक  राज्यों  में  जिला  स्तरीय
 मानीरटरिंग  समितियों  का  गठन  किया  मया

 सिक्किम  में  युद्ध  में  मारे  गए  सेतिफों  की  विधवाओं  के  लिए  पुनर्वास  केन्द्र

 41 4725.  श्रीमती  दिल  कमारोी  भंडारी  :  कया  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिक्किम  में  युद्ध  में मारे  गए  सनिकों  की  विधवाओं  के  लिए  कुछ  पुनर्वास  केन्द्र
 स्थापित  किए  गए

 यदि  तो  ये  केन्द्र  जिलावार  कहां-कहां  स्थापित  किए  गए

 क्‍या  सरकार  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  केन्द्रों  को  कुछ  घनराक्षि  आबंटित
 की  गई

 यदि  तो  टत्सम्बन्धी  तथा  इन  केन्द्रों  के  कायंकलापों  का  ब्यौरा कया

 क्या  इन  केन्द्रों  क ेकायंकरण  पर  निगरानी  रखने  हेतु  कोई  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  भोर
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रो  शरद  :  युद्ध  में  मारे  गए  सैनिकों  की  पत्नियों  क ेलिए  सिक्किम
 में  कोई  पुनर्वास  केन्द्र  स्थापित  नहीं  किया  गया

 से  प्रश्न  नहीं

 विदेशों  वायु  संनिकों  को  प्रशिक्षण  देना

 4726.  श्री  मनो  रंजन  भक्त  :  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनेक  बाहरी  देशों  के  वायु  सेनिकों  को  कोई  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  कया  ओर

 इस  प्रकार  का  प्रशिक्षण  किन  छार्तों  पर  दिया  जा  रहा

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  से  ऐसे  देशों  का  नाम  दर्शाने  बाला

 विवरण  संलग्न  है  ।  जिन  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  में  मित्र  देशों  के  प्रशिक्षाथियों  को  लिया  जाता  वे

 निम्नलिखित  योजनाओं  के  अंतर्गत  चलाए  जाते  हैं  :--

 भारतीय  तकनीकी  एवं  क्राथिक  सहयोग

 स्ववित्तपोषित  योजना  ।

 विवरण

 उन  देज्ञों  के नाम  जिनके  प्रशिक्षार्थी  भारतीय  बाग्रुसेना  की  विभिन्‍न

 स्थापनाओं  में  प्रशिक्षण  ले  रहे  हैं

 1.  बांग्लादेश

 2  बोत्सवाना

 3.  घाना

 4...  केन्‍्या

 5  मारिद्स

 6  नेपाल

 7...  श्रीलंका

 8  जाम्बिया

 मिल  अमिकों  को  देय  उपदान

 4727.  अली  राम  नाईक  :  क्या  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी है
 क्रि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  मिलों  का  अधिग्रहण

 नह
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 करने  से  पहले को  अवधि  की  श्रमिकों  के  उपदान  की  राशि  का  अब  तक मुगतान  नहीं  किया  गया
 ओर

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  है/करने  का  विचार

 है  कि  श्रमिकों  की  समस्त  बकाया  राशि  का  शीघ्र  भुगतान  कर  दिया  जाये  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  और  वस्त्र  उपक्रम
 का  अधिग्रहण  )  1983  के  प्र।/वधानों  के  जिसके  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार

 ने  बषं  1933  में  बम्बई  के  13  वस्त्र  उपक्रम्ों  का  अधिग्रहण  किया  अधिग्रहण  करने  की  तारीख  से

 पहले  वस्त्र  कम्पनी  की  किसी  भी  देयता  को  पूरा  करने  के  लिए  भूतपूर्व  मालिकों  को  बाध्य  किया

 जाएगा  न  कि  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  इसके  लिए  उत्तरदायी  होगा  ।  इसलिए
 केन्द्रीय  सरकार/राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  इन  मिलों  के  कामगारों  को  अधिग्रहण-पूर्व  अवधि  से  सम्बन्धित
 उपदान  का  मुगतान  करने  के  लिए  उत्त  रदायी  नहीं

 ट्वन्टीयथ  सेंचुरी  फूड्स  लिभिटेड

 4728.  श्रो  जसवन्त  सिह  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  ट्वन्टीयथ  सेंचरी  फूड्स  लि०  द्वारा  भारतीय  ओवरसीज  बेंक  मद्रास
 जोर  सिंगापुर  में  हुई  कथित  धोखाघड़ी  में  सम्मिलित  होने  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  मिली

 ह
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कायंवाही  की

 )

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (5)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  और  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  ने  सूचित  किया  है  कि  इण्डियन  ओवरसीज  बेक  के  दो  भूतपूव॑  अध्यक्षों  और  कुछ  कमंचारियों
 ने  वर्ष  1979-84  79-84  के  दोरान  अपनी  विवेकाधीन  शक्तियों  से  बढ़कर  और  अपनी  सरकारी  हैसियत
 का  दुरुपयोग  करते  हुए  मं  ०  ट्वन्टीयथ  सेंचुरी  फूड्स  लि०  तिगापुर  को  बिभिन्‍न  ऋण  सुविधाएं  उपलब्ध
 करवाई  थीं  ।

 से  भारतीय  दण्ड  संहिता  ओर  ज्रष्टाचार  निबारण  अधिनियम  के  सम्बद्ध  प्रावधानों

 के  अस्तगंत  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  न ेएक  नियमित  मामला  दर्ज  किया

 कि
 विदेक्ी  दोरों  पर  ध्यय  की  गई  विदेशी  पध्रृद्रा दोरों पर व्यय की गई विदेशी  धुद्ठा

 4729.  श्री  विलासराब  नागनाथराघ  गुंडेवार  :  कया  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  कितने  भारतीयों  ने  डिदेश  यात्रा
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 उन्हें  जारी  को  गई  विदेशी  मुद्रा  का  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विदेशी  मुद्रा  को  बाहर  जाने  से  रोकने  हेतु  उपाय  के  रूप  में  विदेश
 यात्रा  के  लिए  जारी  की  गई  विदेशी  मुद्रा  को  सोमित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्घर  :  और  भारतीय  रिजवं

 बेंक ने  1990-91  और  1991-92  के  दोरान  विदेशों  में  दोरे  पर  गए  2,95,653  और

 2,78,857  भारतीयों  को  1093  करोड़  रुपए  और  1373  करोड़  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  जारी  किए
 जाने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  ।  इसमें  वे  व्यक्ति  शामिल  नहीं  हैं  जिन्होंने  सी०  ए०
 एफ०  ई०  बी०  ए०  एफ०  ई०  एक्स०  अनुज्ञाओं  के  अन्तगंत  विदेशों  का  दौरा  क्योंकि

 ऐसे  ब्यौरों  का  संकलन  नहीं  किया  जाता

 विदेश  में  यात्रा  के लिए  जारी  की  जाने  वाली  विदेशी  मुद्रा  को  सीमित  करने  के  बारे
 में  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचा  राधीन  नहीं

 उपथुक्‍क्त  को  घ्यान  में  रखते  प्रश्न  नहीं

 राष्ट्रीय  कपास  विकास  निगम  को  चोथो  योजना  के  अन्तगंत

 नई  सूती  मिलों  को  स्थापना

 4730.  श्रोसतो  चन्द्र  त्रभा  अस  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  कन  टिक  सरकार  से  राष्ट्रीय  कपास  विकास  निगम  को  चौथी

 योजना के  अन्तगंत  नई  सूती  भिलें  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 प्रस्पेक  सृतो  मिल  के  लिए  कितनी  वित्तीय  सहायता  मांगी  गई

 इनमें  से  प्रत्येक  मिल  का  प्रस्तावित  उत्पादन  कितना  और

 (2)  इन  मिलों  को  स्वीकृति  व  सहायता  कब  तक  दिए  जाने  को  संभावना  है  ?

 घस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  अशोक  हां  ।

 ब्यौरे  निम्नोक्त  अनुसार  हैं  :--

 (1)  संजय  कोआपरेटिव  स्पिनिंग  मिल्स  जिला  धारवाढ़  ।

 (2)  श्री  महावीर  कोआपरेटिव  स्पिनिग  मिल्स  चिक्‍को  बेलगांव  |

 (3)  श्री  सिद्धेश्वर  कोआपरेटिव  स्पिनिंग  मिल्स  जिला  बेलगांव  ।

 से  राज्य  सरकार  द्वारा  बनाई  जाने  वाली  विस्तृत  परियोजना  रिफोर्ट  एन०सी०
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 हो०्सी०  को  अभी प्राप्त  होनी  इसलिए इन  परियोजनाओं को  पूरा  करने  क ेलिए  समय  के  बारे
 में  बता  पाना सं  भव  नहीं

 ]
 परियोजनाओं  में  सुधार  करने  के  बारे  में  विधव  बंक  की  सिफारिशों

 4731.  श्री  गया  प्रसाद  कोरी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बेंक  ने  कुछ  परियोजनाओं
 में

 सुधार  करने  की सिफारिश  की

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  के  नाम  क्या

 किस  आधार  पर  ये  सिफारिशें  की  गई  हैं  तथा  सिफारिशों  का  प्रारूप  किस  प्रकार  का

 और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेइवर  से  विश्व  बंक  की  सहायता
 से  कार्यान्वित  की  जा  रही  सभी  चालू  परियोजनाओं  की  समीक्षा  दौरा  करने  वाले  विश्व  बेंक  मिशन
 के  अधिकारियों  द्वारा  समय-समय  पर  की  जाती  जो  कार्य  निष्पादन  या  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध

 जहां  आवष्यक  सुधार  सम्बन्धी  विशिष्ट  सिफारिश  करते  हैं  ।  ऐसी  सिफारिशों  की  समीक्षा  की
 जाती  है  और  इन  पर  उपयुक्त  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 मध्य  प्रदेश  को  बन्द  कपड़ा  पिलें

 4732.  श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  कया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  की  उन  बन्द  पड़ी  कपड़ा  मिलों  के  ताम  क्या  हैं  जिनके  मामले  औद्योगिक
 तथा  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  के  पास  लम्बित  पड़े  हैं  तथा  इनमें  से  प्रत्येक  के  कार्यक्षम  होने  की

 की  कितनी  संभावना

 बन्द  एककों  में  से  प्रत्येक  के  बन्द  होने  को  तारीख  क्या  कितनी  अवधि  से  यह  बन्द

 हैं  तथा  इसका  कितने  श्रमिकों  पर  प्रभाव  पड़ा

 श्रमिकों  को  राहत  पहुंच।ने  ओर  उनका  पुनर्वास  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए
 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  भिलों  के  लिए  कोई  योजना  तेंयार  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  अशोक  :  और  एक  विवरण  संलग्न

 चूंकि  मामले  बी०आई०एफ०आर०/ए०ए०आई०  एफ०  आर०  के  विचाराਂ  ब्रीन  हैं  इसलिए  पुर
 द्वार  की  संभावना  पर  टिप्पणी  करना  सं  भव  नहीं  है  ।

 से  सरकार  के  मिल  का  पुनरुद्धार  करने  के  लिए  पुनर्वासन  पंकेज  बनाने  तथा

 उसका  संचालन  करने  के  लिए  नोडीय  अधिकरण/ओद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  की  स्थापना
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 की  मिल  के  आंशिक  स्थायी  रूप  से  बन्द  होने  क ेकारण  बेरोजगार  हुए  क!मगारों  को  अन्तरित

 राहत  प्रदान  करने  के  लिए  वह  वस्त्र  कामगार  पुनर्वास्तन  निधि  योजना  को  स्थापना  कौ  गई

 विवरण

 क्रम  संख्या  मिलों  का  नाम  बन्द  होने  की  प्रभावित  कामगारों

 तारीख  की  संख्या

 1...  होप  टेक्सटाइल  मिल्स  6-6-8  6  268

 सं०  2)

 2.  विनोद  मिल्स  कं०  लि०  18-9-91  3249

 3.  हुकुम  चन्द  मिल्स  लि०  9-12-91  5659

 4...  होप  टेक्सटाइल  मिल्स  6-6-86  2368

 भण्डारी  मिल्स

 यूनिट  सं०  1)
 रा  माकपा

 भारतौय  प्रश्ासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  के  घरों  पर  मायकर  छापे

 4733.  श्रो  सत्यपाल  सिह  यादव  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आयकर  विभाग  द्वारा  पिछले  दो  वर्षों  के दौरान  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के
 अधिकारियों  के  घरों  पर  छापे  मारे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 इन  छापों  के  दोरान  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  के  संवर्ग  के  भारतीय  प्रद्यासनिक  सेवा  के
 अधिकारियों  से  पकड़ें  गए/जब्त  किए  गए  लेखा  बाह्य  सम्पत्ति  और  अभियोगात्मक  कागजात  का
 ब्योरा  क्या  ओर

 इन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  अब  तक  कया  कारंवाई  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेइवर  से  कर्नाटक  बंक  लिमिटेड  की
 विभिन्‍न  शाखाओं  में  कुल  मिलाकर  64.5  लाख  रु०  के  नकली  नि्षेपों  के  बारे  में  प्राप्त  हुई  सूचना  के

 आध।/र  पर  अ।यकर  विभाग  ने  दि।ंक  22  को  इस  बेंक  के  विकास  अधिकारी  श्री  राजाराम
 खांडिगे  के  परिसर  की  तलाशी  ली  जिन्होंने  इन  सभी  जमाकर्ताओं  का  परिचय  करवाया  इस
 तलाशी  के  दौरान  दर्ज  किए  गए  श्री  खांडिगे  के  बयान  में  उन्होंने  यह  बताया  कि  इन  निक्षेपों  के  लिए
 घन  राष्षि  कर्नाटक  संवर्ग  के  भारतीय  प्रशाप्तनिक  सेवा  के  एक  अधिकारी  श्रो  जे०  अलेक्जेंडर  द्वारा
 उपलब्ध  करवाई  गई  इस  सूचना  के  बारे  में  लोक-आयुक्त  को  अवगत  करवाया  जिसके
 आधार  पर  बाद  में  लोक  आयुक्त  तथा  आयकर  विभाग  ने  श्री  अलेक्जेंडर  के  परिसर  को  तलाझ्ली

 कोई  भी  परिसम्पत्ति  अभिगृद्दीत  नहीं  की  गई  आयकर  अधिनियम  को  घारा  132 (3)  के
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 अधीम  सावधि  जमा  निक्षेपों  को  रोक  लिया  गया  था  ।  कर्नाटक  उच्च  न्यायालय  ने  धारा  1992
 के  अवीन  कार्यबाहियों  पर  रोक  लगा  दो  फिर  आयकर  अधिनियम  के  अधीन  यक्‍ःपेक्षित

 अनुवर्ती  कायंवाही  शुरू  कर  दी  गई  जिसमें  तलाशी  के  दोरान  पकड़ी  गई  परिसम्पत्तियों  के

 ग्रहण  के  स्लोत  की  जांच-पड़ताल  भी  शामिल  है  ।

 इस  अवधि  के  दोरान  किसी  भी  अन्य  भारतोय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारी  के  परिसर  कपे

 तलाशी  नहीं  ली  गई  थी  ।

 निर्यात  हेतु  कृषि  सदों  ओर  फलों  का  उत्पादन

 4734.  श्रीमती  गिरिजा  देवी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वि  क्या  कुछ  कृषि  मदों  और  फलों  का  उत्पादन  केवल  निर्यात  हेतु  हो  किया  जाता

 ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  !

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  सलमान  :  और  कृषि  मदों  का

 उत्पादन  सामानन्‍्यतया  घरेलू  बाजार  एवं  निर्यात  बाजार  दोनों  प्रयोजनों  के  लिए  किया  जाता

 किन्तु  कुछ  वस्तुओं  का  मुख्य  रूप  से  निर्यात  किया  जाता  है  जैसे  कपास  वाली  काली  मिट्टी  में  उत्पादित
 नस

 अलफोन्सों  अग्निम  लाइसेंसिंग  योजना  के  तहत  प्रप्त॑स्क्ृत  काजू  मसाला  तेल  और

 तेल-राल  इसके  लाइसेंसिंग  निर्यात  अभिमुख  एककों  ओर  निर्यात  प्रोप्तेश्चिंग  जोनों  में

 उत्पादित  कृषि  वस्तुओं  का  उत्पादन  इस  इरादे  से  किया  जाता  है  कि  उनके  कुल  उत्पादन  का  अधिकांक्ष

 आग  निर्यात  किया  जाए  ।

 ]
 आल  का  निर्यात

 4735.  श्रो  भूपेन्द्र  तिह  हुड्डा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विभिन्‍न  देक्षों  को  आलू  का  निर्यात  करने  का  विचार

 यदि  तो  चालू  वर्ष  के  दोरान  कितनी  मात्रा  में  इसका  निर्यात  किया

 और

 पिछले  वर्ष  आलू  का  औसत  निर्यात  मूल्य  कितना  था  ?

 वाणिज्य  में  मंत्रालय  में  उपमंत्रों  सलमान  :  ओर  आयात-निर्यात
 2-97  के  अनुसार  आलू  का  निर्यात  खुला  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तमंत  किया  जाता  है ।

 याजय-सम्बन्धी  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  तथा  आलू  का  निर्यात  समान  मूल्य  पर  किसी  भी  नियत  स्थान

 को  किया  जा  सकता

 पिछले  वर्ष  के  आलू  का  ओसत  निर्यात  मूल्य  4.5  ₹०  प्रति  किश्ग्रा०

 इमोरी  प्रवासियों  को  ऋण  राहत

 4736.  भरी  जगत  बीर  ब्रोण  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेगे कि  :
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 को

 क्या  सरकार
 का  कष्टमीरी  प्रवात्तियों  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दोरान  विभिन्‍न

 विधार

 लिए  गए  ऋषणों  को  पुननिर्धारित  करने  अथवा  उन  पर  ब्याज  में  छूट  देने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उनके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  से  जम्मू  और  कश्मीर  में  चल

 रही  असाघारण  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  राज्य  में  कायं  कर  रहे  वाणिज्यिक
 बंकों  से  कहा  हैं  कि  वे ऋणकर्ताओं  को  कई  रियायतें  दें  ।  ये  रियायतें  3।  1993  तक  उपलब्ध

 इन  रियायतों  में  पात्र  मामलों  में  घाटी  के ऋणकर्ताओं  द्ववरा  लिए  गए  ऋणों  की  वापसी  अदायगी
 की  अवधि  को  उचित  रूप  से  पुन्निर्धारित  करने  की  परिकल्पना  की  गई  भारतीय  रिजवं
 बक  ने  कर्मोरी  प्रवासियों  के  लिए  ऋणों  को  पुनर्निर्धारित  करने  या  ब्याज  में  छूट  देने  की  कोई
 विशिष्ट  योजना  शुरू  नहीं  की  है  ।  ब्याज  दर  एक  सामान्य  प्रयोजर  लिखत  है  और  किसी  क्षेत्रों  को

 इससे  रियायत  देना  न  तो  उचित  होगा  ओर  न  ही  व्यवहायं  ।

 कृषि  ओर  प्रामोण  ऋण  राहत  योजना  के  अन्तगंत  जारो  की  गई  राशि

 4737.  श्रो  सोमजीभाई  डामोर  :

 थ्रो  हरोश  नारायण  प्रभु  भांदये  :

 श्री  रामपुजन  पटेल  :

 श्री  वो०  घनन्जय  कुमार  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  कृषि  ओर  ग्रामीण  ऋण  राहत  योजना  के  अन्तगंत

 बार  कितने  व्यक्तियों  को  राहत  दी

 1991-92  के  दौरान  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्यों  को  केन्द्र  सरकार

 को  50  प्रतिशत  भागीदारी  के  रूप  में  राज्य-वार  कितनी  धनराशि  जारी  की  ओर

 छोष  राशि  कब  तक  जारी  किए  जाने  की  संमावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  31-3-1991  को  समाप्त  कृषि

 ओर  ग्रामीण  ऋण  राहत  1990  के  तहत  सहायता  प्राप्त  हिताधिकारियों  की  कुल  संख्या
 315.12  लाख  राज्य-वार  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया

 योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  अब  तक  संघ  सरकार  के  50%  हिस्से  के  रूप  में

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  द्वारा  राज्यों  को  जारी  अनुदान  की  राज्यवार

 राध्षि  संलग्न  में  दी  गई  है  ।

 नाबार्ड  ने  सभी  सहकारी  बेंकों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  उनके  द्वारा  दी  गई  राहृत  की

 पूरी  जांच  करें  ओर  अपात्र  उघारकर्ताओं  के  दावों  को  छोड़कर  संशोधित  दावे  प्रस्तुत  करें  ।  आशा  है
 कि  राज्यों को  देव  यदि  कोई  तो  चालू  वित्त  दंषं  के  दोरान  दे  दी  बशर्ते  दावों

 का  सत्यापम  हो  जाए  ओर  धन  उपलब्ध  हो  ।
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 विवरण-ा

 उन  व्यक्तियों  को  राज्य-वार  संख्या  दर्शाने  वाला  विवरण  जिन्हें  पहली
 1992  को  स्थिति  के  अनुसार  कृषि  ओर  प्र।मीण  ऋण  राहत

 1990  के  अन्तगंत  राहत  प्रदान  की  गई  हैं

 गण  गा  ----  कक्र/कककतरतसन-न

 क्र  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  राहत  प्राप्त  व्यक्तियों

 सं०  का  नाम  की  संख्या

 1  2  3

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  29,90,540

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  11,960

 3.  असम  5,17,500

 4.  बिहार  37,26,899

 5.  गोवा  19,185

 6.  गुजरात  13,44,246

 1.  हरियाणा  5,98,820
 8.  हिमाचल  प्रदेश  2,86,366

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  33,721

 10.  कर्नाटक  15,78,278
 ll, =  केरल  8,44,857
 12.  मध्य  प्रदेश  19,77,09
 13.  महाराष्ट्र  28,74,348

 14...  मणिपुर  78,331
 15.  मेघालय  71,609

 16.  मिजोरम  6,396

 17...  नागालैण्ड  23,604

 18.  उड़ीसा  21,53,963 63

 पंजाब  4,56,505

 20.  राजस्थान  20,20,663
 21.  सिक्किम  9,394
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 1  2  3

 22...  तमिलनाडु  19,74,435 5
 23.  त्रिपुरा  2,09,628

 24.  उत्तर  प्रदेश  51,81,160

 25.  पशिचिम  बंगाल  24,54,93

 26,  चण्डीगढ़  3,280

 27.  दादरा  और  नगर  हवेली  2,798

 28...  दमन  ओर  दीच  1,115

 29...  दिल्ली  10,590

 30.  लक्षद्वीप  91

 31.  पाण्डिचेरी  45,219

 32.  अंण्डमान और  निकोबार  द्वीपसमूह  4,754

 कुल  :  3,15,12,232

 कृषि  ओर  प्रामोण  ऋण  राहत  1990  के  अन्तगंत  प्रदान  को  गई  ऋण  राहुत
 को  राशि  के  लिए  भारत  सरकार  के  50%  हिस्से  के  रूप  के  नाभा्ड  द्वारा  विए

 गए  अनुदान  को  राज्य-वार  राशि  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 करोड़  रुपए )
 ः

 नाबाड़े  द्व  रा  दी  गई  राशि
 पा

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  का  राज्य  सहकारी  राज्य  भूमि  कुल

 सं०  माम  बंक  वि०  बेंक

 2  3  4  5

 1.  गुजरात  113.074  17.120  130.194

 2...  कर्नाटक  32.678  14.516  47.194

 3.  मध्य  प्रदेश  83.651  16.650  100.301

 4.  उड़ीसा  55.517  13.674  69.291

 5.  पश्चिम  बंगाल  41.895  9.920  51.815
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 1  2  3  4  5

 6.  अंडमान  निकोबार  0.075  0.075

 7.  पंजाब  50.00  3.000  53.000

 8.  हरियाणा  41.000  13.520  54.520

 9.  हिमाचल  प्रदेश  8.451  0.830  9.281

 10.  असम  7.869  0.645  8.514

 11.  मेघालय  2.712  न  2.712

 12.  त्रिपुरा  2.430  0.389  2.819

 13.  सजिपुर  1.155  —  1.155

 14.  मिजोरम  न  —  —

 15.  नागालेण्ड  1.025  न  1.025

 16.  अरुणाचल  प्रदेश  0.500  जज  0.500

 17.  आन्ध्र  प्रदेश  87.659  44.350  132.009

 18.  राजस्थान  109.209  7.960  117.169

 19.  उत्तर  प्रदेश  201.542  36.172  238.714

 20.  तमिलनाडु  66.857  28.790  95.647

 21.  पाण्डिचेरी  1.336  0.050  1.286

 22.  बिहार  93,373  44.000  137.373

 23.  महाराष्ट्र  140.583  41.300  181.883 3

 24.  गोवा  0.508  का  0.508

 25.  जम्मू व  कश्मीर  9.765  0.445  10.210

 26.  केरस  26.125  5.000  31.125

 27.  नई  दिल्ली  0.100  न+  0.100

 28.  चण्डीगढ़  0.076  —  0.076

 कुल  :  1179.165  299.331  1478.496
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 ]

 आयात-निर्यात  ओर  प्रतिपूरक  लाइससों  को  दूसरी  प्रति

 4738.  श्री  सत्यदेव  सिज्र  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उन  लोगों  को  जिनके  आयात-निर्यात  तथा  प्रतिपूरक  लाइसेंस
 खो  गए  लाइसेंसों  की  दूसरी  प्रति  जारी  करने  कः

 क्‍या  नई  दूसरी  प्रति  जारी  करने  हेतु  कोई  शुल्क  लिया  और

 यदि  तो  शुल्क  राशि  कितनी  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  सलमान  से  1
 1992-31  1997  के  लिए  क्रियाविधि  पुतस्तिका  के  परा  21  के  अनुसार  जब  कोई  लाइसेंस

 खो  जाता  है  अथवा  गुम  हो  जाता  है  तब  उसकी  दूसरी  प्रति  दिए  जाने  संबंधी  आवेदन  पत्र  पर  उस
 स्थिति  में  ही  विचार  किया  जा  सकता  है  जब  संबंधित  ल।इसेंसिंग  प्राधिकारी  उस  अनुरोध  को
 प्रामाणिकता  के  संबंध  में  संतुष्ट  होता  मुक्त  रूप  से  हस्तान्तरणीय  आयात  लाइसेंसों  के

 मामले  में  दूसरी  प्रति  जारी  नहीं  की  1-4-90  को  अथवा  उसके  बाद  जारी  किए  गए

 प्रतिपूति  लाइस  स|एग्जिम  स्क्रिप  की  दूसरी  प्रति  दिये  जाने  के  लिए  अनुदेश  आरी  कर  दिए  गए  हैं
 बल्तें  कि  गुम  होने  की  सूचना  संबंधित  लाइसे  सिंग  प्राधिकारी  को  11-9-91  को  अथवा  उससे  पहले
 दे  दो  गई  हो  और  यह  या  तो  डाकघर  में  अथवा  डाक-आवागमन  में  या  सीमा  शुल्क  विभाग  में  गुम

 हुआ  हो  ।  आवेदन-पत्र  प्रस्तुत  करते  समय  आवेदक  को  लाइसेंस  को  दूमरी  प्रति  प्रदान  किए  जाने  के

 लिए  आवेदन  शुल्क  में  100  रु०  का  मुगतान  करना  पड़ता  है  ।

 [  धनुवाद  ]

 सोने  का  आयात

 4739.  श्री  के०  राममूर्तों  टिडोवनाम  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सोने  का  आयात  आशा  के  अनुरूप  नहीं  हुआ

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  अब  तक  देश  के  किस  हवाई  अड्डे  के  माध्यम  से  सबसे

 अधिक  सोने  का  आयात  हुआ  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  नहीं  ।  सम्पूर्ण  चिन्नीय  वर्ष

 1992-93  2-93  के  लिए  30  से  35  मोट्रिक  टन  के  अनुमानित  आयात  को  तुलना  में  अप्रल  से

 1992  तक  30.05  मीद्रिक  टत  का  आयात  हुआ  है  और  इससे  73.49  करोड़  रुपए  की  शुल्क

 वसूली  हुई  है  ।

 ऊपर  भाग  के  उत्तर  को  देखते  यह  प्रइन  नहीं  उठता

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दो  रान  बम्बई  में  सहार  अन्तरराष्ट्रीय  ह  वाई  अड़  डे  के  माध्यम  से

 सबसे  अधिक  सोने  का  आयात  हुआ  है  ।
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 गह  हैं
 ?

 लिखित  उत्तर  ने  1992

 सूती  घागा  विकास  योजना

 4740.  श्रो  श्रोबल्लभ  पाणिप्रही  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  किसी  सूती  घागा  विकास  योजना  को  कार्यान्वित  करने  का

 बिचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 उपयु  कत  योजना  के  कार्यान्वयन  के  फलस्वरूप  बढ़िया  किस्म  की  कपास  के  उत्पाश्न  में

 किस  हृद  तक  वृद्धि

 क्‍या  उपरोक्त  योजना  को  कपास  उगाए  जाने  वाले  किन-किन  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित
 किया

 सरकार  इस  पर  कितनी  घनराष्षि  व्यय  और

 यह  योजना  कब  टक  कार्यान्वित  होगी  ?

 घस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 फिल्म  कलाकारों  द्वारा  कर  जपवंचन

 4741.  श्री  राजेश  कुमार  :

 श्रीमती  शीला  गौतम  :

 श्री  बज  सूषण  करण  सिह  :  क्या  वित्त  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितने  फिल्म  निर्देशकों  और  निर्माताओं
 को  कर  अपवंचन  का  दोषी  पाया  गया

 विभिन्‍न  न्यायालयों  में  इन  लोगों  के  विरुद्ध  लम्बित  मामलों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उत  से  कर  की  बकाया  राशि  वसूल  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेशबर  :  विगत  तीन  वर्षों  के
 दौरान  फिल्‍मी  निर्देशकों  तथा  निर्माताओं  के  संबंध  में  आयकर  अपवंचन  के  118  मामले
 जानकारी  में  उपयुक्त  मामलों  में  से  कर-अपवंचन  के  बारे  में  दायर  किए  गए  अरि  के
 दो  मामले  न्यायालयों  में  बिचाराबोन  पड़े  हुए

 भयोजन

 उचित  मामलों  में  वसूली के  लिए  दण्ड  तथा  परिसम्पत्तियों  की  कुर्की  के  रूप  में  कठोर

 उपाय  किए  जाते  हैं  ।
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 में  सोप  आमूषण्ों  के  निर्यात  के  लिए  सुविधाएं

 4742.  श्रो  कमल  सिश्व  मधुकर  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  बिहार  के  चम्पारन  जिले  में  सोप  आशभूषणों  के  निर्यात  के  लिए  अब
 तक  कोई  सुविधा  नहीं  दी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 उक्त  क्षेत्र  में  व्यापार  को  पर्याप्त  निर्यात  सुविधाएं  देने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए
 गये  हैं  ?

 बाणिव्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  सलमान  मदर  ऑफ  पल  और

 या  आम  कोडी  से  बने  हुए  हस्तश्िल्प  उत्पादों  के  लिए  निर्यात  की  सुविधाएं  सारे  देछ्ष  में  दी  जाती  हैं
 जिसमें  बिहार  के  चम्पारन  जिले  में  उत्पादित  वस्तुओं  के  लिये  सुविधाएं  शामिल  हैं  ।

 प्रइन  नहीं

 मदर  ऑफ  पले  ओऔर/या  आम  कोड़ी  से  बने  हुए  हस्तशिल्प  उत्पादों  के  निर्यात

 के  लिए  पूरे  देश  में  निम्नलिखित  सुविधायें  दी  जाती  हैं  :--

 (1)  पोतलदान:पूर्व  की  90  दिन  की  क्रेडिट  ।

 (2)  पोतलदान  के  बाद  की  रियायतो  ब्याज-दर  पर  क्रेडिट  जो  अन्य  शकार  के  निर्यात  के

 लिए  उपलब्ध

 (3)  किसी  फर्म  को  निर्यात  घराना/व्यापार  घराना  की  मान्यता  देने  के  लि ।  ९  हस्तशिल्प
 की  निर्यात  से  अजित  निबल  दिदेश्नी  मुद्रा  के  लिए  तीन  गुनी  विचार-सुविधा  दी
 जाती  है  ।

 (4)  खदर  ऑफ  पल  और/या  आम  कोड़ी  से  बने  हस्तशिल्प  सामानों  का  निर्यात
 बिना  किसी  लाइसेंस  के  करने  की  अनुमति  है  ।

 (5)  हस्तक्षिल्प  सामानों  का  निर्यात  बनाए  रखने  ओर  बढ़ाने  के  लिए  हस्तशिल्प  निर्यात
 संवर्धन  परिषद्‌  के  जरिए  अनेक  संत्रधंन  उपाय  किए  जा  रहे  इनमें  यहू  उपाय
 शामिल  उच्च  स्तर  पर  मीडिया  के  जरिए  प्रचार  विदेशों  में  परम्परागत
 बाजारों  के  अलावा  अन्य  बाजारों  में  हस्तशिल्प  सामानों  को  बिक्री  की  संभावना  का
 पता  लगाने  के  लिए  बिक्री-सह-अध्ययन  टीम  प्रायोजित  अस्‍्तर्राष्ट्रीय  व्यापार
 आयोजलनों  में  भाग  देश  में  ही  निर्यात  अभिमुख  सेपिनारों  और  कार्यशालाओं
 का  आयोजन  भादि  ।

 संसद  सदस्यों  के  पत्र

 4743,  श्री  काझ्ो  राम  राणा  :

 झो  महेश  कनोडिया  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  महीनों  के  दौरान  उन्हें  संसद  सदस्थरों  से  कुल  कितने  पत्र/अम्यावेदन/ज्ञापत
 प्राप्त  हुए



 लिखित  उत्तर  7  199 2

 ऐसे  कितने  मायले  हैं  जिनमें ऐसे  पनों  के  प्राप्त  होने  के  पन्द्रह  दिनों  के  भीतर  पावतोी

 भेजो  गई  तथा  कितने  मामलों  में  अभो  तक  अन्तिम  उत्तर  नहीं  भेजा  गया

 पावती  पन्द्रह  दिनों  के  भीतर  तथा  अन्तिम  उत्तर  तीन  महीने  के  भीतर  न  भेजे  जाने

 के
 क्‍या  कारण

 ओर

 इन  पत्रों/अम्यावेदनों  को  छ्षीघ्र  निपटाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का

 उद्योग  मत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  वाणिज्य  मंत्रालय  में  दिनांक

 31-7-1992  को  समाप्त  पिछले  6  महीनों  में  मानतीय  संसद  सदस्यों  से  कुल  327  पत्रादि  प्राप्त

 हुए

 सामान्यतया  15  दिनों  के  भीतर  इन  पत्रादि  की  पावतो  भेज  दी  जाती  है  और  84

 मामलों  में  मन्तिम  उत्तर  अभी  नहीं  भेजा  गया

 अन्तिम  उत्तर  भेजने  की  तीन  महीनों  की  अवधि  कुछ  मामलों  में  अभी  समाप्त  नहीं

 हुई  अन्य  मामलों  में  दूसरे  मंत्रालयों/कार्यालयों  से  कारंवाई  की  प्रतीक्षा

 माननीय  संसद  सदस्यों  से  प्राप्त  पत्रादि  के  निपटान  की  क्रियाविधि  संबधी  अनुदेक्षों
 का  पालत  किया  जा  रहा  है  ओर  उन्हें  दोहराया  गया

 बंद  कपड़ा  मिलों  के  कामगारों  को  सहायता

 4744.  श्री  गिरधारोी  लाल  भागंव  :  क्‍या  वस्श्न  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  बन्द  कपड़ा  मिलों  के  ऐसे  कामगारों  को  कपड़ा  मिल  कामगार

 पुनर्वास  निधि  योजना  के  अन्तर्गत  सहायता  मुगतान  से  वंचित  रखा  है  जिनको  सेवाविधि  5  वर्ष

 से  कम

 यदि  तो  इस  प्रकार  का  भेदभाव  बरते  जाने  के  क्या  कारण  हैं  और  अब  तक
 कितने  कामगारो  को  उपयुक्त  योजना  के  उपबंधों  के  अन्तगंत  सहायता  से  वंचित  रखा  गया

 क्‍या  सरकार  ने  इस  प्रकार  के  उपबंधों  को  समाप्त  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वस्त्र  मंत्राउय  के  राज्य  मंत्री  अशोरू  :  और  ऐसे  कामगार  जो

 किसी एकक  के  स्थायी/आंशिक  रूप  से  बन्द  होने  के  कारण  बेकार  हुए  हों  ओर  मिल  के  बन्द  होने  के
 समय  लगातार  3  व  ओर  उससे  अधिक  समय  से  कायंरत  रहे  ये  वस्त्र  कामगार  पुनर्वासन  निधि
 योजना  के  अन्तगंत  अन्तरिक  राहत  पाने  के  पात्र  होंगे  ।  चूंकि  अन्तरिम  सहायता  तीन  वर्ष  कौ
 अवधि  के  लिए  प्रदान  की  जाती  है  इसलिए  म्यूनतम  पात्रता  मानदण्ड  निर्धारित  करना  आवहयक

 सरकार  ने  उन  कमंचारियों  को  संख्या  का  कोई  निर्धारण  नदह्टीं  किया  है  जोकि  5  वर्ष  की

 70



 16  1914  लिखित  उत्तर

 निर्धारित  न्यूनतम  सेवा  न  कर  पाने  के  कारण  इस  योजना  के  अन्तर्गत  राहत  के  लिए  योग्य  पात्र

 नहीं  बन  पाते  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 [  अनुवाद ]

 सेना  में  भर्तो  में कमी

 4745.  श्री  प्रफुल  पटेल  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1984  से  सेना  में  होने  वाली  भर्ती  में  भारी  कमी  आयी  है  जेसाकि  19

 1992  के  टाइम्सਂ  में  समाचार  छपा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भर्ती  स्तर  को  पूरा  करने  हेतु  कोई  कार्यवाही  करने  का  है
 ताकि  सेना  के  युद्धाम्यास  की  ठेयारी  पर  कोई  प्रमाव  न  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  पिछले  दशक  में  भारी  संख्या  में  लोग  सेना  में  भर्ती  होने
 के  लिए  आये  1984  से  भर्ती  में  कोई  कमा  नहीं  आई

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 भारतोय  लेखा  परीक्षा  और  लेखा  विभाग  के  लेखा  तथा  लेगा  परीक्षा
 अधिकारियों  के  बेतनमान

 4746.  श्री  पवन  कुमार  बन्सल  :

 क्रो  अनादि  चरण  दास  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  भारतीय  लेखा  परीक्षा  और  लेखा  विभाग  के  लेखा  तथा  लेखा  परीक्षा  अधिकारियों

 ने  अपने  वेतनमानों  और  अन्य  सेवा  छा्तों  में  संशोधन  के  लिए  अम्यावेदन  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  ने  इत  संबंध  में  अब  तक  क्या  कांयंवाही  की

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शान्ताराम  :  से  भारतीय  लेखा
 परीक्षा  ओर  लेखा  विभाग  के  लेखा  परीक्षा  और  लेखा  अधिकारियों  की  एसोसिएशनों/फंडरेक्षनों  ने

 2375-3500  ०  के  अपने  वेतनमान  को  संशोधित  करके  3000-4500  रु०

 क रने  हेतु  अम्यावेदन  दिए  इस  मामले  की  ओर  सरकार  का  घ्यान  है  ।

 नकदी  फसलों  पर  उपकर

 4747.  श्री  दत्तात्रेय  बंडारू  :  क्या  वालनिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 नऊदी  फसलों  के  निर्षात  के  लिए  क्या  प्रोत्साहन  प्रदान  किए  जा  रहे
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 वर्ष  1991-92  के  दोरान  नकदी  फसलों  के  निर्यात  पर  उपकर  की  कितनी  धनराशिਂ

 वसूल  की  गई  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  सलमान  :  नकदी  फसलों  के  निर्यातक

 उदारीकृत  विनिमय  दर  प्रबन्धन  प्रणाली  ई०  आर०  एम०  के  लाभों  के  हकदार

 उपकर  इसलिए  लगाया  जाता  ह  ताकि  निर्यात्त  को  बढ़ाने  तथा  उत्पादन  और
 उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  निधियां  जुटाई  जा  सकें  ।

 वर्ष  1991-92
 के  दोरान  कुछ  नकदी  फसलों  के  निर्यात  पर  वसूल  किया  गया

 अनुमानित  उपकर  नीचे  दर्शाया  गया  है  :

 1.  कॉफी  2.45

 2.  तम्बाक्‌  1.80

 3.  काजू  गिरी  4.00

 4.  मसाले  हल्दी )  1.23

 5.  श्रन्य  कृषि  उत्पाद  8.70

 ]

 पटना  में  ब्यਂ  का  निर्माण

 4748.  श्री  राम  टहल  चोघरी  :  क्या  जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  राष्ट्रीय  अन्तदेशीय  जलमाग्गं  के  विकास  के  लिए  पटना  में  कार्गो  ब्य  के

 निर्माण  की  योजना  को  स्वीकृति  दे  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  योजना  को  कब  तक  कार्यान्वित  कर  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल-पमूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :  से

 भारतीय  अन्तर्देशीय  जल  मार्ग  प्राधिकरण  द्वारा  पटना  में  4.90  करोड़  रु०  की

 लागत  से  एक  सामान्‍य  कार्गो  बर्थ  से  निर्माण  संबंधी  स्कीम  को  20  1991  को  संस्वीक्ृति
 दो  गई  थी  ।  प्रस्तावित  ब्  को  क्षमता  प्रति  बषं  80,000  टन  कार्यो  हैंडलिंस  करने  को  इस
 स्कीम को  तीन  वर्ष  की  अवधि  में  अर्थात्‌  1994  तक  पूरा  करने  का  लक्ष्य

 72



 16  1914  उत्तर

 ]

 आम्तरिक  ओर  विदेशों  कर्ज

 4749.  ध्रो०  उम्मरोडिश  बेंकटेश्वरल ु:
 श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :

 श्रो  चेतन  पी०  एस०  चौहान  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  31  1992  को  स्लोतवार  आन्तरिक  ओर  विदेशी  कर्ज  कितना

 31  1991,  31  1990  ओर  31  1989  को  बकाया  आन्तरिक

 ओर  विदेशी  कर्ज  कितना

 31  1992  को  बकाया  घनराक्षि  पर  प्रति  वर्ष  ब्याज  की  राशि  तथा  सेवा  शुल्क
 के  मुगतान  का  ब्योरा  क्या  ओर

 1992-93  के  दोरान  कितना  अनुमानित  कर्ज  लिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शांताराम  :  ओर  सूचना  नीचे
 सारणी  में  दी  गई  हैं  :  --

 निम्नलिखित  के  अंत  तक  बकाया

 रुपए )

 1989-90  1990-91  1991-92

 केन्द्र  सरकार  का  आंतरिक  ऋण  203725  239550  282733  317218

 मुख्य  घटक  हैं  :--

 बाजार  ऋण  है  55161  62565  70565  78065

 राजकोष  हुंडियां  50273  61184  75953  78149

 अल्प  बचतें  33833  41791  50100  55620

 भविष्य  निधिवां  7950  9676  11670.  13920

 विदेष  जमा  19876  26866  33588  40438

 श्न्य  36632  37468  40857  51026

 सरकारी  लेखे  पर  विदेशी ऋण  25746  28342  31525  35501.

 मूल्य

 जोड़  :  229471  267892  314258  352719

 वर्ष  1992-93  2-93  में  जहां  उसी  वर्ष  में  ही  ब्याज  देय  होगा  समेत  उधारों  पर  वर्ष
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 199  2-93  के  बजट  में  अनुमानित  ब्याज  संदाय  निम्नानुसार  हैं  :

 बजट  199  2-93

 निम्नलिखित  पर  ब्याज  संदाय

 जांतरिक  ऋण  29084

 विदेशी  ऋण
 प्रभार  सहित  )  2916

 32000

 वर्ष  1992-93  में  व्यय  को  जाने  वाली  अनुमानित  अतिरिक्त  ऋण  देनदारी

 निम्नानुसार

 बजट  199  2-93

 रुपए )
 आंतरिक  ऋण  38166

 विदेक्षी  ऋण  लेखे  पर )  4509

 जोड़  :  42675

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं्या  37  को  मरम्मत

 4750,  भरी  लाईता  उम्ब्रे  :  कया  जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  असम  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  कुछ  भाग  1992  के  प्रथम

 सप्तार  में  बाढ़  से  बहू  गया

 यदि  तो  सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  उस  भाग  को  मरम्मत  के  लिए  क्या  कदम

 छठाये

 क्‍या  सड़क-मार्ग  के अमाव  में  अरुणाचल  प्रदेश  को  दिवंगत  घाटी  और  लोहित  जिसे

 तथा  असम  का  तिनसुकिया  जिले  1992  से  देक्ष  से  कटे  और

 यदि  तो  इन  प्रभावित  जिलों  में  सड़क  सम्पर्क  कायम  करने  के  लिए  क्या  कदम

 छठाये  गए  हैं  7

 लल-पमूतल  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदीश  :  हां  ।

 राष्ट्रीय  पर  पुल  सं०  636/1  ओर  इसके  सम्पकं  मार्गों  को  ओर  क्षति

 से  बचने  के  लिए  अस्थायी  बचाव  संबंधो  प्रयास  किए  गए  बाढ़  का  पानां  अधिक  ऊपर  तक

 होने  के  कारण  इस  अवस्था  में  क्षतिग्रस्त  भाग  पूरो  मरम्मत  करना  संभव  नहीं  है  ।
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 और  नहीं  ।  अरुणाचल  प्रदेश  की  डिबांग  घाटी  ओर  लोहित  जिलों  ओर
 असम  का  तिनलुलिया  जिला  से  सम्पर्क  नहीं  टूटा  क्योंकि रा०  ओर  रा०  से  होते
 हुए  वेकल्पिक  मार्ग  और  अन्य  राज्य  सड़कें  उपलब्ध  थी  ।

 विभिन्न  क्षेत्रों  में उतार/चढ़ाव

 4751.  श्री  इन्द्रजोत  यावव  :

 श्रो  मोहन  :

 श्रो  आर०  सुरेन्द्र  रेडडो  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  को  तुलना  में  1991-92  और  1992-93  के  दौरान  में

 अथंव्यवस्था  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  विकास  दर  में  कुल  कितना  उतार/चढ़ाव  हुआ

 पतनोन्‍्मुखो  क्षेत्र  में असंतोषजनक  काय॑निष्पादन  के  लिए  किन-किन  कारणों  का  पता

 लगाया  गया  ओर

 इन  क्षेत्रों  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  हेतु  क्या  कारंवाई  को  गई  है  अथवा  किए  जाने

 का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेशबर  :  एक  विवरण  संलग्न

 और  1991-92  में  सकल  घरेलू  उत्पाद  की  घीमोी  गति  की  वृद्धि  मुख्यतः
 वास्तविक  क्षेत्रों  मे ंअनुभव  की  गई  कठिनाइयों  का  परिणाम  कृषि  उत्पादन  में  गिरावट  आने  का
 कारण  प्रमुख  उत्पादक  क्षेत्रों  मे ंमानसून  के  अनियमित  रुख  के  कारण  खरीफ  के  उत्पादन  में  कमी  होना

 1 ॥  विदेशी  मुद्रा  को  कमी  ओर  मुद्रास्फीतिकारी  दबावों  को  नियंत्रित  करने  के  उद्ेश्य  से

 अपनाई  गई  गम्भीर  आयात  संकुचन  की  नीति  और  1990-91  से  अपनाई  गई  कठोर  ऋण  नीति  के
 कारण  औद्योगिक  उत्पादन  पर  प्रतिकल  प्रभाव  1991-92  में  निर्माताओं  में  कमी  के  कारण
 ओद्योगीकृत  देशों  में  मंदी  की  आयातित  निविष्टयों  के  लिए  प्रतिबंधित  पहुंच  और  रुपया

 भुगतान  क्षेत्र  के  साथ  व्यापार-विच्छेद  रहे  ।

 विवरण

 क्षेत्रवार  वृद्धि  चयनित  संकेतक

 वर्ष  की  तुलना  में  प्रतिज्ञत  परिवतंन  )
 जे  - जजज+

 क्रम  सं०  क्षेत्र/संकेतक  1990-91  1991-92  1992-93  2-93

 नवीनतम

 2  3  4  5

 1.  उत्पादन  लागत  पर  5.6  2.5  अनुमानित  —

 सकल  घरेलू  उत्पाद

 (1980-81  के

 मूल्य )
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 हे  2  3  4  5

 2.

 3.

 10.

 44...  .

 कृषि  उत्पादन

 श्रौद्योगिफ  उत्पादन

 आधार-भूत  उद्योग

 आधार  भूत
 उद्योगों  का  सूचकांक
 जिनमें

 बिक्री  योग्य

 पेट्रोलियम

 ऋड  पेट्रोलियम  और

 सीमेंट  शामिल

 मुद्रापूति  3)

 सकल  घरेलू  उत्पाद

 के  प्रतिशत  के  रूप  में

 सकल  राजकोषीय

 घाटा

 मुद्रास्फीति  की

 थोक  मूल्य  सूचकांक

 भुगतान
 सकल  घरेलू  उत्पाद

 के  प्रतिष्वत  के  रूप  में

 चालू  लेखा  घाटा

 $  के  अनुसार  निर्यात

 $  के  अनुसार  आयाठ

 अवधि  की  समाप्ति

 पर  द<विदेशी  मुद्रा
 परिसम्पत्तिया
 लाख  $)  )

 2.6

 8.5

 4.7

 15.1

 8.4

 12.1

 2.8

 9.1

 13.2.

 2236

 अनुमानित

 6.0

 18.5

 6.5

 13.6

 4.1

 2.2

 5.8  (26
 1992  तक  )

 10.9  (18
 1992  तक  )

 अनम«भ«»«

 --4.0

 24.7

 6389  (३30

 1992)

 1991-92 में  हुआ  तीब्र  मौद्धिक  विस्तार  मूल  रूप  से  विदेक्षी  मुद्रा  परिसंरफत्तियों  में  बड़ी  मात्रा
 में  वृद्धि  क ेकारण  था  जबकि  इसके  बिल्कुल  विपरीत  1990-91  में  इसमें  काफी  निकासी  की  गई

 1991-92  में  मुद्रास्फोीतिकारी  विगत  के  बड़े  राजकोषीय  घाठे  के  कारण  नकदी

 द्छ
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 मानसून  के  असामान्य  होने  के  कारण  पैदा  हुई
 मुद्रास्फी

 तिकारी  कुछ  संवेदी

 वस्तुओं  में  पूरति-मांग  घरेलू  उत्पादन  में  गिरावट  और  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  के  कारण
 आयातों  के  माध्यम  से  घरेल्‌  पूर्तियों  को  बढ़ाने  में  अड़चनों  तथा  कुछ  वस्तुओं  के  प्रशासित  मूल्यों  में

 वृद्धि  जसे  उपादानों  का  परिणाम  थी  ।

 अथंव्यवस्था  के  संवधंन  की  क्षमता  को  सुदृढ़  बनाने  तथा  उसे  मध्यावधि  में  अविच्छिन्न
 विकास  के  मार्ग  पर  लाने  के  लिए  सरकार  ने  पहले  से  ही  एक्मुश्त  बृहद  आदयिक

 करण  संबंधी  उपाय  तथा  सं  रचनात्मक  समायोजन  आरंभ  कर  दिए  आयात  प्रतिबंधों  गौर  कठोर

 ऋण  नीति  के  कारण  नियंत्रण  में  काफ़ो  ढोल  दी  गई  चाल  वर्ष  के  दौरान  किए  गए  अन्य  उपायों
 में  राजकोषीय  घाटे  में  और  कमी  करों  तथा  मुल्कों  का  रुपए  को  आंशिक

 परिवतंनीयता  को  लागू  व्यापार  के  मात्रात्मक  प्रतिबंधों  में  कमी  विदेशी  निवेश  और

 पूंजी  बाजारों  को  और  अधिक  उदार  बनाना  आदि  शामिल  मध्यावधि  के  लिए  ब्योरेबार  क्षेत्रीय
 आठवीं  पंचवर्षीय  जिसे  हाल  ही  भें  स्वीकार  किया  गया  में  बत।ई  गई  आशा

 है  कि  इन  नीतियों  से  कार्यकुशलता  और  उत्पादकता  में  वृद्धि  होगी  जिससे  अर्थव्यवस्था  में  लबी  लापन
 स्थिरता  आएगी  ।

 चीनी  का  निर्यात

 4752.  श्री  जे  ०  चोकका  राव  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )
 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  निजाम  चीनी

 कारखाने  को  राज्य  के  अन्य  एककों  से  इस  कारखाने  द्वारा  खरीदी  गई  चौोनी  का  निर्यात  करने  की

 अनुमति  दी

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  इध  अनुरोध  को  स्बीकार  कर  लिया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  सलमान  खुर्शोद  )  :  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  खाद्य
 मंत्री  को  एक  अनुरोध  भेजा  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  निवेदन  किया  गया  है  कि  मैससं
 निजाम  शुगर  फैक्टरी  लि०  को  चोनी  के  निर्यात  के  लिए  एक  पृथक  अभिकरण  के  रूप  में  कार्य  करने
 की  अनुमति  दी  जाए  ।

 नहीं  ।

 चीनी  चूंकि  आम  खपत  को  वस्तु  है  इसलिए  इसके  अध्यवस्थित  रूप  में  निर्यात  किए
 जाने  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  ।  निर्यात  की  जाने  वाली  चीनी  की  मात्रा  पर  नियंत्रण  रखने  के

 उद्देश्य  से सरकार  ने  चीनी  के  निर्यात  को  इंडियन  शुगर  एण्ड  जनरल  इंडस्ट्री  एक्सपोर्ट  एण्ड  इम्पोर्ट
 कार्पोरेश्नन  लिमिटेड  चौनी  मिलों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाला  एक  शीष॑  तथा  स्टेट

 ट्रेडिग  कार्पोरेशन  के  माध्यम  से  आरक्षित  करने  का  निश्चय  किया

 101

 दि  :  एक्सपोर्ट  प्रोसेसिंग  जोन  संबंधी  समिति  को  सिफारिशों

 4753.  श्री  जो  ०  एम०  सो०  बालयोगी  :  क्या  वाणिल्ष्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 47
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 कया  सरकार  एक्सपोर्ट  प्रोसेम्िंग  जोन  संबंधी  से

 यदि  तो  कब  और  इसके  सदस्यों  के  नाम  क्या

 ठ्ः  गठित  की

 कया  इस  समिति  ने  अपनी  सिफारिशें  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 है
 सरकार  द्वारा  स्वीकार  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  सलमान  :  और  निर्यात  संसाधन
 जोनों  के  विकासप्त  के  लिए  एक  वेकल्पिक  माडल  की  जांच  करने  के  लिए  दिनांक  9-10-91  को  एक
 समिति  गठित  की  गई  थी  ।  इसके  अध्यक्ष  योजना  आयोग  के  भूतपूर्व  सदस्य  डा०  वी०  कृष्णमृर्ति  थे

 और  इसमें  ग  र-सरफारी  वाणिज्य  मारतोय  उद्योग  एग्जिम
 बेंक  तथा  औद्योगिक  लागत  तथा  कीमत  ब्यूरो  के  प्रतिनिधि  शामिल

 से  (=)  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  दिनांक  29-4-92  को  सरकार  को  प्रस्तुत  कर
 दिया  जिक्षमें  निर्यात  संसाधन  जोनों  के  विकास  के  लिए  या  तो  निजी  तौर  पर  अथबा

 एवं  निजी  विनियोजकों  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  प्रयास  करने  के  लिए  एक  वेकल्पिक  माडल  का  सुकाव
 दिया  यह  रिपोर्ट  सभी  संबंधित  विभागों  ओर  निर्यात  संसाधन  जोनों  के विकास  आयुक्‍तों  को
 उनके  विचार  जानने  के  लिए  शेजी  गई  है  ताकि  सरकार  उक्त  प्िफारिश्ों  पर  कोई  निर्णय  ले  सके  ।

 कफौकनिया  से  अराडि  तक  सम्पक  सड़क

 4754.  श्रो  अनावि  चरण  दास  :  क्‍या  जल-गूतल  परिवहन  मंत्री  2-3-1991  के  तारांकित

 प्रइन  के  उत्तर  से  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  उड़ीसा  सरकार  से  कोकनिया  से  अराडि  तक  बरास्ता  बालासोर

 सम्पर्क  सड़क  निर्माण  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 सरकार  की  उस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-मृतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 क्षराब  कः  आयात

 4755,  श्री  बी०  देवराजन  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  देशवार  प्रत्येक  वर्ष  कितनो  शराब  का  आयात  किया

 इस  प्रयोजनाथं  कितनी  विदेशी  मुद्रा
 खबं

 की

 क्‍या  सरकार  का  विचार  स्वदेशी  छरात्र  उद्योग  को  प्रोत्साहित  करने  को  दृष्टि  से

 छाराब  के  आयात  पर  रोक  लगाने  का
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 *  बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सलमान  :  और  वर्ष  1986-87,  7,
 और  1988-89  के  दौरान  शराब  के  देशवार  आयात  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण-पत्र

 संलग्न  89  के  बाद  के  प्रकाशित  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 से  शराब  के  आयात  की  निषेधात्मक  सूची  में  रखा  गया  इसके  अ।यात

 को  अनुमति  विशेष  लाइसेंस  पर  दी  जातौ

 विवरण

 वर्ष  1986-87,  1987-88  और  1988-89  के  दोरान  शराब  के

 बैक्षवार  आयात  को  दर्शाने  वाला  विवरण-पत्र

 सान्रा-लीटर  में

 मूल्य-लाख  रुपयों  में

 क्रांक  मद[देश  का  1986-87  1987-88  1988-89

 विवरण  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 1.  झराब

 डेनपार्क  170  0.13  460  0.19  —  —

 फ्रान्स  1723  1.58  9850  9.61  549  0.44

 जमंन  संघोय  गणराज्य  555  0.27.  --  बन  न  न

 इटली  270  0.11  —  रब  रत  लि

 नीदरलेंड  430  0.15  -.  —  .  281  0.17

 सिंगापुर  360...  0.21  87  0.08  2000  1.90

 ब्रिटेन  729  0.45  649  0.59  1360  1.00

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  1730  1.53  >>  -+-

 स्पेन
 न  --.  —  110  0.09

 योग  :  6165  4.43  11046  10.47  4310  3.60

 खोत  :  वाणिज्यिक  जानकारी  एवं  सांख्यिकी  कलकत्ता  द्वारा  प्रकाशित  भारत  के
 विदेश  व्यापार  के  मासिक  खण्ड  2  ।
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 राष्ट्रोय  राजमार्गों  पर  बुघंदनाएं

 4756.  डा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डेय  :

 डा०  ए०  के०  पटेल  :

 श्री  वाऊद  याल  जोशी  :

 हा०  डो०  वेंकटेब्वर  राव  :

 श्रो  अन्ना  जोशी  :  क्या  जल-भूतल  परियहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इन  सड़कों  पर  दुघेटनाएं  होने  के  कारण  कया  और

 सरकार  ने  ऐसी  दुघंटनाओं  को  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :  )

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  ड़क  दुघेटनाओं  के  मुख्य  क।रणों  का  सारांश  निम्नलिखिंत  हैं  :--

 (1)  अंधाधुंघ  और  लापरवाही  से  गाड़ी  यातायात  विनियमों  का  पालन
 दबाव  अथवा  थकान  में  गाड़ी  शराब  पीकर  गाडी  चलाना  और  ठीक
 दिखाई  न  देने  अथवा  अस्वस्थता  की  हालत  में  गाड़ी  चलाना  ।

 |

 (2)  सड़क  सुरक्षा  के  बारे  में  ज्ञान  न  होने  के कारण  पेदल  चलने  वाले  अथवा  साईकिल
 चालकों  ज॑ंसे  सड़क  प्रयोक्‍क्ताओं  की  गलतियां  ।

 (3)  वाहन  में  यंत्रों  की  खतराबियां  ।

 (4)  सड़क  की  खराब  स्थिति  ।

 (5)  खराब

 (6)  वाहनों  की  संख्या  में  वृद्धि  तथा  तेजी  से  शहरीकरण  जिसके  परिणामस्वरूप
 सड़कों  पर  भीड़-भाड़  होना  ओर  हाहरों  में  विविध  प्रकार  का  वाहनों
 की  ओवर  लोडिंग  आदि  ।

 ह॒

 (7)  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  उठाए  गए/उठाए  जा  रहे  कदमों  के
 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 विवरण

 उठाए  गए/उठाए  जा  रहे  कदमों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 1.  मोटरयान  1988  और  उसके  अन्तगंत  बनाए  गए  नियमों  में  ड्राइविंग  लाइसेंस
 जारी  करने  के  संबंध  में  अधिक  कड़ी  अपेक्षाएं  हैं  धौर  अपराधों  के  लिए  कठोर  दंड  की
 व्यवस्था  है  ।
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 2.

 3.

 4.

 5.

 8.

 परिहवन  वाहन  चलाने  के  लिए  लाइसेंध  जारी  करने  हेतु  किप्ती  ड्रार्थवग  स्कूल  में

 ओपचारिक  प्रशिक्षण  को  एक  पूर्व  अपेक्षा  बनाया  गया

 हल्के  वाणिज्यिक  वाहनों  सहित  ट्रकों  क ेलिए  अधिकतम  सुरक्षित  लदान  भार  निर्धारित

 किया  गया

 हल्के  मोटर  वाहनों  को  छोड़कर  सभी  वाहनों  के  लिए  अधिकतम  गति  सीमाएं  निर्धारित
 की  गई  हैं  ।

 देश  भर  में  वाहनों  की  फिटनेश  की  जांच  करने  के  लिए  समान  अंतराल  निर्धारित  किया

 गया

 यह  निर्धारित  किया  गया  है  कि  वाहनों  में  सड़क  सुरक्षा  उपस्कर  लगाए  जाएंगे  अर्थात्‌
 वाहनों  के  लिए  ब्लिकर  प्रणाली  सहित  दिशा  खतरनाक  जोखिम  वाले  माल  की

 डुलाई  करते  सप्य  विशेष  लेबल  लगाए  जाएंगे  ।

 सड़क  सुरक्षा  उपाय  त॑यार  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  सड़क  सुरक्षा  परिषद्‌  का  गठन
 किया  गया  है  ।  राज्य  सरकारों  से  भी  अनुरोध  किया  गया  है  कि  बे  राज्य  स्तर  पर  सड़क
 सुरक्षा  परिषदों  का  गठन  करें  ।

 यातायात  नियमों  और  विनियमों  को  सर्तो  से  लागू

 अंधाघुंध  और  लापरवाह्दी  से वाहन  ड्राइविंग  लाइसेंस  के  वर्गर  वाहन
 दाराब  पीकर  वाहन  खराब  हैड  ओवर  ओवर-लोडिंग  आदि  के
 विरुद्ध  नियमित  रूप  से  विशेष  अभियान  चलाना  ।

 उल्लंघन  करने  वालों  के  विरुद्ध  नोटिस  जारी  करके  नियमित  अभियोजना  ।
 ह

 दिल्‍ली  यातायात  पुलिस  के  सड़क  सेल  द्वारा  स्कली  बच्चों  को  सड़कों  के  नियमों  और
 सम्बन्धित  सुरक्षा  पहलुओं  के  बारे  में  नियमित  रूप  से  आवश्यक  प्रशिक्षण  दिया  जाता

 दुघंटना  बहुलता  क्षेत्रों  के ब्लिकर/संकेत  लगाना  ।

 राडार  गनों  द्वारा  ।

 दुर्घटना  बहुत  क्षेत्रों  क ेअधिक  पुलिस  तंनात  करना  ।

 प्रात:कालीन  विशेष  अभियान  और  रात्रि  मोबाइल  गहत  ।

 सड़क  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  व्यापक  प्रचार  करने  के  जिला  दूरदशंन/आकाशवाणी,  प्रेस  का

 उपयोग  ।

 बस  बाक्सेज  ओर  येलो  बाक्सेज  की  पेंटिंग  ।

 राजमार्गों  पर  विशेष  रात्रि  चेकिंग  ।

 भारी  टी०  एस०  टेक्सियों  आदि  के  विरुद्ध  विशेष  अभियान  ।

 सड़क  सुरक्षा  कक्ष  सभी  विभिन्‍न  सड़क  प्रयोक्ताओं  भओरं  बच्चों  में  सड़क  सुरक्षा  की  भावना
 पैदा  करने  के  लिए  पेटिंग  प्रतियोगिताएं  और  अन्य  सड़क  सुरक्षा  कार्यकलाप  आयोजित

 किए  जा  रहे
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 बेनामी  पालिसियां  जारो  करना

 4757.  ओर  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  को  जीवन  बीमा  निगम  और  साधारण  बीमा

 निगम  द्वारा  बेनामी  पालिसी  जारी  करने  के  किसी  मामले  के  बारे  में  पता  चला

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्योरा  क्या  ओर

 सरकार  ने  भविष्य  में  ऐसे  मामलों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :

 ओर  अपन  नहीं

 उत्तर  प्रदेश  के  वस्त्र  निर्यातक

 4758.  श्री  राम  बदन  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर  प्रदेश  के  प्रमुख
 बस्त्र  नियतिकः  का  ब्योरा  क्‍या  है  और  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रतिवर्ष  उन्होंने  कितना  निर्यात
 किया  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  अज्ञोक  :  सरकार  के  पास  उपलब्ध  जानकारी
 के  उत्तर  प्रदेश  के  प्रमुख  वस्त्र  निर्यातकों  की  जिसमें  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  निर्यात
 के  छिए  प्रमाणित  माल  का  मूल्य  दर्शाया  गया  है,नीचे  दी  गई  है  ।  निर्यातकों  को  वर्ष  1991  के  दौरान
 कम  से  कम  |  करोड़  रु०  मूल्य  का  निर्यात  करने  के  आधार  पर  अभिज्ञात  किया  गया  इस  सुची  में
 केबल  परिधानों  और  हथकरघा  उत्पादों  के  निर्यातकों  के  नाम  पर  दिए  गए  हैं  क्‍योंकि  अन्य  वस्त्र
 उल्यादों  से  संबंधित  इस  प्रकार  के  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  :

 मूल्य  करोड़  रु०  में

 निर्यातक  का  नाम  निम्नलिखित  अवधि  के  दोरान  निर्यात  के  लिए  प्रमाणित

 माल  का  मूल्य

 1989-90  1990-91  1991-92 2

 2  3  4

 भैसस॑  साहनी  नोएडा  0.11  0.86  3.33

 मैससे  स्वाति  नोएडा  2.42  0.86  2.93

 मैसर्स  मिट  मुरादाबाद  2.42  0.94  2.30

 मैससे  मनोहर  लाल  कपूर  एण्ड  0.98  0.94  2.30

 लखनऊ
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 1  2  3  4

 मैससे  मेकसन्स  नोएडा  0.18  0.06  1.43

 मैससे  सेनस्पोर्ट  0.44  1.61  1.40
 *

 मैससे  विक॑  नोएडा  0.47  0.65  1.32

 मंससे  एस०  आई०  डी०  न  0.59  1.06

 नोएडा

 मैससे  अल्पस  टेक्‍सटाईल्स  प्रा०  0.85  1.61  2.89

 गाजियाबाद*

 मैससं  ओम  हाथरस  0.49  1,63  1.77

 कयह  आंकड़े  वर्ष  1988-89,  1989-90  तथा  1990-91  के  निर्यात  निष्पादन  से  संबंधित

 ए०ई०  पी०  सी०  तथा  एच०  ई०  पी०

 ]
 गोवा  को  जनता  कपड़े  का  आवंटन

 4759,  श्रो  हरीश  नारायण  प्रभु  फांदये  :  क्या  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1991-92  के  दोरान  गोवा  को  कितना  जनता  कपड़ा  आवंटित  किया  गया  क्‍या

 यह  आवंटन  राज्य  सरकार  की  खपत  के  अनुसार  किया  गया  भोर

 यदि  तो  कम  आवंटन  करने  के  क्या  कारण  हैं  ओर  शेष  जनता  कपड़े  की  सप्लाई
 कब  तक  कर  दी  जाएगी  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  भारत  सरकार  के  पास
 गोवा  राज्य  सरकार  से  राज्य  में  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  के  लक्ष्य  के  आवंटन  अथवा  इसके  वितरण

 के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 पारादोीप  पत्तन  से  लोह  अयस्क  का  निर्यात

 4760.  श्री  शरत  चन्द्र  पटनायक  :  क्या  जल-मूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पारादीप  पत्तन  से  लोह  अयस्क  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  सरकार  को  पारादोप  पत्तन  के  विकास  हेतु  उड़ीसा  सरकार  को  ओर  से  कोई

 प्रस्ताव  मिला

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  कया  ;  हैऔर
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 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  और

 वर्तमान  प्रयोजनाओं  के  अनुधार  वर्ष  1992-93  में  पारादीप  पत्तन  के  माध्यम  से  1.1  एम०  टी०

 लौह-अयस्क  का  निर्यात  विया  जो  वर्तमान  स्तर  से  कम  होगा  ।

 १

 और  पारादीप  में  पत्तन  संबंत्री  सुपघाओं  के  विकास  के  लिए  प्रस्ताव  तैयार

 किए  गए  इनकी  आवश्यक्रता  अधिक  यातायात  और  वतंमान  स्तर  से  बड़े  जहाजों  को  हैंडल  करने
 के  लिए  इन  सुविधाओं  में  बन्दरगाह  का  नए  बर्थ  का  यंत्रीकृत  हैंडलिंग

 सुविधाओं  का  प्रावधान  तथा  इससे  संबंधित  अन्य  काये  शामिल  उड़ीसा  सरकार  ने  भी  पत्तन

 संबंधी ऐसी  सुविध।ओं  के  विकास  हेतु  अनु  रोध  किया  है  और  वह  लोह  अयस्क  खानों  को  विकसित  करने

 पर  सहमत  हो  गई

 इस  प्रस्ताव  पर  अभी  निवेश  संबंधी  निर्णय  न्टीं  लिया  गया

 प्रमुख  पत्तनों  में  गाव  जमना

 4761.  श्री  अनन्त  राव  देशमुख  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्किः

 सरकार  द्वारा  देश  में  प्रमुख  पत्तनों  पर  गाद  जमा  हो  जाने की  समस्या  से  निपटने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा
 रहे

 क्‍या  गाद  जमा  होने  तथा  इसे  रोकने  के  पहल्‌  के  संबंध  में  कोई  अध्ययन  किया  गया

 और
 कु

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  !

 जल-मृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदी  :

 गाद  भरने  की  समस्या  का  अपने  ड्रेजरों  द्वारा  और  भारतीय  निकषंण  निगम  के  डेजर  लगाकर  नियमित

 अनुरक्षण  निकर्षण  द्वारा  समाधान  करते  हैं  ।

 तथा  सामान्यतः  गाद  भरने  के  पहलुओं  को  नए  बिकास  कार्यों  क ेसमय

 गए  नमूना  अध्ययनों  में  शामिल  किया  जाता  है  और  यदि  आवश्यकता  हो  तो  विशेष  अध्ययनों  द्वारा
 भी  इसकी  अनुपूर्ति  की  जाती  है  ।

 पंजीकरण  1908  में  संशोधन

 4762.  श्रो  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :  क्‍या  न्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  पंजीकरण  1908  की
 धरा  28  और  30  (2)  में  संशोधन  करने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 न्याय  ओर  क्स्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुंसराज  :

 हां  ।
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 यह  विषय  अन्तर्राज्यिक  परिषद्‌  के  विचाराधीन  है  ?

 फम्पनियों  को  अधिकार  में  लेने  के  सम्बन्ध  में  वित्तोय  संस्थाओं  को  दिशानिदेश

 4763.  श्री  दिग्विजय  सिह  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कंपनियों  के  प्रमुख  क्षेयर  घारक  व्यक्तियों/कंपनियों  द्वारा  कंपनियों  को  अधिकार  में
 लेने  के  मामले  में  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  क्या  दिशानिदेंश  जारी  किए  गए

 पिछले  तीन  वर्षों  के  इस  प्रकार  अधिकार  में  ली  गई  कंपनियों  के  नाम  क्या
 और

 किन-किन  कंपनियों  के  मामले  में  वित्तीय  संस्थाओं  ने  अधिग्रहण  का  समर्थन  किया
 तथा  किन-क्वित  मामलों  में  वे  तटस्थ  रहे  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  भारतोय  ओद्योगिक  विकास  बेंक
 मे  सूचित  किया  है  कि  अ्यक्षिययों  या  कंपनियों  द्वारा  उन  कंपनियों  का  अधिग्रहण  करने  के  मामले
 जिनमें  उनको  अधिकांश  शेय  रधारिता  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  कोई  विशिष्ट  मार्ग-निर्दः  निर्धारित

 नहीं  किए  गए  जब  कभी  आवश्यक  अधिग्रहण  करने  के  प्रस्तावों  पर  वित्तीय  संस्थानों

 की  स्वीकृति  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता  होती  है  तब  वित्तीय  समामेलन  होने  वाली  कंपनी
 को  नकदी  की  समस्याएं  और  तकनीकी  अवरोध  तथा  अंतरिती  कंपनी  ओर  प्रवतंकों  के  लेन-देन  के

 रिकार्ड  जैसे  विभिन्‍न  तथ्यों  के  संदर्म  में  उनकी  जांच  की  जाती  यह  दूसरी  भागीदार

 संस्थाओं  और  बेकों  के  साथ  परामर्श  करके  किया  जाता  है  ।

 इसके  साथ  ही  जो  रुग्ण  इकाइयां  रूण  ओद्योगिक  कंपनियां

 1985  के  क्षेत्राधिकार  में  आती  हैं  उनके  पुनरुद्वार  के  लिए  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड

 द्वारा  उपचा  रात्मक  ओर  दूसरे  उपाय  करने  के  लिए  जांच  की  जाती  है  ।

 भारत  सरकार  और  एस०ई०  बी०  आई०  ने  करार  सूचोकरण  के  खण्ड  40

 चेंज  में  सूचीबद्ध  कंपनियों  करे  में  मई  1991  में  संशोधन  किया  इसमें  यह  प्रावधान  किया
 गया  है  कि  पर्याप्त  प्रकटीकरण  के  आधार  पर  कंपनियों  का  अधिग्रहण  किया  जाना  चाहिए  गौर
 निवेदन  करने  वाली  जनता  को  किए  जा  रहे  तदनुरूप  प्रस्ताव  किए  जाने  इस  प्रकार  किसी
 व्यक्ति  या  कंपनी  द्वारा  अधिग्रहण  किए  गए  अधिकांश  शेयरों  को  अब  इन  मार्गनि्देशों  द्वारा  नियंत्रित
 किया  जाता  है  ।

 और  वित्तीय  सेंस्थाओं  ओर  बंकों  को  नियंत्रित  करने  बाली  सांविधियों  के

 विश्वसनीयता  और  गोपनीयता  के  अ्रति  बाध्यता  1983  ओर  बेंकों  तथा

 वित्तीय  संस्थाओं  में  प्रचलित  रीति-रिवाजों  के  अनुसार  शामिल  कंपनियों  के  नामों  सहित  अलग-अलग

 ग्राहकों  से  सम्बन्धित  सूचना  को  प्रकट  नहीं  किया  जा  सकता

 कोचोन  विक्व  विद्यालय  को  थो०  टंक  डिग्री  को  मान्यता

 4764.  प्रो०  के०  वो०  थामस  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्‍या  कोचीन  विश्वविद्यालय  में  एम०  ओ०  टी०  प्रशिक्षण  क ेलिए  आकिटेक्चर

 शिप  बिल्डिंगਂ  में  कोचीन  विश्वविद्यालय  की  बी०  टेक  डिग्री  पाठ्यक्रम  को  मान्यता  देने  का  अनुरोध
 किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  टाइटलर  )  :

 नोवहन  बम्बई  के  परामशं  से  कोचीन  विश्वविद्यालय  सम्बन्धी  प्रस्ताव
 की  जांच  की  जा  रही  कोचीन  विश्वविद्यालय  से  प्रांप्त  पाठ्यक्रम  और  नमूने  के  प्रश्न  पत्रों  की

 नौवहन  अभियंता  अधिकारी  परीक्षा  नियमों  की  अपेक्षाओं  के  संदर्म  जांच  की  जा  रही  उपर्युक्त
 जांच  के  ब,द  किए  गए  मूल्यांकन  के  आधार  पर  बी०  टेक  की  उपाधि  को  मान्यता  देने  पर  विचार
 किया

 चमड़े  का  सामान  का  निर्यात

 4765.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  वाणिज्य  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  :

 विगत  तीन  वर्षो  के  दौरान  प्रति  वर्ष  चमड़े  और  चमड़े  के  उत्पादों  के  निर्यात  के  लिए
 क्या  लक्ष्य रखे  गए

 कया  इन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण-हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रोी  सलमान  :  से  वर्ष  1989-90  से
 1991-92  तक  चमड़ा  ओर  चमड़ा  उत्पादों  के  निर्यात  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  और  किए  गए  निर्यात
 नीचे  दर्शाएं  गए  हैं  :--

 रुपए

 मद  0-90  |  छा

 लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि

 अधे  तैयार
 ..

 उपलब्धि  .
 --  उपलब्धि  --

 |  उपलब्धि

 चमड़ा
 तेयारचमड़ा  650  693.53  600  1236  750  -_--

 चमड़े  क ेजूते  200.  693.53  300  789.94  350  456.20

 जूते  के संघवक  550  171.43  650  280.47  850  702.44

 चमड़े  के  300  332.83  450  573.01  950  780.29

 परिधान

 चमड़े  की  300  392.77  500  554.81  600  549.57

 [३
 कुल  2000  2030.03  2500  2553.85  3500  549.57
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 संयुक्त  राज्य  जम॑नी  ओर  अन्य  यूरोपीय  देझों  जिनको  भारत  के  चमड़ा  क्षेत्र  से
 75%  निर्यात  होता  मन्‍्दी

 की  प्रवृत्तियां  और  भूतपूर्व  सोवियत  संघ  का  विघटन  वे  मुख्य  कारण
 जिनके  कारण  पिछले  वर्ष  लक्ष्य  से  कम  निर्यात  हुआ  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  द्वारा  स्क्रेप  सामग्रो  को  बिक्रो

 4766.  श्री  राम  लखन  सिह  यादव  :

 श्रो  लाल  याब्‌  राय  :  क्या  जल-मृतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  दिल्‍लो  परिवहन  निगम  के  विभिन्‍न  डिपुओं/गोदामों  में  करोड़ों  रुपयों  का  स्क्रे

 पुराना  प्तामान  बिता  बिकां  पड़ा

 यदि  तो  इसका  मूल्य  कितना

 पु उक्त  सामान  की  बिक्री  न  करने  के  क्या  कारण  अं

 (4)  उक्त  सामान  की  बिक्री  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  प्रस्ताव

 जल-मृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  हां  ।

 स्क्रप  का  अनुमानित  पूल्य  4  से  5  करोड़  रु०  के  बीच

 और  (a)  परिवहन  उद्योग  में  स्क्रेप  नियमित  रूप  से  उत्पन्न  होता  रहता  है  इस

 प्रकार  उत्पन्न  स्क्रे  का  समय  समय  पर  खुनी  प्रचलित  ठेका-दर  रेट

 इत्यादि  के  माध्यम  से  निपटान  किया  जाता  स्क्रेपड  वाहनों  के  निपटान  में  कुछ  बिलम्ब

 बाजी  के  कारण  हुआ  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  स्क्र  पड  वस्तुओं  के  निपटान  के  लिए  पहले  ही
 निविदाएं  आमंत्रित  कर  चुका  है  ओर  आश्षा  है  कि  अधिकांश  स्क्रपका  शीघ्र  ही  निपटान  कर  दिया

 ]

 कम्पनियों  हारा  शेयरों  का  निजो  स्थापन

 4767.  श्री  बोौ०  ओरनिवास  प्रसाद  :  क्‍या  न्याय  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्रो  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केंद्रीय  सरकार  ने  कम्पनियों  के  शेयरों/डिवेन्चरों
 को  निजी  स्थापन  के  माध्यम

 से  उनके  अन्ना  यकों  और  मध्यस्थों  द्वारा  जारी  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  अनुदेश/नीति
 जारी  की

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  को
 कुछ  कंपनियों  द्वारा  नीति/अनुदेशों  का  उल्लंघन  करने  के  बारे  में  कुछ

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  ओर
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्‍या  का रंवाई

 करने  विचार  है  ?

 न्याय  तथा  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  हंस  राज  भारहाज):(क)  और

 हां  ।  कंपनी  1956  की  घारा  67(3)  के  उपबंधों  के  संदमं  में  विनांक
 6-7-92  को  कंपनी  काये  विभगग  द्वारा  जारी  प्रेस  नोट  के  अन्तगंत  संप्रवतंकों  और

 बिदोलियों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  कंपनियों  द्वारा  शेयरों  के तथाकथित  नियोजन  के  लिए
 बिचौलियों  ओर  अन्य  मध्यस्थों  की  सेवाओं  का  उपयोग  जन-सम्पर्क  साहित्य  में

 विज्ञापन  कंपनियों  द्वारा  बाजार  में  स्वयं  ही  त्याग  देने  का  अधिकार  प्रसारित  किया  जाना  और

 निवेशकारी  जनता  से  अनौपचारिक  प्रोमियम  कंपनी  अधिनियम  का  गंभीर  उल्लंघन  है  और

 इसके  लिए  दण्ड  की  का  रंवाई  की  जायेगी  ।

 व  कतिपय  कंपनियों  के  शेयरों  के  निजी  नियोजन  से  सम्बन्धित  उपबंधों
 का  उल्लंघन  करने  के  आरोप  सरकार  के  ध्यान  में  आए  हैं  तथा  मामलों  की  जांच  करने  के  कानून
 के  अन्तगंत  यथा  अधिदिष्ट  कार्रवाई  की  जाएगी  ।

 पंजाब  में  लघ  उद्योगों  को  ऋण

 4768.  श्री  कमल  चौधरी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 30  1992  को  पंजाब  में  पंजाब  नेशनल  बेंक  और  भारतोय  स्टेट  बंक  की
 कार्यरत  जिलावार  शाखाओं  की  संख्या  कितनी  और

 1991  तथा  1992  में  30  जून  तक  पंजाब  में  उक्त  बेकों  द्वारा  जिलावार  तथा
 वार  कितने  लघु  एककों  को  ऋण  दिया  गया  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  )  पंजाब  में  कार्य  रत  भारतीत  स्टेट
 बंक  ओर  पंजाब  नेशनल  बंक  की  शाखाओं  की  जिलावार  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :  --

 क्रम  स ं०  जिले  का  नाम  भारतीय  स्टेट  बंक  पंजाब  नेशनल  बंक
 1-7-92  को  (30-6-92  की

 स्थिति  के  अनुसार )  स्थिति  के  अनुसार  )

 1.  अमृतसर  30  57

 2.  भटिडा  18  19
 3.  फरीदकोट  25  20

 4...  फिरोजपुर  22  28

 5.  गुरुदासपुर  23  34

 6.  होशियारपुर  11  35

 7.  38  52

 8...  कपूरथला  3  17

 9...  लुधियाना  28  35

 10.  पटियाला  11  18

 11...  रोपड़  5

 12.  संगरूर  12  15
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 जिलावार  जैसाकि  मांगा  गया  तात्क/ल  उपलब्ध  नहीं

 भारतं।य  स्टेट  बेंक ने  1-7-90  से  30-6-9  के  बीच  3019  ओर  1-7-91  से  30-6-92  के  बीच
 631  शथु  उद्योग  एककों  का  वित्तपोषण  किया  पंजाब  नेशनल  बेंक  ने  1-1-91  से  31-12-91
 ऊँ  बोच  4460  और  1-1-92  से  31-3-92  के  बीच  1040  लघु  उद्योग  एककों

 किया

 बुंक  स्थानान्तरण  सम्बन्धी  पिलले  समिति  को  सिफारिशों

 4769.  श्री  अन्बारासु  इरा  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीयाकृत  और  वाणिज्यक  बेंक़ों  में  श्रेणी-पांच  ओऔर-इससे
 उच्च  अधिकारियों  के  स्थानान्तरण  नीति  के  सम्बन्ध  में  पिल्‍ले  समिति  की  रिपोर्ट  की  सिफारिशों  को

 लागू  करने  का

 यदि  तो  इन्हें  कब  तक  लागू  किए  जाने  कौ  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वलबोर  :  से  पिल्‍ले  समिति  ने  अपनी

 रिपोर्ट  के  पैराग्राफ  8.10  में  बताया  था  कि  वतंमान  संदमं  में  वरिष्ठ  प्रवन्धन  1/  और  ५)
 स्‍तर  के  अधिकारियों  का  स्थानांतरण  व्यवहाये  प्रतीत  नहीं  होता  बेंकों  की  कुछ  विशेष

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  प्रतिनियुक्ति  की  प्रणाली  को  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।

 यह  सिफारिश  भो  की  गई  थी  कि  कमजोर  बंकों  के  कमंचारीगत  ढांचे  व  मजबूत  करने  या  पदारोहण
 अंतर  को  पूरा  करने  या  निहित  स्वार्थी  तत्वों  से  बचने  के  लिए  उच्च  का्यंपालकों  (1  और

 स्केल  VIL)  को  एक  बंक  दूसरे  बंक  में  स्थानांतरित  किया  जाना  चाहिए  ।  पिछले  कई  वर्धों  से  वरिष्ठ

 प्रबन्धन  ग्रेड  और  उच्च  प्रबन्धन  ग्रेड  के  अधिकारियों  को  एक  बेंक  से  दूसरे  बेंक  में  प्रतिनियुक्ति  पर

 लिया  जाता  रहा  है  ताकि  जिन  बंकों  के  कुछ  स्तरों  पर  अंतर  है  उप्ते  पूरा  किया  जा  राष्ट्रीयकृत
 बेंकों  में  मुख्य  सतक़ता  अधिकारियों  के  पदों  को  अब  नीति  के  रूप  में  सामान्यतः  अन्य  राष्ट्रोयकृत
 बेकों  से  प्रतिनियुक्ति  द्वारा  भरा  जा  रहा  इसके  स।थ  ही  कुछ  मामलों  में  वरिष्ठ  और  उच्च  प्रबंधन

 ग्रेडों  क ेअधिकारियों  को  एक  राष्ट्रीयकृत  बेंक  से  त्यागपत्र  देकर  दूसरे  राष्ट्रीयकृत  बेंक  में  उच्च

 वेतमान  में  जाने  की  अनुमति  भी  दी  गई  हे  ।

 जोरहाट  में  केन्द्रीय  मृगा  अनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्र

 संस्थान  स्थापित  करना

 4770.  श्री  विजय  कृष्ण  हान्डिक  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केंद्रोय  रेशम  बोर्ड  का  विचार  असम  में  जोरहाट  में  एक  केंद्रीय  मृगा  अनुसंधान
 तथा  प्रशिक्षण  केंद्र/संस्थान  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  इस  बारे  में  निर्णय  कब  लिया  गया  तथा  वहां  अश्  तक  यह  संस्थान

 स्थापित  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण

 क्या  केंद्रोय  रेशम  बोड  के  पास  प्रस्तावित  केंद्रीय  अनुसंघान  केंद्र  को असम  से

 बाहर  स्थानान्तरित  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 यदि  तो  इसके  क्या  करण  ओर
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 _मन्‍न्‍>«मनर»न-.

 सरकार  द्वारा  उक्त  संस्थान  जोरहाट  में  स्थापित  किए  जाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  ओर  असम  राज्य  में  एक
 केंद्रोय  मूगा  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  संस्थान  की  स्थापना  का  एक  प्रस्ताव  केंद्रीय  रेशम  बोर्ड  के  पास

 फिर  प्रस्तावित  संस्थान  के  लिए  स्थान  सम्बन्धी  निर्णय  केंद्रीय  रेशम  बोर्ड  द्वारा  गठित

 नीकी  जोकि  असम  राज्य  सरकार  द्वारा  जोरहाट  के  नजदोक  ओर  राज्य  में  अन्य  क्षेत्रों  में  दी
 गई  भूमि  की  उपयुक्तता  की  जांच  के  लिए  गठित  की  गई  कि  सिफारिशों  के  आधार  पर  लिया

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उपर्युक्त  मांग  ओर  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 कम्पनी  विधि  बोड  में  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  विरुद्ध  लम्बित  पड़े  मामले

 4771.  श्री  के०  तुलसिऐया  वान्डायार  :  क्या  न्याय  ओर  १:पनो  काय॑  मंत्री  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  विरुद्ध  कुछ  मामले  अभी  भी  कम्पनी  विधि  बोड  में  लंबित

 पड़े

 यदि  तो  उन  मामलों  का  ब्योरा  क्या  है  जो  बोर्ड  के  पास  दो  बर्ष  से  अधिक  समय

 से  लंबित  पड़े  हैं  और  इसके  क्या  कारण  और

 इन  मामलों  को  तत्काल  निपटाने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए  हैं/3ठाने  का

 विचार  है  ?

 न्याय  तथा  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  आर०  :

 धर  कंपनी  1956  के  अन्तगंत  वाक्यांश  को  परिभाषित

 नहीं  किया  गया  कंपनी  विधि  बोर्ड  के  समक्ष  किसी  फेरा  ई०  आर०  कंपनी

 के  विरुद्ध  2  वर्ष  स ेअधिक  कोई  मामला  लंबित  नहों  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बोमा  कम्पनियों  का  विदेशों  में  पुनवोंसा  कारोबार

 4772.  भ्री  सुधोर  सावम्त  :  क्‍या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  विभिन्‍न  भारतीय  बीमा  कम्पनियों  विदेक्षों  में

 बार  किए  गए  पुनर्बीमा  का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  भारतीय  दलालों  को  विदेशी  दलालों  से
 अधिक  वरीयता  दी  जाती

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 वर्ष  1992-93  के  दोरान  किए  गए  पुनर्वीमा  कारोबार  का  क्‍या  ब्योरा

 (४)  क्‍या  बिदेशी  बीमा  कंपनियों  के  साथ  दावों  का  निपटान  करने  में  कोई  विवाद  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मसत्री  दलबीर  :  वर्ष  1989-90,  1990-91
 भोर  1991-92  के  दोरान  विभिन्‍न  भारतीय  बीमा  कंपनियों  द्वारा  भारत  के  बाहर  किए  गए

 »  बार  कारोबार  की  स्थिति  निम्नानुसार  है  :--

 तप  पापा  ३:७छ९+ौए  ृीतक फफ-+-+

 कारोबार  की  श्रेण८्  निम्नलिखित  वर्षों  के  दोरान  भारत  से  बाहर  किए  गए
 कारोबार  का  प्रतिशत

 1989-90  1990-91  199  1-92

 अग्नि  19.1  17.9  17.1

 समुद्री  नौभार  7.9  7.4  8.4

 समुद्री  पोत  खोल  44.5  44.2  43.6

 मोटर
 न  --  न

 अन्य  विविधि  13.2  8.5  9.8

 विमानन  81.8  91.1  88.7

 सभी  श्रेणियां  12.3  11.0  10.9

 और  भारतीय  दलालों  का  सेवाओं  का  इस्तेमाल  कारोबार  करने  में  उनकी

 पुनर्वीमा  बाजार  की  तकनीकी  स्टाप  की  ध्यापार  और  तकनीकी  पूछताछ का
 उत्तर  देने  की  जादि  जसे  विभिन्‍न  कारकों  पर  निमंर  रहते  हुए  किया  जाता  अधिकांश

 दलाल  विदेशी  दलालों  को  सेवा  का  भी  इस्तेमाल  करते  हैं  ।

 वर्ष  1992-93  के  दोरान  साधारण  बीमा  निगम  और  सहायक  कपनियों  द्वारा  भारत

 से  बाहर  कुल  प्रस्तावित  पुनर्बीमा  10.56  प्रतिशत  बेठता  है  और  साधारण  बीमा  कारोबार  की

 सभी  श्रेणियों  को मिलाकर  भारत  में  जोखिम  समस्त  निवल  प्रतिधारण  89.44  प्रतिशत  बनता

 (=)  जहां  तक  पुनर्बीमा  का  सम्बन्ध  दावों  के  निपटान  के  सम्बन्ध  में  विदेक्षी

 बोमा  कंपनियों  क ेसाथ  कोई  विवाद  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं

 पथ  कर  संग्रहण

 4773.  प्रो०  अझोक  आनन्दराव  देशमुख  :
 क्या  खल  भूतल  परिवहन  संत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 केंद्र  सरकार  द्वारा  महाराष्ट्र  स ेपथ  कर  द्वारा  कुल  कितना  राजस्व  एकत्र  किया

 जौर

 उप्में  से  मद्वाराष्ट्र  मे ंलड़कों  क ेविकास  पर  कितनी  घनराशि  चर्च  को  गई  ?



 '
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 जल-मूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जगदोश  :  केंद्र  सरकार

 सड़क  कर  के  रूप  में  महाराष्ट्र राज्य
 से

 कोई  व  वसूल  नहीं  करती

 प्रइन  नहीं

 जनता  कपड़े  का  उत्पादन

 4774.  श्री  हरितसिह  चाबवड़ा  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  राज्ववार  देश  में  जनता  कपड़े  का  कितना  वार्षिक
 उत्पादन

 कपड़े  के  कुल  राष्ट्रीय  उत्पादन  का  कितना  प्रतिशत  जनता  कपड़ा  गुजरात  में  उत्पादित

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बस्न्न  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अज्ञोक  :  वर्ष  1988-89,  1989-90

 ओर  1990-91  के  दोरान  राज्यवार  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 जनता  कपड़  के  राष्ट्रीय  उत्पादन  में  से  व  1988-89,  988-89,  1989-90  और  1990-91

 के  दोरान  गुजरात  में  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  का  अनुपात  1.87%,  2.33%  और  2.58%
 रहा  ।

 और  सब्सिडी  योजनाओं  को  समाप्त  करने  की  सरकार  की  नीति  को  देखते  हुए
 ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  जनता  कपड़ा  योजना  को  आगा  मी  वर्षो  में  समाप्त  कर  दिया

 भ्वरण बवरण

 क्रम  राज्य  का  नाम  वर्ग  मीटर  में  उत्पाद )
 सं  9  ———  उमा  ७-3  आरममकाआछ  अंत

 1988-89  1989-90

 2 3 4 5 आंध्र प्रदेश 55.59 56.65 59.26 2. आसाम 39.54 34.45 3. बिहार 4. गुजरात 7.86 5. हरियाणा श्न्य श्न्य $8 2
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 1  2  3  4  5

 6.  हि  प्रदेश  0.02
 श्न्य  ष्ुन्य

 7.  ज०  क  कद्मीर  श्न्य  0.81  0.08

 8,  कर्नाटक  33.18  35.29  40.25

 9.  केरल  0.31  0.20  0.17

 10.  मध्य  प्रदेश  16.57  15.85  16.42

 11.  महाराष्ट्र  52.26  53.74  34.43

 12.  मणिपुर
 0.02

 0.02  0.01  0.02

 13.  उड़ीसा  30.48  26.07  31.62

 14.  पंजाब  शुन्य  0.38  0.50

 15.  राजस्थान  5.93  7.91  9.44

 16.  तमिलनाडु  21.96  64.27  30.77

 17.  त्रिपुरा  3.00  3.20  3.73

 18.  उत्तर  प्रदेश  92.51  120.62  119.14

 19.  पश्चिमी  बंगाल  45.01  61.27  65.69

 20.  पांडिचेरी  0.11  0.05  0.03

 कुल  :  419.57  503.80  477.15
 ————  मिलकर  कलललिक  कलम  कक  का  कण  न

 समेकित  हथकरधा  प्राम  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  कल्याणकारी  योजना

 4775.  श्री  रवि  राय  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कल्याणकारी  योजनाएं  क्रियान्वयन  हेतु  दी  गयी

 जैसे--प्िफ्ट  फंड  सभूह  बीमा  योजना  और  का्यशाला-स

 यदि  तो  तत्संबंधी  योजना-वार  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  समेकित  हथकरधा  ग्राम  विकास  कायंक्रम  के  अंतगंत  विभिन्‍न  राज्यों  को  अनेक

 1991-92  और  1992-93  के  दौरान  इन-योजनाओं  का  विस्तृत  ब्यौरा  क्‍या  है
 और  जिन  गांवों  को  ये  योजनाएं  दी  गयीं  हैं  उनके  राज्यवार  नाम  क्‍या  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  अश्ञोक  :  हां  ।

 हथकरधघा  बुतकर  बाहुल्‍य  ग्रामों  क ेगहन  विकास  के  लिए  वर्ष  1991-92  में  एकीकृत

 हथकरघा  ग्राम  विकास  कार्यक्रम  आरंभ  किया  यह  योजना  अन्य  कल्याणकारी  योजनाओं

 वास  योजना  के  अतिरिक्त

 93
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 ये  योजनाएं  पूरे  देश  में  कार्यान्वित  की  जा  रही  विभिन्‍न  राज्यों  को  कुछ  योजनाओं  के  अंतर्गत

 वर्ष  199  1-92  के  दोरान  जारी  की  गई  राक्षि  का  विवरण  इस  प्रकार

 लाख  रुषयों  में

 1.  निस्सहाय  हथकरघा  बुनकरों  के  लिए  मार्जिन  मनी  30.75

 2.  प्रोजेक्ट  पंकेज  योजना  हथकरघा  ग्राम  248.57

 विकास  योजना  सहित  )

 3.  थ्यफ्ट  फंड  योजना  बीमा  योजना  सहित  )  82.06

 4.  कार्यशाला-सह-भावास  योजना  324.17

 एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 भारत  सरकार  ने  वर्ष  1991-92  ओर  199  2-93  के  दोरान  समेकित  हथकरथा
 श्राम  विकास  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  के  20  जिलों  को  अनुमति  दी

 इनका  ब्योरा  इस  प्रकार

 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम  ग्राम  का  नाम  जिले  का  नाम

 1  2  3  4
 |

 1399-92

 1.  असम  कुलबती  और  भगोड़ा  उत्तरी  लखोमपुर  और  कामरूप

 2.  त्रिपुरा  नबी  नगर  पश्चिम  त्रिपुरा

 3.  महाराष्ट्र  अंघलगांव  मंडारा

 4.  मध्य  प्रदेश  घोती  छिंदवाड़ा

 5.  उत्तर  प्रदेक्ष  अधघोली  ओर  अचल  गढ़ो  गाजियाबाद  और
 पिथोरागढ़

 6.  उड़ीसा  मील-मुंडा  पूरी  ओर  बोलंगीर

 7.  कर्नाटक  हीरेमास्नूर  घारवड़

 8.  मनीपुर  लइमारम  बिछनुपूर

 9.  पश्चिमी  _  मिदनापुर

 10.  राजस्थान  उसीयन  जोधपुर

 11.  बिहार  _  माधेपुरा
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 2  3  4

 1992-93

 1.  कनटिक  नू  रायचूर

 2.  हिमाचल  प्रदेश  कोठी  बिलासपुर  गुमारवित
 डिवीजन

 8.  उड़ीसा  मनीजुंगा  कटक

 4.  तमिलनाड़  विलागम  घांगई  एम०जी  ०आर०  जिला

 4776,  श्री  गुमान  मल  लोढा  :  क्‍या  न्याय  ओर  कंपनो  काय॑  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  संविधान  को  आठवीं  अनुसूची  में  छामिल  सभी  भाषाओं  में  संविधान

 प्रकाशित  करने  का  निर्णय  लिया

 वर्ष  1987  में  ध्षी  भाषा  में  भारत  का  संविधान  तंयार  किया  गया

 यदि  तो  संविधान  को  पांच  वर्षों  के  बाद  भी  सिंधी  भाषा  में  प्रकाशित  न  करने  के
 क्या  कारण

 क्‍या  आठवीं  अनुसची  में  क्षामिल  कुछ  और  ऐसी  भाषाएं  हैं  जिनमें  अब  तक  संविधान

 प्रकाशित  नहीं  निया  गया  और

 यदि  तो  ये  कोन-सो  भाषाएं  हैं  ?

 स्थाय  ओर  कंपनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एज०  आर०  :

 हां  ।

 मंत्रालय  द्वारा  निरंतर  प्रयास  करने  पर  भी  कोई  भी  भारतीय  संविधान  का

 धिधी  भाषा  में  मुद्रण  करने  के  तेयार  नहीं  हुआ  ।

 (8)  कद्मीरी

 95



 लिखित  उत्तर  7  1992  |

 रबड़  को  खेतो

 4777.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 सरकार  ने  चालू  वर्ष  में  रबड़  की  खेती  का  अपा  रम्परिक  क्षेत्रों  में  विस्तार  करने  हेतु
 क्या  उपाय  किए  हैं  अथवा  करने  का  विचार  और

 इनके  परिणामस्वरूप  अब  तक  कया  उपलब्धियां  प्राप्त  हुई  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपसंत्री  सलमान  :  रबड़  बोर्ड  गर-परम्परागत
 क्षेत्रों  में  उपयुक्त  पाये  गए  क्षेत्रों  में  रबड़  रोपण  हेतु  आगे  आने  वाले  सभी  प्रकार  के  उपजकर्ताओं  को

 रबड़  रोपण  विकास  योजना  में  परिकल्पित  तकनीकी  सामग्री  संबंधी  सहायता  और  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  कर  रहा  रबड़  रोपण  विकास  योजना  में  एक  सहायता  पैकेज  का  प्रावधान  है  जिसमें
 निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 (1)  7  वाधिक  किस्तों  में  दी  जाने  वाली  5000/-  ६०  प्रति  हैक्टेयर  की  रोपण  इमदाद  ।

 (2)  पोलीबंग  की  पोध  का  प्रयोग  करने  के  लिए  6  रु०  प्रति  पौध  की  दर  से  इमदाद  जो
 अधिक-से-अधिक  2,700/-  रु०  प्रति  हैक्टेबर  होगी  ।

 3)  प्रथप्र  तीन  वर्षों  मे ंअनुमुचित  जाति/अनुसचित  जन  जाति  श्रेणी  के  उपजकर्ताओं  की  |

 50%  की  रियायतो  दर  से  उवंरक  ।

 (4)  5  हैवटेयर  तक  के  जोतधारी  उपजकर्ताओं  को  रबड़  बागानों  के  चारों  ओर  बाड़  लगाने
 के  लिए  भूमि  की  नाप  के  अनुसार  अनु०  जाति/अनु०  जनजाति  के  उपजकर्ताओं  को
 1000/-  रु०  सेले  कर  1500/-  ०  प्रति  हैक्टेयर  तथा  2200  रु०  से  लेकर  4000
 रु०  प्रति  हेक्टेयर  वित्तीय  सहायता  ।

 (5)  सिंचाई
 सुविधाएं  जगाने

 के
 लिए

 2500  to  प्रति  हैक्टेयर  को
 दर  से  सहाबता  जो  :

 किसी  भो  उपजकर्ता  को  अधिक-से-अधिक  50000  रु०  तक  दी  जा  सबे

 (6)  रबड़  की  खेती  के  बारे  में  सभी  पहलुओं  पर  विशेषज्ञ  तकनीकी  सलाह  ।

 गेर-परम्परागत  क्षेत्रों  में  अब  तक  निम्नलिखित  उपलब्धियां  हासिल  हुई  हैं  :--

 विवरण

 ााआा

 राज्य  रोपित  क्षेत्र
 +»])
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 मेघालय  3880

 नागालेण्ड  1395  5

 मिजोरम  1100

 मणिपुर
 1215

 अरुणाचल  प्रदेश  50

 अंडमान  निकोबार  द्वीप  समूह  1000

 उड़ीसा  270

 आंध्र  प्रदेश  178

 गोवा  1000

 महाराष्ट्र
 150

 ]

 ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  कानपुर  के  स्वामित्व  वालो  मिलें

 4778.  श्री  साईमन  मरान्डो  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  कानपुर  मिल-वार  वर्तमान  स्थिति

 क्‍या

 क्या  ब्रिटिश्न  इंडिया  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  चीनी  डिविजन  ने  गतਂ  तीम  वर्षों  के

 दौरान  प्रति  वर्ष  लाभ  अजित  किया  और  यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  निगम  के  अधीन  चीनी  मिलों  को  सप्लाई  किये  गये  गन्ने  की  बकाया  राशि  का

 मुगतान  किसानों  को  नहीं  किया

 यदि  तो
 ।  1990  से  अब  तक  ओर  वर्ष-वार  किसानों  को

 देय  बकाया  राशि  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 बकाया  राशि  का  मुगतान  कब  तक  कर  दिया  जायेगा  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अज्लोक  :  एक  क्विरण  संलग्न

 नहीं  ।

 और  27  1992  की  स्थिति  अनुसार  गन्ते  को  कौमतों  को  बकाया  राशि
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 के  मुगतान  की  मिल-वार  स्थिति  निम्नोक्त  अनुसार  है  :--

 रु

 प्िल  मौसम  मौसम

 1990-91  1991-92

 मधो  राह  5.88  340.91

 गौरी  न  234.97

 पदरोना  न  528.54

 कठकुआन  —  327.37

 बरराह
 न  329.46

 अम्पातिया  न  375,12

 यदि  निधियां  उपलब्ध हो  जाती  हैं  तो  गन्ने  की  बकाया  कीमतों  का  मुगतान
 1993  तक  कर  दिया  जाएगा  ।

 विवरण

 वर्ष  1991-92  के  लिए  बी०  आई०  सी०  समूह  को  कम्पनियों  से  अनुमानित  निवल  घाटे

 )
 :--

 कम्पनी  का  नाम  राशि

 बो०  आाई०  सी०  एकक  )  2290.00

 एल्गिन  मिल्स  कम्पनी  ल०  42  82.7  3

 कानपुर  टेकक्‍्सटाईल्स  लि०  10.74

 ब्रह्मवेयर

 ]  «4  .  ha
 रिफंम्पीसियन  के  लिए  आयात  लाइसेंस

 4779.  श्री  वी०  एस०  विजयराघवन  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  अभी  भी  रिफंम्पीसियन  के  लिए  मुक्त  रूप  से  आयात  जारी  कर

 रही  है  जबकि  स्वदेशी  निर्माताओं  ने  इसका  निर्माण  आरम्भ  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर

 स्वदेशी  निर्माताओं  के  संरक्षण  के  लिए  इसके  अ।यात  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
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 उसके  मध्यवर्ती  पदार्थ  अर्थात्‌  3  फोरमाइलरिफा  एस०  रिफा  एस०/रिफा  एस०  सोडियम
 तथा  मिथाइल  पाइ4रजाइन  निर्यात-आयात  नीति  1992-97  के  अन्तगंत  आयातों  को

 नकारात्मक  सूची  में  कवर  होते  उनके  आयात  को  अनुमति  स्वदेशी  उपलब्धता  को  ध्यान  में

 «  रखते हुए  सम्बन्धित  प्रशासनिक  मंत्रालय  की  सिफारिश  पर  आयात  लाइसेंसों  के  जरिए दी  जा
 ”

 श्कती

 ]

 निर्यात  बढ़ाने  सम्बन्धी  योजना

 4780.  श्रो  राजेग्द्र  अग्निहोत्री
 :

 श्री  आर०  सुरेन्द्र  रेडडो  :

 श्री  सत्यदेव  सिह  :

 श्री  जाजं  फर्नान्डीज  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  निर्यात  बढ़ाने  हेतु  एक  योजना  बनाने  के  लिए  किसो  समिति  का  गठन

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्‍या  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  उसमें  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  को  है  ?

 वाणिज्य  भन्नालय  में  उपमंत्रो  सलमान  :  सरकार  द्वारा  अभिज्ञात  34
 ध्यान  दिए  जाने  वालेਂ  क्षेत्रों  के  संबंध  में  स्थापित  26  समृहों  द्वारा  की  गई

 सिफारिशों  को  एक  साथ  प्रस्तुत  करने  के  लिए  सरकार  ने  एक  समिति  गठित  की
 जिसका  उद्देश्य  इन  उत्पादों  के  निर्यात  में  मूल्य  अथवा  मात्रा  के  रूप  में  प्रतिवर्ष  30%  निर्यात

 बद्धि  प्राप्त  करना  था  ।

 यह  एक  सात  सदस्यीय  समिति  जिसमें  सरकारी  प्रतिनिधियों  के  धरलावा  व्यापार

 एयं  उद्योग  के  प्रतिनिधि  शामिल  हैं  ।

 हां  ।  समिति  ने  दिनांक  16  1992  को  ध्यान  दिए  जाने  वाले
 उत्पाद  समूहों  में  निर्यात  वृद्धि  क ेलिए  कार्य  नीति  कारंवाई  के  लिए  काय॑  सूचीਂ  क्षीषंक  से  अपनी

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 इस  रिपोर्ट  में  (1)  नीति  (2)  प्रक्रिया  (3)  बुनियादी  संरचना  और  (4)  संस्थागत

 तंत्र  के  संदर्म  में  अपेक्षित  समयबद्ध  का  रंवाई  के  सम्बन्ध  में  की  गई  सिफारिशों  बिभिन्‍न  समूहों  के  लिए
 सामान्य  और  साथ  ही  उद्योग/उत्पाद  समूहों  के  लिए  विश्विष्ट

 बह  रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराधीन
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 ]

 जम्मू और  कद्ठमोर  में  सेना  के  कब्जे  वालो  मुमि  के  किराया  मुआवजे  का  मुगतान

 4781.  श्री  मुमताज  अंसारी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा|करेंगे  कि  :

 क्या  जम्मू  जिले  के  अखनूर  तहसील  में  गिगरियल  ग्राम  में  सेना  के  कब्जे  वाली  भूमि
 का  वर्ष  1989-90  का  किराया  मुआवजा  अदा  नहीं  किया  गया  है

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  और

 इसका  मुगतान  कब  तक  कर  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रक्षा  मंत्रो  शरद  :  से  भारत  सरकार  ने  जिला-जम्मू  के

 अखनूर  में  गिगरियल  गांव  में  सेना  द्वारा  अधिगृहीत  कुल  106.375  एकड़  भूमि  का  वर्ष  1989-90

 का  किराया  मुआवजा  अदा  करने  के  आदेश  दे  दिए  हैं  ।

 सॉफ्टवेयर  उद्योग  द्वारा  निर्यात

 82.  श्री  नवल  किशोर  राय  :

 श्री  विजय  नवल  पाटील  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  देश  से  किए  गए  सॉफ्टवेयर  निर्यात  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  विह्व  बेंक  ने  देश  के  सॉफ्टवेयर  उद्योग  द्वारा  किये  गए  निर्यात  में  असफलता  के

 कारणों  का  यिश्लेषण  किया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  किन्‍्ही  एजेंसियों  तथा  सरकारी  त्रिभागों  द्वारा  भी  ऐसा  अध्ययन  कराया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  क्या  परिणाम  और

 सरकार  द्वारा  साफ्टवेयर  के  लिए  नए  बाजारों  को  खोज  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 अथवा  उठाए  जाएंगे  ?

 ,  वाणिज्य  जंत्रालय  में  उपमंत्रो  सलमाम  :  इलेक्ट्रानिक्स  और  कम्प्यूटर
 सॉफ्टवेयर  निर्यात  संवर्धन  परिषद  के  अनुसार  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  भारत से  निर्यात  किए  गए  :

 सॉफ्टवेयर का विवरण निम्नानुसार है :-- बथं निर्यात रुपए । - 250 ₹० 2 508 €० और भारतीय सॉफ्टवेयर की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए जिन उत्पादों तथा भौगोलिक बाजारों से लाभ उठाया जा सकता उनका पता लगाने हेतु इलेक्ट्रानिक्स विभाग के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसका वित्त पोषण विश्व बेंक ने किया पड
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 और  जसाकि  विश्व  बंक  द्वारा  वित्त  पोषित  रिपोर्ट  में  प्रकाश  डाला  गया

 भारतीय  सॉफ्टवेयर  की  क्षमता  तथा  मंतर्राष्ट्रीय  सॉफ्टवेयर  बाजार  के  संबंध  में  कोई  रिपोर्ट  तैथार

 नहीं की  मई  है  ।

 भारतीय  सॉफ्टवेयर  निर्यातकों  के  अनेक  प्रतिनिधिमंडल  सॉफ्टवेयर  के  नए  बाजारों

 का  पता  लगाने  के  लिए  भेजे  गए  भारतीय  सॉफ्टवेयर  उद्योग  ने  अंतर्राष्ट्रीय  मेलों  में  भाग  लिया

 है  ।  इसके  नए  बाजारों  का  पता  लगाने  के  लिए  विदेशी  प्रतिनिधिमंडलों  के  साथ  परस्पर

 सम्पर्क  स्थापित  करने  को  भी  प्रोत्साहन  दिया  गया

 भारतोय  रिजय  बक  को  शासाएं

 4783.  श्री  चन्दूलाल  चम्ब्राकर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रत्येक  राज्य
 में  भारतीय  रिजर्व  बेंक  की  इस  समय  कितनी  शाखाएं  हैं  ओर  वे  किन-किन  स्थानों  पर  हैं  ?

 ब्षित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सूचित  किया  है
 कि  सारे  देश  में  उनकी  22  कार्पालय/क्ाखाएं  हैं  ।  प्रत्येक  राज्य  में  इन  शाखाओं  की
 अवस्थिति  निम्नलिखित  है  :---

 क्र  शाखा/कार्यालय  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र

 सं०  की  अवस्थिति  जहां  अब्यवस्थित  हैं

 1  2  3

 1.  अहमदाबाद  गुजरात
 2.  बंगलोर  कर्नाटक

 3.  भोपाल  मध्यप्रदेश

 4.  मुवनेश्वर  उड़ीसा
 5.  बम्बई
 &.  सदाराष्ट्

 7.  कलकत्ता  पश्चिमी  बंगाल

 8...  चंडीयढ़  चंडीगढ़
 9.  कोचोन  केरल

 असम

 11.  हैदराबाद  आन्ध्र  प्रदेश
 12

 जयपुर  राजस्थान

 13  जम्मू  जम्मू  एवं  कश्मीर
 4

 ]  5  लखनऊ  |  उत्तर  प्रदेश
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 2  3

 मद्रास  तमिलनाडु

 नागपुर  महा  राष्ट्र
 नई  दिल्‍ली  नई  दिल्‍ली

 पणजो  गोआ

 20.  पटना  बिहार

 22...  श्रीनगर  जम्मू  एवं  क्मीर

 22,  त्रिवेन्द्रम  केरल

 ]

 मंगफलो  के  बोजों  का  निर्यात

 4784.  श्रो  हरिन  पाठक  :  क्या  वाण्ज्यि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मूंगफली  के  बीजों  का  निर्यात  करने  का  सरकार  का  विधार

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 चालू  वर्ष  के  दोरान  कितने  मूल्य  के  मूंगफली  के  बीजों  का  निर्यात  किया  जाएगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  सलमान  :  और  वर्तमान
 आयात  नीति  में  मूंगफली  के  बोजों  सर्टित  तिलहन  के  निर्यात  की  अनुमति  लाइसेन्स  के  अध्यधीन

 चालू  वर्ष  के  लिए  मूंगफली  के  बीजों  के  निर्यात  के  लिए  कोई  निद्दिचत  लक्ष्य  निर्धारित

 नहीं  किया  गया

 ]

 तमिलनाडु  के  निर्यातोन्मुो  क्षत्रों  हेतु  आधार-भूत  सुविधाओं  के

 विकास  के  लिए  सहायता

 4785.  श्रो  सी०  श्रोनिवासन  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  तमिलनाडु  में  निर्यातोन्मुखी  क्षेत्रों
 होजरी  उद्योग  और  ठेजी  से  विकसित  हो  रहे  चर्म  उद्योग  के  लिए  रभूत  सुविधाओं  के

 विकास  हेतु  सहायता  देने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 इस  पर  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्‍या  कारंवाई  की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 वाणिव्य  मंत्रालय  सें  उपसंत्रो  सलमान  :  जोर  हां  ।  तमिलनादु
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 सरकार  ने  तमिलनाड़  स्थित  तिरुपुर  जैसे  क्षेत्रों  में  बुनियादी  सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  सहायता
 प्रदान  करने  हेतु  केन्द्र  स ेअनु  रोध  किया

 बुनियादी  सुविधाओं  के  विकास  हेतु  वित्त  पोषण  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के

 लिए  योजना  तमिलनाडु  इण्डस्ट्रियल  कारपोरेशन  और  इन्फरास्ट्रक्चर
 लीजिग  एंड  फाइनेंशियल  सर्विसेज  लिमिटेड  ०एल०  एंड  एफ०एस०एल०  )  के  साथ  विचार-विमष्ों
 किया  गया

 शेयर/डिबंचरों  का  आबंटन

 4786.  श्रो  शिब्रू  सोरेत  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सावंजनिक  निगमों  के  शेयर/डिबेंचरों  के  आबंटन  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  प्रतिभूति
 ओर  विनिमय  बोडं  द्वारा  निर्धारित  किए  गए  नियमों/शर्तों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  भारतोद  प्रतिभूति  और  विनिमय  बो्ड  ने  उन  सावंजनिक  निगंमों  के  कुल  मूल्य
 की  सीमा  निर्धारित  की  है  जिनके  शेयरों /  डिबेंचरी  का  आवंटन  कम्पनी  के  प्रमोटरों  द्वारा  बनी

 इच्छानुसार  किया  जा  सकता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  सीमा  को  कम  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  ओर  क्या  कारण  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेइवर  :  से  भारतीय  प्रतिभूति  और

 बिनिमय  बोर्ड  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  सावंजनिक  निगंमों  में  शेयरों/डिबेंचरों  के  आबंटन  के

 सम्बन्ध  में  कोई  नियम/शर्ते  जारी  नहीं  को  भारतीय  प्रतिभूति  ओर  विनिमय  बोडई  के

 मार्बदर्शी  सिद्धान्तों  में  यह  निर्धारित  किया  गयाहै  कि  किसी  कम्पनो  की  जारी  की  गयीं  पंजी  का अधिक

 से  अधिक  80  प्रतिशत  भाग  प्रवतंकों  को  मर्जी  स ेआबंटित  किया  जा  सकता  है  ।  क्‍योंकि  मागगंदर्शी

 घिद्धान्त  भारतीय  प्रतिथूति  और  विनिमय  बोडं  द्वारा  जारी  किए  गए  इसलिए  इन  मार्गंदर्शी

 सिद्धान्तों  में  किसो  प्रकार  का  कोई  परिवतंन  करने  का  यदि  कोई  बोर्ड  का

 ही

 सेवानिवत्त  बे  छ  अधिकारियों  द्वारा  विदेशों  बकों  में  नोकरो  करना

 4787.  श्रीमती  भावना  चिखलिया  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनेक  विदेशी  बेकों  ने  बेंकों  के  सेवानिवृत्त  उच्च  अधिकारियों  को  अपने  यहां
 नौकरी  देने  का  प्रलोभन  दिया

 यदि  तो  तत्सस्वन्धी  ब्योरा  क्‍या  है

 क्या  बेंकों  के  छुछ  सेवानिवृत्त  उच्च  अधिकारियों  ने  विदेशी  बेंकों  में  नोकरी  करने  को

 अनुमति  मांगी  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और
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 सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  कि  विदेक्षी  बेंकों

 महत्वपूर्ण तथा  वर्गीकृत  सूचना न
 प्राप्त  हो  सके ?

 ्त्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलयोौर  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 मत्स्यन  क्षेत्र  में उच्च  तकनोक  में  मछलो  पालन

 4788.  डा०  रवि  मल्‍्ल्‌  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्रो  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  15  1992  के  इकानामिक  टाइस्स  में

 एक्वाकल्चर  टू  ब्रुस्ट  फिश  एक्सपोर्टंसਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया

 गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ह ैऔर  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 और

 देश  में  उच्च  तकनीक  से  मत्स्यपालन  शुरू  करने  के  सम्बन्ध  में  मछवारों  और  उनके
 परिवारों  को  समुचित  प्रशिक्षण  एवं  रोजगार  देना  सुनिदिचत  करने  तथा  मछवारों  को  आसानी  से

 मछली  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रोी  सलमान  खुर्शोद  )  :  हां  ।

 इस  समाचार  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  मत्स्य  पालन के  क्षेत्र  में  कतिपय  बाघाओं
 का  संकेत  करने  के  अलावा  उच्च  तकनीक  से  मछली  पालन  करके  निर्यात  तथा  रोजगार  में  वृद्धि  करने
 के  सम्बन्ध  में  सुझाव  दिए  गए  सरकार  ने  निर्यातों  के  लिए  विशेष  ध्यान  दिए  जाने  के  लिए  मछली
 पालन  को  अत्यधिक  ध्यान  दिए  जाने  योग्य  मद  के  रूप  में  अभिज्ञात  किया  बीज  तथा  कारे
 को  उपलब्धता  बढ़ाने  के  लिए  तथा  समुद्री  उत्पादों  की  पंदावार  पश्चात्‌  अनुरक्षण  व्यवस्था  में  सुक्कर
 किए  जाने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  एम्पीडा  मछली  पालन  के  संवद्ध न  हेतु  विश्ननि  कायक्रस
 क्रियान्वित  कर  रहा  है  ।

 एम्पीडा  ने  इस  क्षेत्र  ने  कृषकों  तथा  उद्य्षिषों  के  लिए  समुचित  प्रशिक्षण  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  अल्पावधि  तथा  दीर्घावधि  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  पहले  ही  तैयार  कर  लिए  हैं  और  उन्हें
 अपनी  संवर्धनात्मक  योजनाओं  के  अन्तगंत  शामिल  कर  लिया  है  ।  एम्पोडा  ने  छः  क्षेत्रीय  केरद्र  तथा

 दो  उप  क्षेत्रीय  के-द्र  स्थापित  किए  जो  कि  आठ  क्षेत्रों  का  प्रतिनिधित्व  करते  जिनमें  सभी  नौ

 समुद्रवर्ती  राज्य  कवर  हो  जाते  ये  केन्द्र  विभिन्न  संवर्धतात्मक  योजनाएं  कार्यान्वित  करने  के

 अतिरिक्त  स्थानिक  अल्तावरधि  (5  दिन  क्षेत्र  अनुकूलन  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  करते

 उन्होंने  हैचरी  एवं  श्रिम्य  फामिग  प्रोद्योगिकी  पर  नियमित  रूप  से  दीर्घावधि  प्रद्षिक्षण  देने  के  लिए

 एक  अनन्य  प्रशिक्षण  काम्पलंक्स  भी  स्थापित  किया  उन्होंने  दो  वाणिज्यिक  हैचरियां  भी

 स्थापित  की  हैं  जो  देश  के  तकनीकी  कामिकों  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  चला

 रहो

 एम्पीडा  ने  आंध्र  प्रदेश  राज्य  में  भारतीय  परिस्थितियों  के  अन्तमंत  अर्थ  गहन  श्रिम्प  फामिंग

 के  लिए  तकनीकी  आर्थिक  क्ष  मता  सिद्ध  करने  के  लिए  एक  प्रदर्शन  परियोजना  तथा  जौव-प्रौद्योगिकी
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 विभाग  की  वित्तीय  सहायता  से  उड़ीसा  में  एक  प्रायोगिक  परियोजना  सफलतापूर्वक  आरम्भ  की  है  ।
 उसको  यह  भी  योजना  है  कि  सभी  समुद्रवर्ती  क्षेत्रों  मे ंअध॑  गहन  श्रिम्प  को  प्रौद्योगिक  अन्तरित  करने
 के  लिए  प्रदर्शन  केन्द्र  स्थापित  किए  जाएं  ।

 मध्य  प्रदेश  में  सोमेंट  एक्वफों  द्वारा  उत्पाद  शुल्क  की  चोरी

 4789.  श्रो  अरविन्द  नेताम  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  अपवंचन  प्रतिषेष  केन्द्रीय  उत्पाद  नई  दिल्‍ली  ने  मध्य

 प्रदेश  में  सीमेंट  उद्योग  द्वारा  करोड़ों  रुपयों  की  उत्पाद  शुल्क  चोरी  का  पता  उगाया  और

 यदि  तो  1  1992  से  30  1992  के  दोरान  कर  अपवंचन  के  पकड़े

 गए  मामलों  का  निदेशालय-वार  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेइबर  :  अपवंचन  रोधी  महानिदेशालय
 द्वारा दो  गयी  सूचना  तथा  मार्गंदशंन  के  आधार  पर  क्षेत्राधिकार  रखने  बाले  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 समाहर्तालयों  द्वारा  चुनिन्दा  सीमेंट  यूनिटों  की  विशेष  लेखा  परीक्षा  की  ताकि  उत्पाद  घ्ुल्क
 अपवंचन  का  पता  जा  सके  ।

 एक  विवरण  संलग्न

 ह  बिवरण

 1-4-92  से  30-6-92  तक  कौ  अवधि  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  में  दो  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 समाहर्तालयों  में  ध्तोमेंट  विनिर्माण  करने  वालो  इकाइयों  के  मामले  सें  पता  लगाए

 गए  केन्व्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  अभिकथित  अपवंचन  के  प्रमुख  मामलों  का  ब्यौरा

 क्रम  पार्टी  का  नाम  समाहर्तालय  पता  लगाये  गए  जिन्त

 सं०  अनुमानित  शुल्क
 अपवंचन  की  राशि

 रुपयों

 1.  मैँससें  डायमंड  सीमेंठ  इम्दौर  (1)  103.03  प्रदूषण  नियंत्रण

 मध्य  प्रदेश  मशीनें

 (ii)  435.38.  क्‍्लिकर  सीमेंट

 2.  सतना  सीमेंट  सतना
 i)

 रायपुर

 3.  रेमंड  सीमेंट  बिलासपुर  रायपुर  52

 4,  बिरला  विकास  सीमेंट  सतना  रायपुर  695.16  क्लिकर/दीमेंट
 5.  मोदी  सीमेंट  रायपुर  (i)  132.25  डी०जी०  बेट्स

 मोदीग्राम  (ii)  256.88  सीमेंट
 6.  मोइहर  मेहर  रायपुर  34.22

 प्रेश्नपिटेटर
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 क्रम  संख्या  2  (1),  4  और  5  (1)  के  सम्बन्ध  में  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किए  गए  हैं
 ओर  अन्य  मामलों में  कायं  चल रहा  है  ।

 ]
 अफीम  को  खेती  संबंधो  नोति  को  समोक्षा

 4790.  श्री  राम  सागर  :

 श्रो  दिग्विजय  सिह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  वर्ष  1992-93  के  लिए  पोस्त  की  फसल  हेतु  निर्धारित  बी  गई
 सामान्य  दर्तों  में  कोई  परिवर्तन  किया  गया  है  अथवा  करने  का  प्रस्ताव  है  और  अफीम  की  खेती

 सम्बन्धी  अपनी  नीति  की  समीक्षा  करने  का  भी  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 सरकार  का  विचार  किन-किन  क्षेत्रों  में  पोस्त  की  खेती  बंद  कम  करने  अथवा
 बढ़ाने  का  ओर

 इसके  मानदण्ड  व  कारण  कया  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेहवर  :  से  केन्द्रीय  सरकार  हर
 वर्ष  पोस्त  बुआई  मौसम  के  आरम्भ  होने  से  पहले  अफीम  पोस्त  की  खेती  के  लिए  लाइसेंस  देने  को
 नीति  तंयार  करती  है  |  वर्ष  1992-93  2-93  के  लिए  लाइसेंस  मंजूर  करने  की  सामान्य  छातों  तथा
 किन-किन  क्षेत्रों

 में
 अफीम  पोस्त  उगाई  सकती  का  निर्णय  अ्रफोम  के

 ओषधीय  उपयोग  तथा  अन्य  सम्बंद्ध  मामलों  के  सम्बन्ध  में  अफीम  की  स्वदेशी  तथा  अंतर्राष्ट्रीय  मांग
 को  देख  कर  लिया

 ]

 मारिक्षस  को  कृधि  वस्तुओं  का  निर्यात

 4791.  क्षुमारी  पुष्पा  देवो  सिह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मॉरिक्षस  अपने  देश  में  भारत  से  आयात  की  जाने  वाली  क्रषि  वस्तुओं  की  संख्या
 में  वृद्धि  करने  पर  सहमत  हो  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  विस्तार  का  क्रम  और  विगत  समय  में  मॉरिशस  द्वारा  आयात
 की  गई  तथा  आगे  आयात  को  जाने  वाली  वस्तुओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्प  मंत्रालय  सें  उपमंत्रो  सलमान  खुशोद  )  :  हां  ।

 पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  मारीशस  द्वारा  भारत  से  आयात  की  गई  कृषि  अन्य  मदों  के
 ब्योरे  को  दक्शाने  वाला  एक  विवरण-पत्र  संलग्न

 मारोशस  की  सरकार  भारत  से  आयात  की  जाने  वाली  कृषिजन्य  मदों  को  सूची  का  विस्तार

 करने  के  बारे  में  सहमत  हो  गई  विस्तार  की  गई  इस  सूचो  में  शामिल  की  जाने  वाली  नई
 पदें  हैं  :--
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 कीनू  तथा  अन्य  निम्ब॒-वंश  के  बांस  की  कोंपल
 इत्यादि  ।

 विवरण

 वर्ष  1990-91  तथा  1991-92 2  के  दो  रान  भारत  से  मारोशस  को  कृषि-अन्य
 मर्दों  का  निर्यात

 लाख  २०

 मद  1990-91  1991-92

 चावल  1.11  4.31

 2  अन्य  खाद्य  0.08  --

 3  मसाले  36.59  52.95

 4.  शीशम  तथा  नाइजर  बीज  0.21  --

 5...  एच०पी०एस०  मूंगफली  13.00  --

 6  तेल  खाद्य  189.55  101.25

 7  रासायनिक  रूप  से  रूपान्तरित  0.64  1.21

 नहीं  किया  गया  अरण्डी  का  तेल

 8...  फल  ओर  सब्जियां  42.19  129,58  ,.58

 9...  संसाधित  फल  और  रस  0.34  1.59

 10...  विविध  संसाधित  मर्दे  8.64  16.54

 ll.  अपष्ििष्ट  सहित  कच्ची  रुई  337.05  175.66

 12...  चाय  न्‍-+  0.10

 13...  उत्पादित  तम्बाकू  ना
 0.12

 14...  मूंगफली  ने  90.62

 15.  चीनी  तथा  छीरा  0.13

 16.  फ्लोरीकल्चरल  उत्पाद  नन-+  0.01

 कुल
 :  629.40  574.01

 नजर  जन

 कनाडा  के  साथ  व्यापार  सम्बन्ध

 4792.  डा०  कृपासिस्थु  भोई  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कनाडा  का  विचार  भारत  के  साथ  व्यापार  सम्बन्धों  में  विस्तार  करने  का

 107



 लिखित  उत्तर  7  1992

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ओर  कनाडा  के  इस  सम्बन्ध  में  दया  विशिष्ट
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 वर्ष  1992-93  के  दो  रान  भारत-कताडा  व्यापार  में  विस्तार  हेतु  किन-किन  क्षेत्रों
 को  पहचान  को  गई  ओर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  सलमान  :  )  से  एक  विवरण-पत्र
 संलग्न

 हु

 विवरण

 दो  देशों  के  बीच  व्यापार  द्विपक्षीय  करार  द्वारा  संचालित  नहीं  होता  है  ओर  सरकार  की
 व्यापार  में  प्रत्यक्ष  भूमिका  नहीं  होती  है  ।  एक  संयुक्त  व्यापार  परिषद  होती  है  जिसमें  दोनों  देशों  के

 उद्योगों  के  प्रतिनिधि  समय-समय  पर  व्यापार  का  विस्तर  करने  के  लिए  विचारों  का  आदान-प्रदान

 करते  हैं  ।  ह।ल  ही  में  एक  मारत-कनाडा  व्यापार  क्लबत्र  की  भी  स्थापना  की  गई  इस  क्लब  का

 उद्देश्य  द्विपक्षीय  वाणिज्यिक  सम्बन्धों  में  विकास  के  बारे  में  विचारों  और  सूचना  आदान-प्रदान  करने

 के  लिए  एक  मंच  के  रूप  में  कायं  करता  भारत-कनाश  संयुक्त  व्यापार  परिषद  को  छठो  बंठक
 1991  में  टोरोंटो  तथा  मानद्रियल  में  हुई  बंठक  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  भारत

 और  कनाडा  की  अथंव्यवस्थाओं  में  हाल  में  हुई  प्रगति  भ,रत-कनाडा  व्यापार  और  भारत-कनाडा
 औद्योगिक  सहयोग  पर  भी  विचार-विमर्श  किया  गया  था  ।  परिषद्‌  ने  महूसस  किया  कि  भारतीय
 व्यापार  नीतियों  में  किए  जा  रहे  बड़  परिवर्तनों

 से
 आने  ले  वर्षों

 मे ंभारत-कनाडा  व्यापार  में  वृद्धि
 अनेक  वस्तुओं  जंसे  रंजक  तथा  उतसे  बने  चमड़े  की  सूती

 सिले-खिलाए  इंजीनियरी  कम्प्यूटर  कम्प्यूटर  साफ्टवेयर  को
 कताड़ा  को  तिर्मात  करने  के  लिए  अभिज्ञात  किया  गया  ।

 जिक  का  निर्यात

 4793.  श्रो  एन०जे०  राठवा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  व  के  दौरान  किन-कित  देशों  को  जिक  क  निर्यात  किया  गया  और  इससे

 कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आय

 इस  वर्ष  किन-किन  देशों  को  जिक  निर्यात  करने  का  विचार  ओर

 इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आय  होगी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  सलमान  :  से  1991-92  के

 दौरान  जिक  का  निर्यात  नहीं  किया  गया  |  वर्ष  1991-92  में  लीड  तथा  जिक  की  एकीकृत  परियोजना

 के  शुरू  होने  के
 उप  हिन्दुस्तान  जिक  लि०  ने  1992-93  2-93  के  पहली  बार  प्रयोग  के  आधार

 पर  पड़ौसी  मुख्यतः  नेपाल  और  यू०ए  ०ई०  को  करोब  937  एम०्टी०

 जिक  का  निर्यात  किया  चालू  वर्ष  के  दौरान  हिन्दुस्तान  जिक  लि०
 को

 जिक
 के

 निर्यात  से  करीब

 1.2  मिलियन  अमरीकी  डालर  अजित  होने  की  संभावना  है
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 रत्नगिरि  में  आम  निर्यात  केन्द्र

 4794.  श्री  गोविस्वराव  निकाम  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  महाराष्ट्र  के  रत्नगिरि  जिले  में  आम  निर्यात  केन्द्र  स्थापित

 करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  कोंकण  में  ऐसे  अन्य  फल  भी  द्वोते  हैं  जिनका  बड़े  पैमाने  पर  निर्यात  किया  जा

 सकता  ओर

 यदि  तो  उन  फलों  का  निर्यात  करने  तथा  फल  उत्पादकों  को  लाभप्रद  मूल्य  दिलाने

 के  लिए  सरकार  का  कया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  सलमान  :  और

 ओर  कृषि  और  संत्ाधित  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  क्षेत्रवार

 निर्यात  स ंमावना  अध्ययन  नहीं  किए  जाते  हैं  ।

 ]
 -

 ऊन  के  आयात  को  उदार  बनाना

 4795,  श्री  राम  नारायण  बरवा  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  को  मुक्त  सामान्य  लाइसेंस  योजना  के

 श्रन्तगंत  ऊन  के  आयात  को  उदार  बनाने  हेतु  आग्रह  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को
 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  अशोक  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कांगड़ा  में  चाय  उद्योग  का  विकास

 4796.  भेजर  डी०डो०  खनोरिया  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  की  कांगड़ा  घाटी  में  चाय  उद्योग  हेतु  कोई  विकास  परियोजना

 छुरू की  गई ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 पिछले  वर्ष  तथा  चालू  वर्ष  के  दोरान  सरकार  द्वारा  इस  प्रयोजन  हेतु  कितनी  धनराशि

 दी  गई

 केन्द्रीय  सहायता  का  उपयोग  किस  प्रकार  किया  गया  तथा  किया  ओर

 कांगड़ा  चाय  का  निर्यात  कब  तक  किया  जाएगा  ?
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 गा  तर  जप  5

 वधाणिज्प  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  सलमान  :  हां

 कांगड़ा  घाटी  में  चाय  उद्योग  के  विकास  के  लिए  पहले  से  हो  अनेक  विकास

 परियोजनाएं  लाग्‌  की  जा  रही  हैं  ज॑से  खेती  के  उन्नत  तरीकों  का  चाय  खेती  की  तकनीकों  के

 आधुनिक  पहलुओं  के  बारे  में  छोटे  उपजकर्त्ताओं  को  प्रशिक्षण  वर्तमान  चाय  का  नवीकरण  और

 रोपण  सामग्री  तथा  अन्य  कृषि  निविष्टियों  की  रियायती  लागत  पर  सहकारी  क्षेत्र

 के  माध्यम  से  विनिर्माण  क्षमता  में  सुधार  लाना

 इस  उद्देश्य  के  लिए  भार  तीय  चाय  बोडं  द्वारा  निम्नलिक्लित  राक्षि  रिलीज  की

 गई  है  :--

 1-9  2  प्र  2,93,126.00  रुपये

 1992-93  2-93  —  अब  तक  कोई  राशि  रिलीज  नहीं  की
 गई  है  ।

 चाय  पौधशालाएं  त॑यार  करने  और  अनुसंघान  तथा  विकास  कार्यों
 के  लिए  चाय  बोडं  द्वारा  सी  पालमपुर  हिमाचल  प्रदेश  कृषि  विश्वविद्यालय  तथा

 उद्योग  विभाग  जैसी  एजेंसियों
 को  निधियां  प्रदान  की  जाती  हैं  जो  सम्बन्धित  विकास  कार्यों  में  सोधे

 लगो  चाय  बोर्ड  द्वारा  उपजकर्त्ताओं  को  भराई  और  पुनर्रोपण  आदि  के  लिए  उपदान

 सीधे  वितरित  किया  जाता

 कांगड़ा  चाय  का  निर्यात  उसकी  गुणवत्ता  में  सुघार  और  उसे  कायम  रखने  तथा  विदेक्षों
 में  इसकी  मांग  पर  निर्मर  करेगा  ।

 महाराध्ट्र  को कपास  एकाधिकार  योजना

 4797.  श्रो  माणिकराव  होडल्या  ग।वीत  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  ने  महाराष्ट्र  की  कपास  एकाधिकार  योजना  के
 कार्यकरण  की  तथा  उसको  हुए  लाभ-हानि  का  कोई  आकलन  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 कपास  उत्पादकों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  हेतु  इस  प्रकार  को  राष्ट्रव्यापो  योजना  को
 सरकार  किस  वजह  से  लाग्‌  नहीं  कर  रही  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  और  सरकार  ने  वर्ष
 1990  में  महारा'ट्र  की  कपास  एकाधिकार  योजना  का  गहन  मूल्यांकन  किया  था  ।  महाराष्ट्र  क ेकपास
 उपजकर्ताओं  को  इस  योजना  के  विभिन्‍न  कार्यों  पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌  सरकार  ने  इस  योजना
 को  मौजूदा  शर्तों  पर  |  जुलाई  1990  में  3  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  बढ़।ने  की  अनुमति  दो

 देश  में  कपास  उपजकर्ता  इससे  अधिक  लाभान्वित  होंगे  यदि  भारतीय  कपास

 सहकारी  विपणन  निजी  व्यापार  आदि  जंसे  अनेक  अभिकरण  लाभप्रद  कीमतों  पर
 उनकी  उपज  को  खरीदने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  में  काय॑
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 परिधान  निर्यात  संवधंत  परिषद  द्वारा  सूती  परिघानों  का  निर्यात

 4798.  डा०  असोम  क्‍या  बत्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  परिधान  निर्यात  संव्धंत  परिषद  सूती  परिधानों  के  निर्यात  पर  विचार  कर  रहा

 यदि  तो  चालू  वर्ष  के  दोरान  कितनी  मात्रा  में  परिधानों  निर्यात

 किया  और

 इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की
 आय  होगी  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  अशोक  :  अपेरल  तिर्यात  संवधंन  परिषद

 परिषानों  का  निर्यात  नहीं  करती  ।

 और  चालू  वर्ष  अर्थात्‌  1992-93  के  लिए  परिधानों  के  निर्यात  क ेलिए  2707

 मिलियन  अमरीकी  डालर  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 प्याज  का  निर्यात

 4799.  श्री  वोौ०  शोभनाद्रोइवर  राव  वाडडे  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 चालू  फसल  सीजन  के  दोरान  प्याज  का  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य  का  निर्यात

 किया  ओर

 प्याज  के  निर्यात  को  सुदृढ़  करने  तथा  उत्पादकों  को  लाभप्रद  मूल्य  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गये  हैं  !

 वाजिस्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सलमान  प्याज  की  फसल  कटाई  का

 समय  अक्ट्बर  से  शुरू  होता  है  और  महाराष्ट्र  में  मई  तक  जा  री  रहता  जुलाई-सितम्बर

 के  दौरान  दक्षिणी  राज्यों  में  खरीफ  प्याज  उपलब्ध  रहती  वर्तम।न  फसल  मोसम  के  दोरान  अक्टूबर

 1991  से  जून  1992  तक  96.63  करोड़  रु०  मूल्य  की
 281503  एम०  टी०  प्याज  का  निर्यात  किया

 गया  ।

 ध्याज  के  निर्यात  को  स्थिर  करने  तथा  उत्पादकों  को  लाभका  री  मूल्य  दिलाने  के  उद्देश्य

 प्याज  का  उत्पादन  बढ़ाया  गया  इसके  दक्षिणी  राज्यों  में  खरीफ  प्याज  का  विकास

 करने  से  अब  अक्ट्ब  र-अप्रेल  के  बीच  तीन  फसलें  उपलब्ध  हैं  ।

 बेक़ों  के  लेखा  वर्ष

 800.  आओ  मोहन  रावले  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 (8)  क्या  सरकार  ने  सभी  बेकों  ओर  सहकारी  सोसाइटियों  के  लिए  ।  अप्रैल  से  3  मार्च

 को  लेखा  वर्ष  के  हप  में  स्वीकार  किया  ह

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बेंक  लेखांकन  की  अपनी  पुरानी  प्रक्रिया  को  फिर  से  अपना  रहे  हैं  और

 बे  छाताघारकों  के  बचत  खाते  में  शेष  राशि  पर  ब्याज  की  गणना  जून  और  दिसम्बर  में  करते
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 क्या  वेंक़  खाता  धारकों  के  खाते  में  जुलाई  ओर  जनवरी  के  दिन  के  ब.द  ब्याज

 को  राशि  दर्ज  करते  हैं  जिससे  खाता-धारकों  को  अनपेक्षित  हानि  होती  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ओर  बंकों  को  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 अनुदेश  जारी  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  सरकार  द्वारा  जारी  अधिसूचना  के

 आधार  पर  सभी  अनुसूचित  व।णिण्य्रिक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  और  सहकारी  बंकों  ने  ।  अप्रैल  से

 31  मार्च  तक  की  अवधि  को  लेखा  वर्ष  के  रूप  में  अपनाया  है  ।  प्राथमिक  स्तर  पर  सहकारी  समितियों
 के  लेखा  वर्ष  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  विनिरदिष्ट  किया  जाता  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  बंक  बचत  बेंक  खातों  की  ऋण  पर  ब्याज  की  गणना  ओर  उनको  प्रविष्ट

 अधंवाषिक  आधार  पर  करते  उनके  कार्य  भार  के  आध!र  पर  भिन्न-भिन्न  बेंक  इस  प्रयोजन  के

 लिए  भिन्‍न-भिन्‍न  अधंवाधिक  अवधि  निर्धारित  करते  हैं  ।

 और  बंक  सामान्यतः  प्रत्येक  अधंवाधिक  अवधि  के  बाद  के  माह  के  दिन  से

 पहले  बचत  बेंक  खातों  पर  ब्याज  लगाते  हैं  ।  यदि  किसी  मामले  में  महीने  के  दिन  के  बाद  ब्याज

 लगाया  जाता  है  तो  ग्राहक  को  माह  के  दसवें  दिन  से  ब्याज  का  लाभ  मिलता

 उत्तर  प्रदेश  में  शहरों  का  श्रेणीकरण

 4801.  मेजर  जनरल  )  भुवन  चन्द्र  खन्डूरोी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  किन-किन  शहरों/कस्बों  को अलग-अलग  और
 श्रेणी  को  घोषित  किया  गया

 उक्त  श्रेणिणों  के  प्रत्येक  छहर  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  देय  मकान
 किराया  भत्ता  तथा  नगर  प्रतिपूरति  भत्ते  का  ब्यौरा  क्या

 इन  छाहरों  का  अन्तिम  बार  श्रेणीकरण  कब  किया  गया  और

 भारत  के  महापंजीयक  ओर  जनगणना  आयुक्त  से  वर्ष  1991  की  जनगणना  के  अन्तिम
 आंकड़े  कब  तक  मिल  जाने  को  सम्भावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्वान्ताराम  :  और
 किराया  भत्ता/प्रतिपू्ति  भत्ता  मंज्र  किए  जाने  अं  मिमी  दस  वर्षीय
 जनगणना  के  जनसंख्या  आंकड़ों  क ेआघार  पर  भिन्‍न-भिन्‍्त  श्रेणियों  में  किया  जाता  मकान  किराया

 भत्ते/प्रपूति  भत्ते  के  प्रयोजनों  हेतु  उत्तर  प्रदेश  समेत  देश  में  विभिन्‍न  धहरों/कस्बों  का
 करण  1981  को  जनगणना  के  अंतिम  जनसंख्या  आंकड़ों  के

 आधार  पर  किया  गया  कुछ  और
 नीचे  बताए  गए  जल्वहरों  का  बाद  में  पुनव॑र्गीक रण  किया  गया  था  :--

 बरेली  1986

 सुल्तानपुर  1987
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 |
 प  1990

 इलाहाबाद

 उत्तर  प्रदेक्ष  में  आज  क॑  तारीख  तक  और  श्रेणी  के  रुप  में

 घोषित  छाहरों/कस्बों  के  उनमें  स्वीकार्य  मकान  किराया  भत्ता/तगर  प्रतिपूर्ति  भत्ता  की  दरें

 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।

 1991  की  जनगणना  के  अंतिम  जनसंख्या  आंकड़े  1992  तक  उपलब्ध  होने
 की  संभावना  है  ।

 विघषरण

 वर्गोरुरण  शहरों/कस्बों  के  नाम

 नगर  प्रतिर्पूति  भरे  के  लिए

 श्रेणी  कानपुर

 श्रेणी  लखनऊ

 श्रेणी  गोरखपुर

 सकान  किराया  भत्ता  के  लिए

 क  श्रेणी  धन्य

 श्रेणो  लखनऊ

 श्रेणी  गोरखपुर

 ग  श्रेणी

 बेला

 फर्दल्ाबाद  एवं

 हलद्वानी  एवं

 मौनाथ

 मिर्जापुर  एवं

 ट/डा,  उन्‍नाव  |
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 ]

 ——  अजय  जय

 पश्चिमी  बंगाल  को  वित्तीय  प्रहायता

 4802.  श्री  जितेन्द्र  नाथ  वास  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  चालू  वित्त  वर्ष  के  दोरान  अतिरिक्त  वित्तीय  सहायता
 के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  पर  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्ान्ताराम  :

 114  4

 7  1992

 प्रतिपृर्ति  भत्ते  की  बरें  :

 वेतन  रेंज  निम्न  जेजी  कै  दाहरों  में  नगर

 )  प्रतिपूर्ति भत्ते  की राशि

 प्रतिमाह  )

 950/-o  से  कम  30  25  20

 950/-६०  तथा  उससे  अधिक  किन्तु
 से  कम  45  35  20

 1500/-t0  तथा  उससे  अधिक  किन्तु

 2000/९०  गे  कम  75  50  20

 2000|-९०  तथा  उससे  अधिक  100  75  20

 सकः:त  किराया  भत्ते  को  बरें  :

 वेतन  रेंज  मकान  किराया  भत्ते  को  राध्ति

 )  प्रतिमाह  )

 श्रेणी  के  अवर्गीकृत

 शहर  शहर  स्थान

 750-949  150  70  30

 950-1499  250  120  50

 1500-2799  450  220  100

 2800-3599  600  300  150

 3600-4499  800  400  200

 4500  तथा  उससे  अधिक  1000  500  300
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 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 यूनिट्स

 4803.  श्री  श्रवण  कुमार  फ्टेल  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  की  यूनिट्स  स्कीम  1964  पर  जाली  बेक-पावती  घोटाले

 का  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  जंसाकि  19  1992  के  टाइम्स  आफ  में  समाचार  प्रकाशित

 हुआ

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ह ैओर  इसके  क्या  कारण  ओर

 इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशबर  :  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  ने  सूचित

 किया है  कि  जालो  बंक  रसीद  घोटाले  के  कारण  यूनिट  स्कीम  64  के  तहत  यूनिटों  की  बिक्री  पर  कोई

 प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ा

 और  प्रश्न  उत्पन्न  नहों  होता  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०-ह  का  निर्माण

 4804.  श्री  महेश  कमोडिया  :

 श्री  छोतू  भाई  गामोत  :  क्‍या  जल  भ्रूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  भरूच  ओर  बड़ौदा  के  बीच  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं  ०-8  पर  चल  रहा  निर्माण  कार्य

 निर्धारित  कायंक्रम  से  पीछे  चल  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  बया  और

 सरकार  ने  इस  काये  को  शी  घ्रतिशीघ्र  पूरा  करने
 क ेलिए  कया  कदम  उठाये  हैं  ?

 जल  मूतल  परिवहन  मंत्र.लय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  ओर

 गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  8  पर  भड़ोच  ओर  बड़ौदा  के  बीच  रांगव  नदी  पर  दो  लेन  वाले

 एक  अतिरिक्त  पुल  तथा  पहुंच  मार्गों  के  निर्माण  का  एकमात्र  काय  ही  निर्धारित  समय  से  पीछे

 राज्य  सरकार  ठेके  की  शर्तों  के  अनुसार  पहले  के  खिलाफ  दण्डात्मक

 बाई  कर  चुकी  है  तथा  काय॑  को  शी  घ्रातिश्षी क्र  पूरा  करने  के  लिए  अन्य  संबंधित  मुद्दों  पर  भी  का  रंबाई

 का

 ]

 कपड़ा  अनुसंधान  किधि  को  स्थापना

 4805.  श्रीमती  बासबा  राजेदवरी  :  क्‍या  कस्त्र  मंत्रों  यह  बताने  की कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  कपड़ा  मदों  की  गुणवत्ता  में  सुधार  करमे  के  लिए  एक

 कपड़ा  अनुसंधान  निधि  स्थापित  करने  का
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 उक्त  निधि  कब  त+  स्थापित  की  ओर

 सूती  धागे  सहित  कपड़ा  म॒दों  को  गुगवत्ता  में  सुघार  करने  के  लिए  कपड़ा  अनुसंघान

 एसोसिएशन  रा  क्या  कदग  उठाए  गए  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अज्ञोक  :  नहीं  ।

 और  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 वस्त्र  अनुसंधान  संव  के  आर०  एण्ड  छी०  प्रयासों  में  मुख्य  बल  निम्नोक्त  को  दिया

 गया  है  :

 (1)  मौजूदा  प्रक्रियाओं  में  संशोधन  ।

 (2)  रसायनों  और  भागजीलिरों  का  विक्राप्त  ताकि  ऊर्जा  बचाई  जा  सके  तथा  उत्पादन

 बढ़ाया  जा  सके  ।

 (3)  उत्पादन  बढ़ाने  तया  क्वालिटी  में  सुधार  लाने  के  लिए  परम्परागत  मशोनों  में  संशोषन  ।

 (4)  आयात  प्रतिस्थापनों  के  लिए  उपकरणों  का  विकास  ।

 कम्पनी  कानून  बोर्ड  तथा  ओद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्तिर्माण  बो्  के  बोच  सतमेव

 4506.  श्री  सतत  कुमार  मंडल  :  क्या  न्‍्यः्य  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  18  1992  को  एक्सप्रेसਂ  के

 नई  दिल्‍ली  संस्करण  में  लॉ  बोर्ड  सिक  ऑफ  सिकर  कम्पनीज  शीषंक  से  प्रकाह्षित
 समाचार  की  ओर  आकर्षित  क्या  गया

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  ओर

 सरकार  ने  कंपनी  कानून  बोर्ड  तथा  ओऔद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुन्निर्माण  बोढ  के  बोच

 उत्पन्न  मतभेदों  को  सुलकाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 न्याथ  तथा  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  :  एच  ८आर०  :

 हां  ।

 ओर  अनेक  रूग्ण  कंपनियों  ने  कंपनी  विधि  बोडं  द्वारा  कंपनी  1956

 की  धारा  58%  (9)  में  अन्तगंत  पारित  किए  गए  आदेशों  के  विरुद्ध  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  में

 समावेदन  क्षिया  मामले  न्यायाधीन

 ]
 कृषि  उत्पादों  का

 आयात|निर्यात  पर  विदेशी  मुद्रा  को  आाय/व्यय

 4807.  श्री  उपेन्द्र  नाथ  वर्मा  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  में  तथा  1992-93  के  दोरान  अब  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  से

 कितनी  विदेक्षी  मुद्रा  की  आय  और

 116  !
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 इसी  अवधि  के  दोरान  कृषि  आदानों
 के  आयात  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की

 गई  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सलमान  वाणिज्यिक  जानकारी  एवं
 सांख्यिकी  कलकत्ता  द्वारा  प्रकाशित  अन्तिम  निर्यात  आंकड़ों  के  वर्ष  199 1-

 «५  92  के  दौरान  लगभग  4600  करोड़  र०  मूल्य  के  कृषि  उत्पादों  का  निर्यात  किया  गया  |  विभिन्‍न

 वस्तु  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  और  निर्यात  संवर्धन  परिपदों  से  प्राप्त  जानकारी  के
 1992  को  अवधि  के  दौरान  कृषि  उत्पादों  का  निर्धात-मुल्य  अन्तिम  तौर  पर

 1130  करोड़  रु०  आंका  गया  है  ।

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  जौर  यथाशी प्र  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जाएगी  ।

 ]

 इंह्टिट्यूट  आफ  फशन  डिजाइनਂ  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसू चित
 जनजातियों  के  लोगों  को  नियुक्तियां

 4808.  श्री  विजय  नवल  पाटोल  :  कया  बस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कया  करेंगे कि  :

 क्‍या  नेशनल  इंस्टिट्यूट  आफ  फंशन  डिजाइन  फेशन  डिजाइन

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  रिक्त  पदों  के  संबंध  में  विद्यमान  सरकारी  नियमों  के
 नई  निधुक्तियों  और  पदोन्नति  के  लिए  नियमित  रूप  से  रोस्टर  चल  र

 क्या  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  मामले  में  एसोसिएटेड  प्रोफेसरों  को

 नियुक्ति  से  संबंधित  नियमों  का  986  से  उल्लंघन  किया  जा  रहा  गौर

 यदि  तो  अनुसूचित  जातियों/अनुसू चित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  की  नियुक्ति  न
 करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :

 ओर  तथ्यों  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  तथा  उनको  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 भारतीय  व्यापारिक  घरानों  को  जाली  भुगतान  की  पेशकश

 4809.  श्रो  गुरुदास  कामत  :  क्‍या  वित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  प्रमुख  भारतीय  व्यापारिक  धरानों  को  हाल  ही  में  कुछ  देशों  स ेजाली  मुगतान
 की  पेशकश  की  गई  जेसाकि  18  1992  के  टाइम्प्तਂ  में  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्य  वाही  की  गई  है/करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशवर  :  (  ओर  यह  सूचित
 किया  गया  है  कि  भारत  ओर  दूसरे  देशों  में  व्यापारियों  को  नाइजीरिया  से  निधियों के  अंतरण  के  संबंध
 में  नाइजीरिया से  पत्र  प्राप्त  हुए  नाइजोरिया  को  सरकार ने  प्रेस  विज्ञापनों के  माध्यम से  ऐसी
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 हेराफेरी  के  विरुद्ध  विदेशियों  को  सावधान  किया  भारतीय  लाओस  ने  1992  में

 भारतीय  व्यापारियों  को  ऐसे  प्रस्तावों  पर  ध्यान  न  देने  के लिए  सावधान  किया  भारतीय  रिजबं

 बक  ने  भी  1992  में  भारतीय  विदेशी  मुद्रा  ब्यापारी  संघ  को  नाइजीरिया  को  निर्यातों  से

 संबंधित  जोलखिमों  को  अपने  सदस्य  बंकों  के  ध्यान  में  लाने  क ेलिए  परामर्श  दिया

 विमानपत्तन  छंटाई  मुम्बई  से  निषिद्ध  इसेक्ट्रोलिक  सस्मान  जब्त  किया  जाता

 4810.  प्रो०  राम  कापसे  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  1991  में  राजस्व  आसूचना  निदेशालय  द्वारा  विमानपत्तन  छंटठाई

 मुम्बई  से  निषिद्ध  इलेक्ट्रोनिक  सामान  जब्त  किया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  की  जांच  की  है  और  यदि  तो  उसका  क्‍या

 परिणाम

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर

 भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  की  पुनराबृत्ति  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ?

 ह

 आसूचना  निदेशालय  के  अधिकारियों  ने  3-10-1991  को  हांगकांग  से  आए  एक  स्पीड  पोस्ट  पासंल
 को  पकड़ा  था  जिसमें  लैप-टॉप  कम्प्यूटर  तथा  उसके  अनुषंगी  पुज  रखे  हुए  थे  ।

 चित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामे.बर  :  से  राजस्व

 सीमा  शुल्क  तथा  राजस्व  आसूचना  निदेशालय  के  अधिकारियों  को  सतर्क  कर  दिया
 गया  है  ।

 खाद्यान्नों  को  तस्करो

 4811.  आचार्य  घिश्वनाथ  दास  श्ञास्त्रो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्य  देशों  को  खाद्यान्नों  की  तस्करी  की  जा  रही  और

 यदि  तो  वर्ष  1990-91  ओर  1991-92  2  के  दौरान  इस  संबंध में  कितने  तस्कर
 गिरस्तार  किए  गए  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशवर  :  उपलब्ध  रिपोर्टों  से  पता  चलता

 है  कि  नेपाल  तथा  बांग्लादेश  जंसे  पड़ौपी  राज्यों  को  खाद्यान्नों  की  तस्करी  को  जा  रही

 चूंकि  तस्करी  एक  चो  री-छिपे  किए  जाने  वाला  घन्धा  इस  तरह  अवंध  रूप  से  देश  से  बाहर  ले

 जाए  जाने  वाले  खाद्यान्तों  को  मात्रा  का  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं  है  ।

 वित्तीय  वर्ष  1990-91  तथा  1991-92  के  दोरान  तस्करी  संबंधी  गतिबिधियों  में

 लिप्त  पाए  जाने  के  कारण  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :

 1990-9  1  1991-92*

 गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  को  संख्या  3197  2393

 *+आंकड़े  अनस्तिम  हैं  ।
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 1914  4  )  लिखित  उत्तर

 केवल  खाद्याननों  की  तस्तरी  के  संबंध  में  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  के

 आंकड़े  अलग  से  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 ]
 सड़क  दुघटनाओं  में  शिकार  व्यक्ति  को  मुआवजा

 4812.  श्रो-राजनाथ  सोनकर  झास्त्रो  :  क्या  जल-मृतल  बरियहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सड़क  दुघंटना  के  शिकार  संबं  प्रक्तियों  को  समय  पर  मुआवजा  नहीं  मिलता
 और  इसमें  अत्यधिक  विलम्ब  होता

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इन  व्यक्तियों  को  तुरन्त  मुआवजा  राशि  देने  के  लिए  प्रक्रिया  में  तेजी  लाने  हेतु  क्या

 कार्रवाई  की  गई

 क्या  दुषघंटन!ग्रस्त  व्यक्ति  के  परिवार  को  दुघंटना  के  तत्काल  बाद  अन्तरिम  सहायता
 दिए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  ताकि  वे  उसे  समुचित  चिकित्सा-ओषधियां  दे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  से

 सरकार  को  सड़क  दुघंटनाओं  के  शिकार  व्यक्तियों  को  दिए  जाने  वाले  मुआवजे  के  मुगतान  में  विलम्ब

 की  जानकारों  यह  विलम्ब  अक्सर  न्यायालय  द्वारा  अपनाई  जा  रही  बोभिल  न्याय  प्रक्रिया  के

 कारण  होता  इस  प्रक्रिया  में  नोटिस  जारी  लिखित  विवरण  पेश  मुद्दे  तंयार

 गवाही  की  जांच  साक्ष्य  रिकार्ड  करना  हृत्यादि  शामिल  है  जिसके  लिए  बार-बार  सुनवाई
 स्थगित  की  जाती  है  ।

 मुआवजे  के  शी  प्र  मुगतान  के  लिए  लोक  अदालतें  लगाई  जाती  सरकार  का  प्रक्रिया  को

 सरल  बनाने  तथा  दावा  दायर  करने  की  तारीख  से  6  महीनों  के  अन्दर  दावाकर्ताओं  को  मुआवजे  की

 पुव॑निर्धारित  राशि  का  मुगतान  सुनिश्चित  कसने  का
 भी

 प्रस्ताव

 और  सड़क  दुघंटना  के  शिकार  व्यक्तियों  के लिए  अन्तरिम  राहृत  के
 मुगतान

 का  प्रावधान  पहले  से  ही  मौजद  मोटर  वाहन  1988  की  धारा  140  के  अनुसार  सड़क

 दर्घटनाओं  के  शिक्रार  व्यक्ति/उनके  उत्तराधिकारी  गलती  नहींਂ  संबंधी  दायित्व  के  सिद्धांत  पर

 मुआवजे  के  मगतान  के  लिए  आवेदन  दे  सकता  ऐसे  मामलों  मृत्यु  की  दक्षा  में  मुआवजे  की

 निर्धारित  राशि  25,000/-  रु०  है  तथा  स्थाई  विकलांगता  की  दशा  में  12,000/-  रु०  घारा  140

 के  तहत  मुआवजे  के  दावे  को  शी  ध्रताशीघ्र  निपटया  जाना  होता  है  ।

 कोलचेल  पुल

 4813.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  रांटये  :  कया  जल-मृतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कोलवेल  पुल  के  निर्माण  हेतु  ठेका  किस  वर्ष  में  दिया  गण
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 ठेकेदार  द्वारा  बीच  में  निर्माण  कायं  किन  कारणों  से  छोड़  दिया  गया

 ठेकेदार  पर  इस  संबंध  में  कितना  जुर्माना  किया  गया  तथा  वसूल  किया

 क्या  निर्माण  कार्य  अब  किसी  अन्य  ठेकेदार  को  सौंप  दिया  गया

 (=)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पुल  का  निर्माण  काय॑  पूरा  करने  हेतु  अब  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  और

 यह  पुल  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  ?

 जल-मृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  बषं

 19801

 चूंकि  ठेकदार  कार्य  पूरा  करने  के  लिए  निर्धारित  5  वर्ष  की  अवधि  में  केवल  45%
 तथा  लगभग  ढाई  वर्ष  बढ़ाई  गई  अवधि  को  मिलाकर  56%  काय॑  ही  पूरा  कर  सका  इसलिए  गोवा

 राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  ने  ठेका  रह  कर  दिया  ।

 23.5  लाख  to  का  जुर्माना  किया  गया  लेकिन  अभी  तक  कोई  वसूली  नहीं  को  गई  है
 क्योंकि  यह  मामला  न्यायालय  के  विचाराधीन

 शेष  कार्य  का  ठेका  1929  में  37

 यू०  पी०  स्टेट  ब्रिज  कारपोरेशन  लि०  को  दिया  गया

 पुल  तथा  पहली  एजेंसी  द्वारा  किए  गए  कार्यों  के  लिए  जारी  की  गई  संशोधित  संस्वीकृति

 5.00  लाख  रु०  की  लागत  पर  मंससे

 यह  कार्य  1994  के  अन्त  तक  पूरा  हो  जाने  की  उम्मीद

 निर्यात  संवर्धन

 4814.  डा०  विश्वनाथम  6  निथी  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  तिर्यात  संवर्धन  हेतु  उद्यमियों  में  जागरुकता  पेदा  करने हेतु  कोई  योजना

 तैयार की  है  अथवा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 याणिम्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  सलमान  :  ओर  निर्यातों  का
 संवधंन  करने  के  लिए  उद्यमियों  में  जागरुकता  उत्पन्न  करना  सतत  प्रक्रिया  इस  प्रयोजन  के  लिए
 सरकार  ने  विभिन्‍न  निर्यात  संवर्धंत  परिषदों  और  बस्तुबोर्डों  का  गठन  किया  जो  उद्यमियों  में  यह
 जागरूकता  पेदा  करने  में  सहायता  करते  हैं  कि  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  वे  स्वयं  को  शामिल

 सरकार ने  बड़े  औद्योगिक  घरानों  तथा  प्रमुश्ल  निर्यातकों  क ेसाथ  अलग-अलग  बातचीत  क  रनी  भी  झुरू
 कर  दी  है  जिसका  उद्देश्य  उनको  निर्यात  संवर्धन  में  शामिल  करना  इसके  सरकार  ने

 चार  शी्ष॑स्थ  उद्योग  संगठनों  अर्थात्‌  सी०  आई०  आई०  और  एसोचेम  के  सहयोग  से
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 राष्ट्रोप  गुणवत्ता  जागरूकता  अभियान  शुरू  किया  है  जिसका  उद्देश्य  देश्ष  में  सभी  ओद्योगिक  क्षेत्रों  में

 गुणवत्ता  संबंधी  संदेश  का  प्रसार  करना

 पोत  कारखानों  को  राज-सहायता

 4815.  5.  प्रो०  )  रीता  वर्मा  :

 श्री  महेश  कनोडिया  :  क्या  जल-मृतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  के  पोत  का  रखानों  को  राजसहायता  में  वृद्धि
 करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-मुदल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  परिवहन  निगम  में  किलोमो2र  योजना  को  आरम्भ  करना

 4816.  श्री  मदन  लाल  खुराना  :  क्‍या  जल  मृतल  परिवहन  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  और  चलाओ  ”  आधार  पर  निजी  बसों  को

 चलाने  के  लिए  किलोमीटर  योजना  को  बन्द  करने  के  फलस्वरूप  भारी  घाटा  हो  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कया  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  का  विद्यर  निजी  बसों  के

 लिए  किलोमीटर  योजना  फिर  से  शुरू  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  मूतल  परिवहन  मन्त्र।लय  के  राज्य  मन्त्री  जगदीश  :  ओर

 भारत  के  नियन्त्रक  महालेखा  परीक्षक  ने  अपनी  1990  की  रिपोर्ट  में  कि०मी ०
 स्कीम  बन्द  होने  के  कारण  दिल्ली  परिवहन  निगम  को  हुए  23.32  करोड़  रु०  के  घाटे  का  उल्लेख

 किया  सरकार  इस  मूल्यांकन  से  सहमत  नहीं

 नहीं  ।

 प्रइत  नहीं  उठता  ।

 ]
 रक्षा  काभिकों  के  बच्चों  क ेलिए  विद्यालय

 4817.  झरो  अर्जुन  चरण  सेठो  :  कया  रक्षा  मनन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  उनके  मन्त्रालय  द्वारा  देदा  के  कई  भागों  में  अनेक  विद्यालय  चलाए  जा  रहे
 ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मन्त्रो  शरद  :  ओर  सेना  मुख्यालय  द्वारा
 बेलगांव  ओर  बेंगल्र  में  चलाए  जा  रहे  पांच  संतिक  स्कूलों  में  सशस्त्र  सेनाओं  में  अफसर  रक  से

 नीचे  के  सेवारत  कार्थिकों/भूतपूर्व  सेनिकों  के  बच्चों  के  लिए  67%  स्थान  बारक्षित  इन  पांच

 स्कूलों  में  सशस्त्र  सेनाओं  के  सेवारत/सेवानिवृत्त  अफसरों  के  बच्चों
 क ेलिए  20%  स्थान  ब्शरक्षित

 किए  गए  13%  स्थान  खुली  प्रतियोगिता  के  जरिए  देशभर  के  अन्य  छात्रों  से  भरे  जाते  हैं  ।

 सैनिक  स्कूल  जो  सोसाइटी  रजिस्ट्रोकरण  अधिनियम  1860  (1860  का  21)  )
 के  अन्तगंत  पंजीकृत  एक  स्वायत्त  निकाय  द्वारा  चलाए  जा  रहे  18  सैनिक  स्कलों  में  सभी  रंकों  के

 सेवारत |  भूतपूर्व  सैनिकों  के  बच्चों  क ेलिए  25%  स्थान  आरक्षित

 हस्तशिल्प  वस्तुओं  का  निर्यात

 48  श्री  राजेश  कुमार  :

 श्री  हरी  नारायण  प्रभु  फांटये  :  क्‍या  वस्त्र  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  निर्यात  की  गई  हस्तशिल्प  वस्तुओं  का  ब्योरा  क्या  है  तथा

 इनका  किन-किन  देशों  को  निर्यात  किया  गया  और  अर्जित  विदेक्षी  मुद्रा  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इन  मदों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  तश्ना  इसमें  वृद्धि  करने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  कोई  सहायता  दी  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 बस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  अशोक  :  ग्यारह  प्रमुख  आवातक  देशों

 को  निर्यातित  हाथ  से  बुने  कालीमों  सहित  हस्तशिल्प  के  ब्योरे  ओर  उस  पर  अर्जित  विदेशी  मुद्रा  को

 राहष्षि  निम्नोकत  प्रकार  है  :-

 रुपए  में  )

 क्रमांक  देश  का  नाम  »  1990-91  1991-92 2

 )  )

 2  3  4

 1.  आस्ट्रेलिया  2090.01  3309.28

 2.  कनाडा  4118.30  6259.18

 3.  फ्रांस  4615.70  6900.9 5

 4.  जमंती  27573.12  39852,73

 122



 16  1914  लिखित  उत्तरे

 1  2  3  4

 5.  इटली  2413.30  4027.00

 6.  जापान  3184.63  5274.51

 7.  नोदरलेंड  3034.39  4698.56

 8.  साऊदी  अरब  2324.79  3659.93

 9.  स्विटजरलेंड  3530.96  5132.68

 10,  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  42892.15  63638.93

 11.  ब्रिटेन  10952.50  16505.49

 12.  अन्य  देश  15270.15  21740.76

 योग  :  1,22,000.00  1,81,000.00
 —  जकजनप++-८  -  --  ——

 ओर  संघ  सरकार  द्वारा  हस्तशिल्प  और  हाथ  से  बुने  कालीनों  के  निर्यातों  का

 संवर्धन  करने  के  लिए  प्रदान  की  गई  सहायता  के  ब्यौरे  निम्नोक्त  प्रकार  हैं  :---

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 अन्य  ऊन  पर  40%  की  तुलना  में  कालीन  ग्रेड  ऊन  पर  10%  का  रियायती  शुल्क  ।

 निर्यात  को  आकस्मिक  लागत  को  कवर  करने  के  लिए  अनेकों  शिल्प  मदों  के  संबंध  में

 हाल  ही  में  बढ़ाई  गई  विभिन्‍न  दरों  पर  शुल्क  वापिसी  ।

 अन्य  कालोनों  के  निर्यातों  के लिए  90  दिनों  को  तुलना  में  कालीनों  के  संबंध  में  180
 दिनों  के  लिए  लदानपुवं  ऋण  ।

 लदान  पश्चात्‌  ऋण  पर  ब्याज  को  रियायती  दर  जंसाकि  अन्य  निर्यातों  पर  उपलब्ध

 निर्यात  गृह/व्यापार  गृह  के  रूप  में  फर्म  को  मान्यता  देने  के  उद्देश्य  से  हस्तशिल्प  मदों
 के  निर्यात  से  अजित  निवल  विदेशी  मुद्रा  को  ट्विपल  वेटेज  दिया  जाता  है  ।

 ब्रास  स्क्रेप  अलोह  घातुओं  के  आयात  जो  कलात्मक  धातु-पात्र  उद्योग  के  लिए
 मुख्य  कच्वा  माल  मुक्त  रूप  से  अनुमति  दी  गई  है  जिसे  पहले  खुले  सामान्य  लाइसेंस
 पर  अनुमति  दी  जाती  थी  ।

 कालीन  निर्यात  संवर्धन  परिषद  और  हस्तशिल्प  निर्यात  संउर्धंन  परिषद  के  माध्यम  से  हस्तशिल्प
 के  निर्यात  को  जारी  रखने  और  बढ़ाने  के  लिए  अनेकों  संवध्धंनात्मक  उप्राय  किए  जा  रहे  इनमें

 यूरोप  में  भारतीय  कालीनों  के  लिए  उच्च  माध्यम  से  वाधिक  अभियान  विदेक्षों  में  परम्परागत

 बाजारों  के  अलावा  हृस्तशिल्प  के  विपणन  का  पता  लगाने  के  लिए  बिक्री-सह-अध्ययन  दल  प्रायोजित

 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  समारोहों  में  भाग  लेना  और  देश  में  निर्यात  अभिमुख  सेमिनार  एवं
 कार्यशालाएं  आदि  आयोजित  करना  शापिल
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 ]

 बाजार  ऋण

 4819.  श्री  प्रफल
 श्री  राम  सागर  :

 श्रो  शिव  सोरेन  :  क्‍या  वित्त  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  के  प्रतिभूति  घोटाले  से  सरकारी  क्षेत्र  के  वित्तीय  संस्थाओं  ओर

 राज्य  सरकारों  द्वारा  बाजार  से  लिए  जाने  वाले  ऋणों  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उनके  कार्यक्रमों  का
 वित्तपोषण  करने  हेतु  उन्हें  पर्याप्त  संसात्नन  उपलब्ध  करने  के  लिए

 सरकार  ने  कया  कदम  उठाए  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 बित्त  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  रामेशवः  ऐसा  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव

 नहीं  देखा  गया

 और  उपरोक्त  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 है  ।

 राजस्थान  में  अफीम  की  खेती  वालों  की  समस्याएं

 4820.  श्रीमतों  बसुन्धरा  राजे  :  क्‍या  घित्त  मन्त्रते  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  देश  के  विशेषरूप  से  राजस्थान  के  अझ्रफी म  उत्पादकों  की  समस्याओं

 के  बारे में  जानकारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  ओर

 राजस्थान  सरकार  को  राज्य  विशेषरूप  से  कालावाड़  क्षेत्र  के  अफीम  उत्पादकों

 की  समस्या  के  समाघान  के  लिए  सहायता  देने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  क्‍योंकि  उस  क्षेत्र  में

 अफौम  का  उत्यादन  घटता  जा  रहा  है  ?

 वित्त  मन्ज्ञालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  रामेहवर  ठाफ  २)  :  से  हां  ।  राजस्थान
 अफीम  पोस्त  के  कुछेक  काश्तकार  मुख्य  रूप  से  यह  प्रतिवेदन  करते  रहे  हैं  कि  वर्ष  1991-92  के

 दौरान  उनकी  पोस्त  की  फसल  को  काफी  क्षति  पहुंची  है  जिसके  कारण  उनकी  अफीम  की  उपज  के

 उस  न्यूनतम  अहंक।री  उपज  से  कम  होने  को  संभावना  है  जिसे  आगामी  फसलवर्ष  के  लिए  उनके

 लाइससों  का  नवोकरण  करने  के  लिए  निर्धारित  किया  वर्ष  1992-93  के  लिए  पोस्त  की

 खेती  के  लिए  लाइसेंसिंग  नीति  त॑यार  करते  समय  पोस्त  काइतकारों  की  समस्याओं  को  ध्यान  में  रखा

 जाएगा  ।  अफीम  पोस्त  की  खेती  के  लिए  लाइसेंस  मंजूर  करने  का  विषय  अनन्य  रूप  से  केन्द्रीय  सरकार

 के  क्षेत्र  में  आता  है  ।  वर्ष  1991-92  के  दो  रान  झालावाड  क्षेत्र  में  अफीम  का  उत्पादन  70"  संसक्ति
 के  आधार  पर  43.7  मी  ट्रिक  टन  (  था  जबकि  वर्ष  1990-91  के  दोरान  34.8  मीट्रिक
 टन  का  ही  उत्पादन  किया  गया
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 सिडिकेट  बेंक  में  पदोन्नति  में  आरक्षण

 4321.  श्रो  जो  ०एम०सो०  बालयोगो  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उच्चतम  न्‍्यापालय  का  सिडिकेट  बेंक  में  वेतमान-सात  तक  की  अनुसूचित
 जातियों/बनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  पदोन्नति  में  आरक्षण  संबंधी  निर्णय  को  पूरी  तरह  लागू  किया
 गया  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालथ  में  राज्य  सनन्‍्त्री  और  माननीय  उच्चतम

 न्यायालय  1990  की  पुनरीक्षा  याचिका  स०  592  और  608  पर  दिनांक  1-4-1991  को  दिए

 गए  आदेश  के  साथ  पठित  रिट  याचिका  सं०  847/87  पर  दिनांक  10-8-1990  के  आदेछ्  द्वारा
 सघिडिकेट  बंक  को  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  आदेश  दिया  था  कि  1-1-1978  से  अधिकारी  संवर्ग  की
 पदोन्‍्नतियों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  प्रदान  सिंडिकेट

 बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  उक्त  निर्णय  को  कार्यान्वित  कर  दिया  है  ।

 एल्यूमिना  का  निर्यात

 4822.  श्रोमती  दीपिका  एच०  टोपोवाला  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 1991-92  के  दौरान  बहरीन  को  कितना  एल्यूमिना  का  निर्यात  किया

 क्या  1992-93  के  दौराव  बहरीन  का  विचार  भारत  से  एल्यूमिना  के  भायात  में

 वृद्धि  करने  का  ओर

 यदि  तो  1992-93  के  दोरान  बहरीन  को  कितनी  ओर  कितने  मूल्य  को  एल्यूमिना
 का  निर्यात  किया  जाएगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  सलमान  :  वर्ष  1991-92  के  दोरान

 बहरीन  को  अलुमिना  का  कोई  निर्यात  नहीं  किया  गया  ।

 वर्ष  1992-93  के  दोरान  बहरीन  द्वारा  भारत  से  अलुभिना  का  आयात  करने  के

 किसी  प्रस्ताव  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं

 प्रइन  नहीं

 जेट  प्रशिक्षण  विमान  को  ख़रोद  पर  समिति  को  रिपोर्ट

 4823.  श्री  परसराम  भारहाज  :

 श्रो  तारायत्र  खण्डेलवाल  :

 भ्रो  बापू  हरि  चोरे  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 ($%)  क्‍या  इंडियन  एयर  लाइन्स  के  लिए  नवीनतम  जेट  प्रश्षिक्षक  विमान  की  खरीद
 के

 प्रश्न

 पर  विचार  करने  के  लिए  कोई  समिति  गठित  की  गई

 (  क्या  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  ;
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 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  ओर

 सरकार  को  समिति  से  कब  तक  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जायेगी  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  भारतीय  वायुसेना  के  लिए  उन्नत  किस्म  के  जेट

 ट्रेनर  बायुयानों  की  पूर्ति  के लिए  विक्रेताओं  से  प्राप्त  प्रस्तावों  का तकनीकी  मूल्यांकन  करने  के  लिछ
 सरकार  ने  एक  समिति  गठित  की  है  ।

 बोर  प्रश्त  नहीं  उठते  ।

 कपड़ा  मिलों  को  सहायता

 4824.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :

 डा०  लाल  बहादुर  रावल  :  कया  बस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ढेन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  विशेषरूप  से  उत्तर  प्रदेश  सरकार  कपड़ा
 मिलों  के  लिए  कच्चे  माल  आदि  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  हेतु  घन  एवं  अन्य  सुविधाएं  उपलब्ध

 कराने  हेतु  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  इस  बारे  में  कया  प्रतिक्रिपा  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  अशोक  :  और  राष्ट्रीय  सहकारी
 विकास  निगम  सी०  डी०  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  सूचना  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  से  निम्नलिखित  एककों  के  लिए  30  लाख  रु०  की  धनराष्षि  की  सहायता  प्रदंग  करने  के

 लिए  11  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे  :

 (1)  सहकारी  कताई  जि०  मुरादाबाद  ।

 (2)  यू०  पी०  सहकारी  कताई  मिल्स  जि०

 (3)  मोइमा  शहू०  कताई  मिल्स  मो  जि०  इलाहाबाद  ।

 (4)  नगीना  शह०  कताई  मिल्स  जि०  बिजनौर  ।

 (5)  सीतापुर  शहकारी  कताई  मिल्स  महमूदाबाद  जि०  सीतापुर

 (6)  3०  प्र०  सह०  कताई  मिल्‍्स  मैनपुरी  इटावा  ।

 (7)  कोओपरेटिव  टेक्स०  सहकारी  चुल'देशहँर ।

 (8)  संतकबीर  शह०  कताई  मिल्स  जि०  बस्ती

 (9)  यू०  पी०  को०  स्पि०  मिल्स  जि०  बरेली  ।

 (10)  पूर्वांचल  झ्चहृ०  कताई  मिल्स  बहादुर  जि०  गाजीपुर  ।

 (11)  यू०  पी०  सह०  कताई  भिल्स  लि०  जि०  फर्र्शाबाद  ।
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 वित्तीय  सहायता  के  इन  प्रस्तावों  पर  इसलिए  विचार  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  वे
 एन०  सी०  डी०

 सी  ०  द्वारा  माजिन  घनराशि  सहायता  के  लिये  निर्धारित  पात्रता  के  मानदण्ड  को  पूरा
 नहीं  ॥

 ]
 हुगली  नदी  के  ड्रापट  में  बद्धि  करने  के  लिए  धनराशि

 4825.  श्री  सत्य  गोपाल  भिश्र  :  क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 झि  अप्ठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  केन्द्र  सरकार  का  हुगली  नदी  के  ड्र  फट  में  वृद्धि  करने  हेतु
 कितनी  घनराशि  देने  का  अधिकार  है  ?

 जे  मूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :  सघ  सरकार  द्वारा
 योजनावधि  में  नदी  की  गहराई  में  वृद्धि  करने  के  प्रयोजन  से  76  करोड़  रपये  की  व्यवस्था  करने

 का  प्रस्ताव  है  ।

 एकीकृत  कार्गो  व्यवस्था  प्रणाली

 4826.  श्री  अंकुशराव  रावसाहब  टोपे  :  क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  एकीकृत  कार्गों  व्यवस्था  प्रणाली  शुरू  करने  और  पत्तन  परिवहन  के  पुनर्गठन
 के  लिए  सरकार  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्पंबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदीश  :  और

 सरकार  एकीकृत  कार्गो  हैंडलिग  प्रणाली  को  अवधारणा  का  सिद्धांत  रूप  से  अनुमोदन  करती  है  ।

 तथापि  पत्तन  परिवहन  की  पुनर्सरचना  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  एकोकृत
 कार्गो  हैंडलिग  प्रणाली  बनाने  के  प्रयोजनार्भ  पत्तन  न्‍्यासों  और  गोदी  श्रम्तिक  बोर्डो  को  श्रमिक  संधों  के

 साथ  स्थानीय  स्तर  प्र  विचार-विमश्न  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 तम्बाक  निर्यात  की  संभावनाओं  की  समीक्षा

 4827.  श्री  गोपी  नाथ  गजपति  :  कया  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  गत  ठीन  वर्षों  के दौरान  सरकार  के  देश  में  तम्बाक्‌  निर्यात  की  समस्याओं  तथा

 झंभावनाओों  की  कोई  समीक्षा  को

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तम्बाक्‌  के  निर्यात  में

 वृद्धि  करते  का  ओर

 तो  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठये  गये  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  सलमान  :

 वर्ष  में  मंत्रालय  द्वारा  एफ०  सी०  वी०  तम्बाकू  के  लिए  गठित  दीघंकालीन

 नीति  की  समिति  ने  उत्पादकता  में  बाघा  पंदा  करने  वाले  निर्यात  और  एफ०  सी ०
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 बी०  तम्बाक्‌  की  निर्यात  संभावनाओं  के  विभिन्‍न  पहलुओं  का  अध्ययन  किया-था  और  आगामी  10
 वर्षों  के  लिए  कुछ  रणनीतियों  का  सुझाव  दिया  था  ।

 हां  ।

 प्रस्तावित  कदमों  में  निम्न  शामिल  (1)  हल्की  मिट्टी  में  तम्बाक ूके  उत्पादन  को

 प्रोत्साहन  देना  जिससे  निर्यात  मांगों  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 (2)  एफ०»  सी०  वी०  तम्बाक  की  गुणवत्ता  में  और  उत्पादकता  में  सुधार  हेतु  कई

 विकास  कार्यों  को  लागू  किया

 (3)  व्यापार  प्रतिनिधिमंडलों  को  विदेश  भेजना  जिससे  मौजुदा  बाजार  को  सुदृढ़  किया  जा

 सके  और  नये  बाजारों  का  पता  लगाना  ।

 भारतोय  परीक्षा  ओर  लेखा  विभाग  में  वरिष्ठ  लेखा-परौक्ष  १ों  और
 लेखाकारों  के  वेतनमान

 4828.  श्री  अनादि  चरण

 श्रीमती  भावना  क्‍या  वित्त  मंत्री  दिनांक  20  1991  के

 अतारांकित  प्रइन  संख्या  4792  के  उत्तर  के  संदमं  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  भारतीय  लेखा-परीक्षा  और  लेखा  विभाग  के  वरिष्ठ  लेखा-परीक्षकों  और

 कारों  के  वेतनमानों  को  केंद्रीय  सचिवालय  सेवा  के  सहायकों  के  वेतनमानों  के  समान  रखने  के  बारे  में

 कोई  निर्णय  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  संव्रंध  में  क्या  निर्णय  लिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शान्‍्ताराम  :  से  भारतीय

 परीक्षा  और  लेखा  विभाग  में  काम  कर  रहे  वरिष्ठ  लेखा-परीक्षकों  और  लेखाकारों  की  केन्द्रीय

 सचिवालय  सेबा  के  सहायकों  के  वेतनमान  के  साथ  समानता  सम्बन्धी  मांग  पर  पहले  भारतीय

 परीक्षा  और  लेखा  विभाग  की  विभागीय  परिषद्‌  में  विचार  किया  जा  रहा  अन्य  लेखा  संगठनों  के

 मामले  में  इसी  तरह  की  मांग  जोकि  सामान्य  प्रकृति  को  अलग  से  राष्ट्रीय  परिषद

 पराभएछंदात्री  के  समक्ष  इस  भारतीय  लेखा-परीक्षा  और  लेखा  विभाग  को

 विभागीय  परिषद  में  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  इस  मामले  को  वापस  ले  लिया  गया  माना

 जोवन  बोमा  निगम  द्वारा  निवेश

 4829.  श्री  हरोश  नारायण  प्रभु  भांटये  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 जीवन  बीमा  निगम  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  में  अपनी  विभिन्‍न

 योजनाओं  द्वारा  कितनी  घनराशि  एकत्रित  की  और  उससे  कितना  लाभ  ओर

 उक्त  अवधि  के  दोरान  एकत्रित  को  गई  उक्त  धनराष्षि  में  से  प्रत्येक  राज्य  की  विभिन्‍न

 योजनाओं  में  कितने  धन  का  उपयोग  किया  गया  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  और  जीवन  बीमा  निगम
 द्वारा  पिछले  तीन  वर्धां  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  से  एकत्रित  की  गई  प्रीमियम  आय  तंथों
 राज्यों  में  निगम  द्वारा  किए  गए  निवेश्ञों  का  ब्यौरा  क्रमशः  और  मेंਂ  दिया

 शया

 जीवन  बीमा  काशोबार  के  मामले  में  इस  प्रकार  किसी  लाभ  का  निर्धारण  नहीं  किया  जाता
 जीवन  बीमा  निगम  की  परिसम्पंत्तियों  तथा  देयताओं  का  समग्र  रूप  से  बीमांकन  मूल्यांकन

 किए  जाने  के  परिणामस्वरूप  अनुमानित  देयताओं  की  तुलना  में  परिसम्पत्तियां  अधिक  होनेਂ  के कारण

 अधिशेष  की  घोषणा  हर  ब्षं  की  जातो  है  ।  राज्मवार  कोई  अलग  मूल्यांकन  नहीं  किय्प  जाता

 विवरण

 रुपए
 रवाना  ————  नि  +++

 क्रम  राज्य  इन  वर्षों  के  दोरान  प्रीमियम  आय
 स०  ांंअजखअखखइु्ुलखेखि बिन  लाख  चच  खो  चनीननन  न

 1989-90  1990-91  1991-92
 रे

 )

 2  3  4  5

 1.  अरुणाचल  प्रदेश  0-54  0-52  —_—

 2.  आंध्र  प्रदेश  364:55  461-16  590-78

 3.  असम  73-26  89-35  141°70

 4.  बिहार  177°85  23161  288-69

 5.  चण्डीगढ़  18-99  24-31  118-01

 6.  दिल्‍ली  260-93  325-14  415-90

 7.  गोआ  22:40  28:55  37:74

 8.  गुजरात  391°20  467-09  582:90

 9.  हरियाणा  76-91  96-06  95-40

 10.  हिमाचल  प्रदेश  20:52  27°49  ..  34  97

 11.  जम्मू एवं  कश्मीर  21-10  22-31  2775

 12.  कर्नाटक  279-63  349-27  437°54

 13.  केरल  174:23  216°13  239°45

 14.  मध्य  प्रदेश  181-97  23 1-67  289.75

 15.  महाराष्ट्र  775-41  967°31  1167.29

 16.  मणिपुर  4-54  5-84  न
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 17.  मेघालय  451  5-15  बन

 18.  मिजोरपष  0-47  0°57  न्न्

 19.  नागालंण्ड  2-63  1°50  --

 20.  उड़ौसा  68°14  90-24  117°52

 21.  पांडिचेरी  3°24  4-00
 न+

 22.  पंजाब  139°51  166°86  166°14

 23.  राजस्थान  164-31  207°90  266-99

 24.  सिक्किम  न  न

 25.  तमिलनाडु  344*59  445-07  565-26

 26.  तिपुरा  8-24  10°26
 --

 27.  उत्तर  प्रदेष्  433-58  54545  668°44

 28.  पष्चियम  वंगाल  408°17  532-30  651°78

 योग  :  4421.42  555411  6884-00

 भारतीय  जोबन  बीमा  निगम  हारा  किए  गए  सकल  निवेक्षों  को  दक्षनि  बाला  विवरण

 _
 क्रम  राज्य  वर्ष  के  दोरान

 सं०

 1989-90  1990-91  1991-92  2

 2  3  4  5

 1.  अरुणाचल  प्रदेश  न  1.49  1:50

 2.  आंध्र  प्रदेश  124-24  101°63  303°39

 3.  असम  9-58  5:23  11°33

 4.  बिहार  107°83  63-80  149-67

 5.  अण्डीगढ़  0-25  0-50  0-50

 6.  दिल्‍ली  39-13  318-65  189-00

 1.  गोओा  6-92  4:12  6°78

 8.  गुजरात  193-31  226-43  258-70



 1  2  3  4  5

 9.  हरियाणा  55°2  54-48  69-55

 10.  हिमाचल  प्रदेश  5-19  10°34  13°31

 जम्मू  एवं  कश्मीर  15-14  17:27  21-22

 12.  कर्नाटक  93°16  11810  141*03

 13.  केरल  82-85  96°42  96-42

 14,  मध्य  प्रदेश  163  23  152-34  128°47

 15.  महाराष्ट्र  402-23  415-16  499-11

 16.  मणिपुर  3°50  4*85  5°40

 17.  मेघालय  10-34  10:52  7-76

 18.  मिजोरम  न  न  न

 19.  नागालंण्ड  3-29  3-67  3-02

 20.  उड़ीसा  57°30  87°53  115°55

 21.  पांडिचेरी  0*36  1-21  2-91

 22.  पंजाब  40-90  57:92  61°19

 23.  राजस्थान  93-86  150-66  111°62

 24,  सिक्किम  1-36  1:90  2°43

 25.  तमिलनाडु  245-63  257°13  341°88

 26.  त्रिपुरा  601  6:62  7:65

 27.  उत्तर  प्रदेश  143-86  158-91  123°50

 28.  पदिचम  बंगाल  85:00  91:76  12216

 योग  :  1989-68  2318-39  2795-05

 ]
 पटसन  का  निर्यात

 4830.  डा०  महादीपक  सिह  शाक्य  :

 ओर  मोतोझ्  कुमार  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बंताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  12  1992  के  एक्सप्रेसਂ  में

 इन्डस्ट्री  टु सोक  गवर्नमेंट  हैल्प  फार  रिनिगोसिर्सनਂ  शीर्ष  क  से  प्रकाशित  समाचार  को  ओर  दिलाया
 गया

 यदि  तो  बिगत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  पटसन  का  कितना  उत्पादन

 131



 लिखित  उत्तर  7  1992

 क्‍या  सारा  उत्पादित  पटसन  देश  में  हो  उपयोग  में  लाया  जाता

 |  यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  पृथके-पुर्थक  कितनों  माँत्रों में  पंटंसन  का  निर्यात

 किया  गंयो  और  कितनी  मात्रा  में  देंश  में  आवश्यक॑तीओं  को  पूरा  करने  के  लिए  किया

 क्या  प्रत्येक  वर्ष  भारी  मात्रा  में  पटसन  अप्रयुक्त  रह  जाता  और

 यदि  तो  पटसन  का  निर्यात  करने  अथवा  देश  में  ही  इसका  उपयोग  करने  के  लिए

 क्‍या  कदम  उठाये  गए  हैं/उठ'ने  का  विचार  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  (१)  हां  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कच्चे  पटसन  और  मेस्टा  का  अनुमानित  उत्पादन

 अनुसार  है  :  --

 पटसन  वर्ष  लाख  गांठ  गांठ  180  कि०ग्रा०  की )

 1989-90  72.50

 1990-91  90.00

 1991-92 2  90.00

 :  जे०  सी०

 नहीं  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कच्चे  पटक्षन  ओर  मेत््टा  का  अनुमानित  निर्यात  तथा  घरेलू
 खपतें  निम्नोकत  अनुसार  होनें  का  अनुमान  लगाया

 गया  है  :--

 गांठ  में  )

 वर्ष  निर्बात  घरेलू  खपत

 1989-90  0.24  81.46

 1990-91  0.55.  87.36

 1991-92  2  0.45  78.38

 :  जे०  सी  )

 कच्चे  पटसत्र  के  पिछले  कुछ  बकाया  स्टाक  से  अगले  मौसम  की  फसल  को  आवक  शुरू
 होने  तक  की  घरेलू  आवश्यकताओं  को  पूरा  किया  जाता

 सरकार  ने  वर्ध  1992-93  2-93  में  पट्सत  मौसम  के  द्षौसन  कच्चे  पट्सन  की  1.5  लाख

 गांठों  का  निर्यात  करने  के  लिए  कोटा  रिलीज  किया  इसके  अतिरिक्त  सरकार  ने  देश  के  भीतर

 कच्चे  पटसन  का  उययोग  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  हैं  जे  ते  :  विनियमत  बना  करके  पंकेजिंग  के

 लिए  इसके  परम्परागत  बाजार  कों  संरक्षण  अनुसंधान  व  विकास  क्रिपाकलापों  के  लिए  निधियां
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 उपलब्ध  कराकर  विविधीकरण  को  बढ़ावा  देना  तथा  राजकोषीय  ओर  विपणन  सद्दाबता  प्रदान  करना

 भादि  ।

 ]  ॥

 रूस  को  निर्यात  प्रतिबद्धता

 4831.  श्री  आर०  सुरेन्द्र  रेडडी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  रूस  को  चालू  बच्चे  में  अपनी  निर्यात  प्रतिबद्धताओं  को  शीघ्र  पूरा  करने

 को  कहा  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  रूस  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  7?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  सलमान  :  हां  ।

 (@)  रूसी  पक्ष  ने  व्यापार  संलेख  के  प्रावधानों  के  अनुसार  आपूर्ति  जारी  रखने  का  आश्वासन

 दिया

 हरियाणा  में  घागा  उत्पादक  एककों  को  सहायता

 4832.  श्रो  भूपेन्द्र  सिह  हुड्डा  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  हरियाणा  में  घागा  उत्पादक  एककों  को  गत  दो  वर्षों  के  दोरान

 प्रत्येक  वर्ष  दो  गई  सहायता  का  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  को  हरियाणा  के  हथकरघा  क्षेत्र  से  प्राप्त  हुई  मांगों  का  ब्यौरा  कया  है
 ओर  उक्त  अवधि  के  दोरान  ऐसी  कितनी  मांगें  पूरी  की  गई  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  1990-91  और  1991-92

 के  दोरान  हरियाणा  में  किसी  भी  कताई  मिल  को  कोई  सहायता  प्रदान  नहीं  की  गई  क्योंकि  भारत

 सरकार|एन०सी०डी०सी०  को  राज्य  में  मौजूदा  कताई  मिलों  का  विस्तार/आधुनिकौकरण  करने

 अथवा  नई  मिलें  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताब  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 (a)  हरियाणा  सरकार से  प्राप्त  प्रस्तावों  के आधार  पर  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  विशेष

 छूट  तथा  ब।जार  विकास  सहायता  के  रूप  में  राज्य  को  निम्नलिखित  धनराशि  रिलीज  की  गई  है  :--

 जप  7८  +-  न  त+  कमा

 ब्ष  रिलीज  की  गई  सहायता  की  राशि
 रु०  में

 1990-91  _
 20.00

 1991-92  2  68.20

 केगद्रीम  उत्पाद  शुल्क  समाहर्ता  बंगलोर  द्वारा  उत्पाद  शुल्क  को  वसूली
 4833.  श्री  एम्०  वी०  चम्द्रशेखर  मूर्ति  :  क्‍या  क्षित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 बंगलोर  को  उन  कम्पनियों  का  ब्योरा  क्या  है  जिन
 पर  31  1992  को  केन्द्रीय

 उत्पाद  शुल्क  की  राशि  बकाया  थी  ;

 क्या  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  समाहर्ता  बंगलौर  द्वारा  पिछले  दो  वर्षों  की  तुलना
 में  पिछले  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  उत्पाद  शुल्क  की  वसूली  में  गिरावट  आई  ओर

 यदि  तो  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रागेहवर  :

 कम्पनियों  की  संख्या  31-3-92  की  स्थिति  के  अनुसार
 बकाया  राष्ि  रुपयों में  )

 270  74.00  )

 जेसा  कि  निम्नलिखित  आंकड़ों  से  स्पष्ट  है

 वर्ष  रुपयों
 वसूल  किया  गया  राजस्व

 1989-90  ता  945.65

 1990-91  तन  1056.14

 1991-92  1247.01

 उपर्युक्त  भाग  क ेउत्तर  को  देखते  यह  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 ]

 पिछड़  क्षेत्रों  मे ंओद्योगिक  इकाइयों  को  ऋण्

 4834,  श्री  राजेन्द्र  कमार  शर्मा  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थित  औद्योगिक  इकाइयों  को  बेंकों  ओर  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं

 से  दीर्घावधि  के  उदार  शर्तों  पर  ऋण  मिल  रहे

 यदि  तो  कया  सरकार  का  नरतप्िम्ह्ा  समिति  को  सिफारिशों  के आधार  पर  अब

 सुविधा  को  वापस  लेने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  से  वित्तीय  संस्थाएं  विछड़े  क्षेत्रों
 में  औद्योगिक  एककों  को  रियायती  शर्तों  पर  सावधि  ऋण  उपलब्ध  कराती  रही  वित्तीय
 संस्थाओं  की  निधिक  लागत  में  वुद्धि  को  देखते  उन्होंने  ।6  1991  से  सावधि  ऋषणों  पर
 ब्याज  दर  संरचना  संशोधित  कर  विया  हे  ।  उसी  समय  उन्होंने  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेएककों  को  दिए  जाने
 वाले  सावधि  ऋणों

 पर  दिए  जाने  वाली  रियायत  को  भी  हटा  दिया  है  ।  तभी  संस्थान  ऐसी  सहायता
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 सामान्य  दरों  पर  उपलब्ध  करवा  रहे  नर्रातहम  समिति  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  करने  से  काफी

 पहले  ही  संस्थानों  ने  यह  निर्णय  ले  लिया

 जहां  तक  वाणिज्यिक  बेंकों  का  सम्बन्ध  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  22.

 1990  से  पहले  वाणिज्यिक  बेकों  को  ऋण  दर  संरचना  में  अत्यधिक  दरों  की  प्रचुरता  थी  ।
 प्रत्येक  कायंकलाप  के  लिए  न  केवल  कई  दरें  निर्धारित  थीं  बल्कि  विभिन्‍न  वर्गों  के  ऋणकर्ताओं  से  एक

 हो  ऋण  राशि  के  लिए  पर्याप्त  भिन्‍न  दरें  वसूल  की  जाती  थी  ।  भारतीय  रिजवं  ने

 सुचित  वाणिज्यिक  बेंकों  की  विद्यमान  ऋण  दर  संरचना  को  युक्तियुक्त  किया  और  22

 1990  से  प्रभावों  ब्याज  दर  संरचता  को  वाणिज्यक  ब्रेकों  के  मामले  में  उनके  ऋणों  के  आधार  के

 अनुसार  निर्धारित  ब्थाज  दर  संरचना  के  युक्ियुक्त  करने  का  यह  काम  भी  भारतीय  रिजवं

 बेंक  ने  नरसिहम  समिति  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  किए  जाने  से  काफी  पहले  कर  दिया  था  ।

 ब्याज  दर  में  कुछ  परिवर्तन  किए  गए  हैं  मूलभूत  वही

 ]

 डो०  एम०  पो०  टो०  पो०  एस०  एफ०  और  पो०  एफ०

 बाई०  का  आगत  अध्ययन

 4835.  श्री  विग्विजय  सिंह  :

 श्री  छोतुनाई  गामीत  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ओद्योगिक  लागत  ओर  मूल्य  ब्यूरो  से  डी०  एम०  पी०  टी ०

 पी०  एस०  एफ०  और  पी०  एफ०  वाई०  का  ताजा  लागत  अध्ययन  करने  के  लिए  कहा  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 औद्योगिक  लागत  ओर  मूल्य  ब्यूरो  कब  तक  अपनी  रिपोर्ट  देगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेश्वर  :  हां  ।

 ओद्योगिक  लागत  ओर  मूल्य  ब्यूरो  ने  यह  अध्ययन  सचिवों  की  एक  समिति  द्वारा  लिए

 गए  एक  निर्णय  के  अनुसरण  में  आरम्भ  किया  यह  डी०  एम०  पी०  टी०

 पी०  एस०  एफ०  और  पो०  एफ०  वाई०  का  एक  व्यापक  अध्ययन  होगा  ताकि  इष्टतम  शुल्क  स्तर

 निर्धारित  करने  के  लिए  इन  उत्पादों  के  उत्पादन  की  मानक  लागत  का  आकलन  किया  जा  सके  ।

 इस  अध्ययन  को  पूरा  करने  में  लगने  वाला  समय  काफो  हृद  तक  विनिर्माताओं  के

 ओद्योविक  लागत  ओर  मूल्य  ब्यूरो  की  प्रश्नावली  के  सम्बन्ध  में  समय  पर  उत्तर  भेजने  पर  निमंर

 करेगा  ।

 शंक्षिक  संस्थाओं  को  वित्तोप  सहायता

 4837.  श्रौ  अः्बारासु  इरा  :  क्‍या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  इण्डियन  बेंक  ओर  इण्डियन  ओवरशोज  बे  क
 ने

 गत  तीन  वर्षों  क ेदौरान  तमिलनाडु

 में  निजी  स्थासों  द्वारा  चलायी  गयी  स्ववित्त-पोषित  शैक्षिक  संस्थाओं  के  लिए  भारी  वित्तीय  सहायता

 स्वीकृत

 135



 लिखित  उत्तर  7  1992

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  संस्थाओं  ने  कितनी  धनराशि  की  अदायगी  की  और  3  1992  को  कितनी

 घनराशि  इनके  पास  थी  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  दलबीर  से  गत  3  वर्षों  के  दौरान

 तामिलनाड  में  गेर-सरकारी  ट्स्टों  द्वारा  चलाई  जा  रही  स्वयं  वित्त  पोषित  श्षिक्षण  संस्थाओं  को

 इंडियन  बेंक  द्वारा  स्वीकृत  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  :--

 ब्षं  मंजूर  31-5-92  की  स्थिति  31-5-92  की  स्थिति  के

 सीमा  के  अनुसार  शेष  अनुसार  वापस  की  गई
 राशि

 1989-90  89-90  789.64  907.45  192.48

 1990-91  623.57  520.23  144.67

 1991-92  372.59  376.26  16.95

 इंडियन  ओवरसीज  बेक  के  बारे  में  भी  ऐसी  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  यथा  उपलब्ध

 सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 असम  में  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  रेशम-उत्पादन  अनुसंघान  केन्द्र  का
 प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लेना

 4838.  थ्रो  विजय  कृष्ण  हान्डिक  :  कया  अस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  फेन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  1972  में  असम  सरकार  से  टीटाबोर  स्थित  रेशम-उत्पादन

 अनुसंधान  केन्द्र  का  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  ले  लिया  था  तथा  असम  और  समस्त  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  रेशम
 उत्पादन  के  अनुसंघान  एवं  विकास  के  लिए  सहायता  देने  हेतु  एक  केन्द्रीय  मृगा  और  ईरी  अनु  संघान
 केन्द्र  की  स्थापना  की  थी

 इन  अनुसंघान  विशेषरूप  से  बोको  स्थित  क्षेत्रीय  मूृगा  अनुसंघान
 बोर  स्थित  क्षेत्रीय  रेशम-उत्पादन  अनुसंघान  केन्द्र  और  मंडीपथार  )  स्थित  केन्द्रीय  ईरी
 अनुसंघान  ओर  प्रशिक्षण  संस्थान  द्वारा  कितनी  प्रगति  की  गई

 क्‍या  सरकार  ने  केन्द्रीय  मूगा  एवं  ईरी  अनुसंधान  केन्द्र  के  कार्य-निष्पादन  का  कोई
 सन  किया  शोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बत्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अज्ञोक  :  हां  ।

 दोको  स्थित  क्षेद्रीय  मृगा  अनुसंसान  टीटाबोर  स्थित  क्षेत्रीव  रेशम  उत्पादन

 अनुसंघान  केन्द्र  तथा  मेंदीयाबर  स्थित  केन्द्रीय  ऐसी  अनुसंघान  तथा  प्रक्षिक्षण  केन्द्र  द्वारा को  मई  श्रगति
 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न
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 ओर  केन्द्र/य  ऐरी  अनुसंघान  तथा  प्रक्षिक्षण  संस्थानों  सहित  केन्द्रीय  रेशम  बोडड

 के  विभिन्‍न  एक  झों  को  कार्य  दन  को  समय  समय  पर  समीक्षा  की  जाती  केन्द्रीय  ऐरी
 सन्वान  तथा  प्रशिक्षण  संस्थान  की  उपलब्धियों  को  दर्शाते  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  जैसाकि

 रोक्त  भाग  के  उत्तर  में  निर्दिष्ट  केन्द्रोय  रेशम  बोई  का  असम  में  एक  केन्द्रीय  मृमा
 संघान  स्थापित  करने  का  एक  प्रस्तग्व  है  ।

 विवरण
 थे

 क्षेत्रीय  मृगा  अनुसंघान  आर०  एस०  एस  टीट'बार/जोराहाट
 केन्द्रोय  ऐरो  अनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण  संस्थान  द्वारा  की  गई  प्रगति/उपलब्धि

 1.  क्षेत्रीय  मगा  अनुसंधान  बोको  :

 (1)  केन्द्र  ने  सोप  और  सवाल  मूगा  खाद्य  पौधों  का  प्रचार  करने  के
 लिए  उपयुक्त  कृषि

 सम्वन्दी  प्रक्रियाओं  का  विकार  तथा  मानकीकृत  किया  दै  ।

 (2)  मूगा  रेशम  कीट  बीज  को  उपथुक्त  इन्क्यूबेशन  तकनोक  बनाई  गई  है  जोकि  मगा  बीज
 की  समात  तया  अधिक  हैचिंग  प्रतिशत  निश्चित  करती

 (3)  केन्द्र  ने  दसरे  चरण  तक  मगा  रेशम  क्रोट  के  आन्तरित  कीट  पालन  की  एक  प्रक्रिया

 तैपार  की  है  जिसके  फलस्वरूप  मत्यु  दर  में  कमी  आई  है  तथा  अधिक  कोसा  उत्पादन

 सुनिश्चित  हुआ

 (4)  अधिक  ऊंचाई  पर  दो  महीनों  के  लिए  मूगा  कोसों  के  परिरक्षण  को  तकनीकी  मानकोकृत
 की  गई  है  जिससे  बीज  तंयार  करने  के  क्रियाकलापों  में  सहायता  मिलेगी  ।

 (5)  विभिन्‍न  ग्रेनेज  प्रचालनों  में  सुधार  हुआ  है  तथा  इसे  क्षेत्रीय  अंगीकरण  के  लिए
 रिश  की  है  ।

 (6)  केन्द्र  ने  कोसा  पकाने  की  तकनीक  को  मानवीकृत  करने  के  अतिरिक्त  रेशम  यान॑
 का  अधिक  उत्पादन  करने  के  लिए  एक  उनन्‍्तत  रीलिग  मशीन  बनाई  है  ।

 (7)  सोम  और  सवाल  पोधों  का  प्रसार  करने  के  लिए  नसंरी  तकनीक  का  निर्माण  ।

 (8)  केन्द्र  ने  मूगा  के  लिए  2  अनुसन्धान  विस्तार  केन्द्र  की  स्थापना  की  है  जोकि  अप्तम  में

 डाकूखाना  और  पश्चिमी  बंगाल  में  कूच  बिहार  में  स्थित  इनका  उद्देश्य  क्षेत्र  में  किए
 गए  अनुसन्धान  परीक्षणों  के  बारे  में  जानकारी  देता  ये  केन्द्र  किसानों/राज्य
 सरकारों  के  रयों  को  मृगः  कृषि  की  अद्यतन  प्रौद्योगिकी  में  प्रशिक्षण  प्रदान  करते

 हैं  तथा  साथ  ही  मूगा  रेशम  उद्योग  का  विकास  करने  के  लिए  त#नोति  मार्गनिर्देशन
 भी  करते

 2.  क्षेत्रीय  रेशन  कृषि  अनुसंधान  जोरहाट  )

 (1)  क्षेत्रीय  रेशम  कृषि  अनुसन्धान  जोरहाट  के  तीन  मुख्य  अनुसन्बान  प्रभाग  अर्थात

 मोरी  रेशम  कृषि  और  एरी  कृषि  ।  ये  केन्द्र  शहतृत  और  रेशम  कीट  का  जमेंप्लाज्म

 बेंक  बनाये  हुए  हैं  तया  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  मे ंविभिन्‍न  राज्यों  को  कृषि  सम्बन्धी  जलवायु
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 के  अनुरूप  विभिन्‍न  प्रकार  को  शहतूतो  किस्मों  और  रेशम  कीट  प्रजातियों  के  लिए

 उपयुक्त  क्षेत्रीय  परीक्षण  भी  कर  रहा

 (2)  उन्नत  तथा  स्थानीय  शहतूत  की  किस्मों  की  जांच  की  गई  तथा  2-799  तथा  जातिमुनी
 जैसी  किस्भों  की  असम  ओर  उत्तर-पूर्वि  क्षेत्र  में  करषि  के  लिए  सिफारिश  की  गई  है  ।

 (3  तन  हाहतृत  कौ  कृषि  तथा  शहतूत  की  छटाई  की  विशिष्ट  प्रक्रियाओं  की  सिफारिश  की  गई

 है  ।

 (4)  मई  ओर  सितम्बर  में  कीट  पालन  के  लिए  विश्विष्ट  रेशम  कीट  बीज  मिश्रण  की
 रिश्  की  है  ।

 केन्द्रीय  ऐरी  अनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण  मेघालय

 (1)  यह  केन्द्र  विभिन्‍न  किस्मों  के  ऐरी  रेशम  खाद्य  पौधों  का  अनुरक्षण  कर  रहा  है
 तथा  क्‍या  उपज  में  सुधार  लाने  के  लिए  विकास  परामीटर  आदि
 जैपी  बिभिन्‍न  कृषि  प्रक्रियाओं  सम्बन्धी  अध्ययन  कर  रहा

 (2)  इस  केन्द्र  ने मिश्रित  विभिन्‍न  रेद्ाम  कीट  प्रजातियों  तथा  नस्लों  की  जांच  की  है  तथा
 6  नस्‍्लों  को  पृथक  कर  दिया  है  ।  दूसरे  ऐरी  रेशम  कीट  के  खाद्य  पौधों  की  जांच  की
 गई  है  तथा  केसेर  को  ऐरी  रेशम  कोट  के  दूसरे  खाद्य  पौधे  के  रूप  में  उपयुक्त  पाया
 गया  है  जिसकी  क्षेत्रीय  अंगीकरण  के  लिए  सिफारिश  की  जा  रही

 (3)  पर्यवेक्षण  संकलन  तथा  ऐरी  रेशम  कीट  के  विभिन्‍न  प्रकार  के  पौधों  में  से  कास्टर  की
 35  टोपियोका  की  12  किस्मों  तथा  ऐरी  के  4  अन्य  गौण  होस्ट  प्लांटों  का
 संस्थान  में  अनुरक्षण  किया  गया  है  ।

 (4)  केसेरू  की  बुद्धि  तथा  उपज के  केसेरू  की  पत्ता  वृद्धि  होने  पर
 विभिन्‍न  ऊंचाई  में  छटाई  के  प्रभाव  तथा  केसेरू  की  पत्ता  का  स्टार  तथा  टैपियोका
 पत्तों  की खपत  तथा  इंजेशन  की  दर  पर  अध्ययन  करने  के  साथ-साथ  हैम्योलिफ  के
 बायो-कंमीकल  विश्लेषण  किए  जा  रहे  हैं  ।

 (5)  केन्द्र  ने  दो  अनुसंवान  विस्तार  केन्द्र  स्थापित  किए  हैं--एक  सिलचर
 में  तथा  दूसरा  डिफू  में  है  ।

 (6)  इस  समय  कह  केन्द्र  कित्तानों  को  ऐरी  के  रोगमुक्त  चकतों  की  सप्लाई  कर  रहा

 कश्पनो  फानन  में  संज्षोधन

 4839.  श्रो  के०  तुलसिऐया  वान्डायार  :  क्‍या  स्थाय  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 का
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 स्थाय  तथा  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एज०  आर०  :
 से  कम्पनी  1956  के  पुनःसंहिताकरण  कार्य  के  भाग  के  रूप  में  विभिन्‍न  प्रस्ताव
 सरकार  के  विधा  राघीन  मामले  पर  अभी  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 समुद्री  खाद्य  पदार्थों  का  निर्यात  हेतु  संरक्षण

 4840.  श्री  पी०  सोी०  थामस  :  क्या  घाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  घिघार  समुद्रो  खाद्य  पदार्थों  के  निर्यात  को  संरक्षण  देने  के  लिए
 किरणित  प्रणाली  का  विकास  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  प्रणाली  के  क्या  लाभ  और

 किरणित  भिगा  के  निर्यात  का  क्‍या  भविष्य  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सलमान  से  यद्यपि  भींगे  में

 साल्मोनेला  ऊंसे  रोगमूलक  पयूक्ष्मी  जीवी  को  समाप्त  करने  में  किरणित  प्रणाली  से  सहायता  मिलती  है
 लेकिन  जापान  और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  जंसे  समुद्री  खाद्य  के  हमारे  मुख्य  क्रेता  अपने  देश में  किरणित
 भींगे  की  अनुमति  नहीं  देते  हैँ  । इसलिए  किरणित  भींगे  के  निर्यात  की  बहुत  कम  सम्भावना

 विदेशों  में  कार्यरत  भारतोय  बंक

 4841.  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  असं  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि

 क्या  विदेशों  में  कार्यरत  भारतीय  बंकों  की  कुछ  शाखाओं  को  बन्द  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  किन-किन  शाखाओं  को  बन्द  करने  का  प्रस्ताव  है  ओर  इसके  क्या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलवोर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  पंदा  ही  नहीं  होता  ।

 बेंक  खातों  में  कमियां

 4842.  श्री  रवि  राय  :  क्‍या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  व्यान  विभिन्‍न  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  के  31  1992  को  समाप्त  हुए
 दर्ष  के  राष्ट्रीय  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  लेखा  परीक्षित  लेखाओं  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्‍या  बेंकों  की  कतिपय  लेखा  परीक्षा/लेखा  सम्बन्धी  टिप्पणियां  सभी

 भब्रकाक्षित  खतों  में  लगभग  एक  जंसी

 क्‍या  सरकार  ने  इन  खातों  में  पाई  गई  कमियों  के  बारे  में  जांच  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (8)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  दराणोर  :  हां  ।

 भःरतीय  रिजवं  बेक  के
 १|  मार्च  1992  को

 समाप्त  वर्ष
 के  लिए

 कृत  बेंकों के  प्रकाशित  लेखों  में  कुछ  सामान्य  लेखा५रीक्षा  टि  शामिल

 से  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  त  किया  है  कि  लेर  बापरीक्षकों की  टिप्पणियों  को

 अपेक्षित  उपचारी  कारंवाई  करने  के  लिए  सम्बन्धित  बे  क्रों  क ेसाथ  उठाया  जा  रहा

 जीवन  बीमा  निगम  में  बोमा  सम्बन्धी  घाटे

 4843,  श्रीमती  गोता  मुखर्जो  :  क्या  वित्त  एन्‍्द्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जीवन  बीमा  कारोबार  में  बी  रूम्बन्धी  घाटे  हुए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  सन्त्रालय  सें  राज्य  सम्त्नी  दलबीर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नकद  प्रतिपूरति  सहायता  ओर  शुल्क  बापसो  दाग  निर्यातकों  को  भुगतान  न  करना

 4844.  थी  राम  नाईक  :  क्या  वाणिज्य  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  निर्यातक्रों  की  एपोसिएशन  आधर्थत  दि  क्लोदिंग  मंन्यूफैक्च र्स एसोसिएशन  आफ

 इण्डिया  ने  सरकार  से  नकद  प्रतिभति  सहायता  और  झलक  वापसी  योजना  के  प्रवर्तन के  दौरान  इस
 योजना के  अन्तगंत  दी  गई  रःशि  का  तथा  क्रय-जिक्रय  आयात-निर्यात  शेयरों  की  राशि का

 भुगतान  न  किए  जाने  के  बारे  में  अम्यावेदन  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  ay  तान  न  किए  जाने  के  कया  कारण

 हीघ्र  मुगतान  हेतु  तेधार  की  गई  समयबद्ध  थाना  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रलय  में  उपसन्‍्त्री  सलमःन  खुर्शोद  )  :  हां  ।

 (a)  और  क्लोदिग  मैन्‍्यूफंक्चरस  एसोसिएशन  आफ  इण्डिया  द्वारा  किए  गए
 बेदन  के  मुख्य  मुद्दे  निम्नानुसार  --

 1.  उन  एग्जिम  स्क्रिपों।आर०ई०पी०  लाइसेन्सों/#तिरिक्त  लाइसेन्सों  की  स्थिति क्या  है  जो
 लाइसेसिंग  प्राधिकारियों  के  पास  पहले  से  ही  प्रस्तुत  आवेद  के  आधार  पर  जारी  होने  हैं  ?

 इनमें  से  कुछ  लाइसेन्स  निर्यातकों  को  जारी  करने  में  महीनों  लग  सकते  हैं  ।

 2.
 उन  एग्जिम  स्क्रिपों  को  स्थिति  क्या  है  जिनमें  निर्यात  आय  29  1992  को  या

 उससे  पहले  व  गई  है  किन्तु  आवेदन  पत्र  बंक  वसूली  प्रमाणपत्र  जारी  होने  के  बाद  प्रस्तुत  किए
 जाएंगे  ।

 3.  उन  निर्यात  बिलों  की  स्थिति  क्‍या  है  जिन  पर  दिउंक  29-2-1992  को  या  उससे  पहले
 बेंक  द्वारा  बट्टा  दिया  जाता  अथवा  जिन्हें  रिजवं  के  अधीत  हस्तांतरित  किया  जा  सकता  था  और
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 जिनकी  वास्तविक  वसूली  29-2-1992  के  बाद  होती  है  ।  आंशिक  परिवतंनीयता  का  लाभ  किन्‍्हें
 मिलता  है  क्‍या  निर्यातक  लोगों  को  ऐसे  निर्यात  के  लिए  एग्जिम  स्क्रिप  मिलते  हैं  ?

 उन  एग्जिम  स््रिपों  का  दर्जा  क्या  है  जिनके  मामले  में  पोत  लदान  29  1992
 को  अथवा  उससे  पहले  हो  गया  है  किन्तु  निर्यात  आय  की  अभी  वसूली  करनी  है  ओर  वसूलो  के  लिए
 बिल  बंक  को  प्रस्तुत  कर  दिए  जाते  हैं  ।

 5.  सरकार  का  उन  निर्यातकों  को  किस  तरह  का  देने  का  प्रस्ताव  है  जिन्होंने
 एग्जिम  स्क्रिप  के लाभ  का  हिसाब  मौजूदा  प्रीमियम  की  तुलना  में  अपने  निर्धारण/कीमत  निर्धारण
 में  30%  प्रीमियम  केन्द्रीय  व/णिज्य  मन्त्री  न ेआश्वःसन  दिया  की  दर  से  लगाया  था
 जबकि  मोजूदा  प्रीमियम  30%  से  कहीं  कम  सरकार  को  चाहिए  कि  वहू  उचित  प्रीमियम  पर

 एग्जिम  स्क्रिप  खरीदने  के  सम्बन्ध  में  अपनी  बचनबद्धता  को  पूरा  करें  ताकि  निर्यातकों  को  भारो  हानि
 से  बचाया  जा  सके  ।

 6.  नकद  मुआवजा  सहायता  और  शुल्क  वापसी  की  बकाया  राक्षियों  मुगतान  ।

 उप  रोक्‍्त  मुद्दा  1  तथा  2  के  सम्बन्ध  में  प्रतिपु्ति  लाइसेन्सों  और  अतिरिक्त  लाइसेन्सों  की

 अनुमति  देने  के  लिए  दिनांक  2-3-1992  के  आर०ई०पी०  अनुदेश  सं०  1/92  द्वारा  अनुदेश  जारी
 कर  दिए  गए

 उपरोक्त  मुद्दा  सं०  3  के  सम्बन्ध  में  दिनांक  29-2-1992  तक  किए  गए  जिन  निर्यातों  के

 आधार  पर  बिल  29-2-199  2  को  अथवा  उससे  पहले  खरीदे  गए/हस्तांतरित  किए  गए  उन  निर्यातों

 के  सम्बन्ध  प्रतिपूर्ति  लाइसेन्सों  कौ  अनुमति  देने  के  लिए  आर०ई०पी०  अदुद्ेश  सं०  2/92  दिनांक
 12-3-1992  द्वारा  अनुदेश  जारी  किए  गए  थे  ।

 उपरोक्त  मुद्दा  सं०  4  के  सम्बन्ध  में  निर्यातक  को  उदारीकृत  विनिमय  दर  प्रबन्धन  प्रणाली  का

 लाभ  भिलेगा  ।

 उपरोक्त  मुद्दा  सं०  5  के  सम्बन्ध  में  प्रीमियम  विनियमन  बाजार  ताकतों  द्वारा  किया  जाता
 भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  यह  निर्णय  पहले  ही  ले  लिया  है

 कि  एग्जिम  स्क्रिप  आदि  की  खरीद
 लाइसेन्स  के  सी०आई०एफ०  मूल्य  के  20%  की  दर  से  स्टेट  बंक  आफ  हदृण्डिया  के  जरिए  की

 जहां  तक  माने  गए  निर्यात  पर  नकद  मुआवजा  सहायता  गौर  शुल्क  वापसी  के  बारे  में  उप  रोक्त

 मुद्दा  सं०  6  का  सम्बन्ध  है  माने  गए  निर्यात  पर  नकद  सहाप्रता  और  शुल्क  वापसी  के
 अगतान  के  लिए  वर्ष  1992-93  2-93  के  दोरान  180  करोड़  रु०  की  राशि  रिलीज  की  गई  लगभग

 86  करोड़  रु०  की  एक  और  राक्षि  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  और  उसे  पात्र  निर्यातकों  को  नकद

 मुआवजा  सहायता  तथा  शुल्क  वापसी  के  मुगतान  के  लिए  क्षीघत्र  ही  रिलीज  कर  दिया  जाएगा  ।

 ]
 छाबनो  क्षेत्रों  की  भूमि  पर  अतिक्रमण

 4845  गया  प्रसाद  कोरी  :  कया  रक्षा  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  छावनी  बोर्डों  की  कुल  वर्तमान  संह्या  कितनी
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 उत्तर  प्रदेश  में  ऐसे  कितने  बोड

 छावनी  बोर्डों  की  भूमि  पर  किये  गये  अतिक्रमण  के  मामलों को  कुल  संख्या  और  क्षेत्र
 का  राज्ए-बार  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  मे  ऐसे  सभी  अतिक्रमणों  को  हट,ने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 रक्षा  मन्‍्त्री  शरद  :  से  देश  में  कुल  62  छावनियां  जिनमें  से  22
 सत्तर  प्रदेश  में  हैं  ।

 देश  में  छावनी  बोर्डों  के  प्रबन्ध  के  अन्तगंत  आने  वाली  रक्षा  भूमि  पर  अमधिकृत  रूप  से  कब्जा
 करने  के  कुल  13,079  मामलों  की  सूचना  प्राप्त  हुई  इनमें  कुल  मिलाकर  लगभग  5,88,104

 बर्गमीटर  का  क्षेत्र  शामिल  रक्षा  भूमि  पर  अनधिकृत  कब्जा  बाले  मामलों  की  संख्या  और  उनका
 क्षेत्र  तथा  उन्हें  हटाने  क ेलिए  की  गई  कारंबाई  का  राज्य-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 सरकारी  स्थान  अधिभोगियों  की  1971  और  छावनी
 1924  के  प्रावधानों  के  अन्तगंत  अथवा  सक्षम  प्राधिकारियों  हारा  अदालत  में  चल  रहे

 12,907  मामलों  में  अनधिकृत  कब्जा  खाली  करने  की  का  रंव्राई  पहले  ही  शुरू  कर  दी  गई

 विधरण

 क्रम  राज्य  का  नाम  अनधिकृत  रूप  से  अनधिकृत  कब्जे  के  ऐसे  मामलों  की  सं  ०

 संख्या  कब्वा  के  मामलों  अन्तगंत  कुल  क्षेत्र  जिनमें  अनघिकृत
 को  संख्या  कब्जे  को  हटाने  के

 लिए  कारंदाई  को

 गई  है

 1  2  3  4  5

 1  उत्तर  प्रदेश  3536  1,36,677  3530

 2  मध्य  प्रदेश  2073  78,174  2073

 3  बिहार  208  4,007  208

 4...  महाराष्ट्र  2136  48,505  2136

 5  कर्नाटक  1153  1,802  153

 6  आन्ध्न  प्रदेश  603  14,864  603

 7...  राजस्थान  934  19,240  934

 8  तमिलनाडु  417  22,991  417

 9  केरल  2  269  2

 10.  गुजरात  120  1,143  120

 11.  पंजाब  2417  72,225  2258
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 1  2  3  4  5

 12.  हरियाणा  27  1,133  27

 13.  दिल्ली  377  1,76,486  577

 14,  हिमाचल  प्रदेश  27  7,973  27

 15.  जम्मू  और  कश्मीर  5  984  5

 16.  मेघालय  13  687  13

 17  पश्चिम  बंगाल  31  944  31

 कुल  :  13,079  5,88,  104  12,907

 ]

 एनरिलम  से  कन्याक्मारी  तक  अम्तरदेंशोय  जल  परिवहन  सुविधाएं

 4846.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्या  जल-मृतल  परिवहन  मन्त्रो  यह  बताने  की कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  पद्चिम  तट  के  साथ  त्रिवेन्द्रम  होकर  एर्नाकुलम  और

 कन्याकुमारी  के  बीच  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  सुविधाएं  देने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्योरा  क्‍या  है  ?

 जल-भतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अगदोद्ा  :  ओर

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  केन्द्रीय  सरकार  ने  पदिचम  तटीय  नहर  के  कोल्लम  कोट्टापुरम  खंड

 चम्पाकारा  नहर  और  उद्योग  मण्डल  नहर  को  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  लोक  सभा  में  दिनांक  27-7-92  को  एक  विधेयक  पारित  किया  गया  था  ।

 मसालों  का  निर्यात

 4747.  श्री  बी०एस०  विजयराघवन  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देदा  से और  विशेषरूप  से  केरल  से  मसालों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार
 द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 वर्ष  1991-92  के  दो  रान  कितने  मूल्य  के और  कितनी  मात्रा  में  विभिन्‍न  मसालों  का

 निर्यात  किया  गया  तथा  चाल्‌  वर्ष  के  दोरान  कितना  निर्यात  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिल्य  मन्त्रालय  में  उपभन्‍्ञो  सलमान  मसाला  बोड्ड  ने  भारत  से

 मपालों  के  निर्यात  बढ़ाने  के लिए  निम्नलिश्वित  उपाय  किए  हैं  :---

 (1)  मसाला  तेल  तथा  तेलीम  मसाला  सम्मिश्रण  तथा  मिश्रण  जंसी  मूल्यवधित  मदों

 का  निर्यात  तथा  बांड  वाले  उपभोक्ता  पकों  में  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देना  ।

 (2)  बाजार  संवधंन  द्ेतु  चुनिन्दा  बाजारों  प्रतिनिधिमंडल/अध्ययन  दल  भेजना  ।
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 (3)  व्यापार  विकास  हेतु  भारत  में  ऋ्ता-विक्रेता  बेठकें  आयोजित

 (4)  चुनिन्‍्दा  अन्तर्राष्ट्रीय  तथा  मेलों  तथा  प्रदर्शनियों

 (5)  भारतीय  मगालों  के  विभिन्‍न  ब्रांडों  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  तथा  भारतीय  ब्रांडों

 की  साख  बढ़ाने  के  लिए  मसाला  बोर्ड  ने  एक  ब्रांड  संवर्धन  योजना  आरम्भ  की

 में  भाग  लेना  ।

 (6)  मसालों  की  उत्पादन  क्षमता  तथा  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  विकास  तथा
 अनुसंधान  ढार्यक्रम  आरम्भ  करना  ।

 (7)  विभिन्‍न  उपाय  करना  जंसे  कि  उपजकर्त्ता  को  शिक्षित  करना  तथा  भारतीय  मसालों

 को  स्वच्छता  में  सुघार  लाने  के  लिए  क्वालिटी  सुधार  प्रयोगशाला  स्थापित  करना
 ताकि  आयातकों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 वर्ष  1991-92  की  दौरान  निर्यात  किये  गये  मसालों  की  मात्रा  तथा  मूल्य  ओर
 199  2-93  के  निर्धारित  लक्ष्य  निम्तानुसार  है  :  --

 मात्रा  :  एम०टी०  मूल्य  करोड़  Fo

 वर्ष  मात्रा  मूल्य

 1992-93  1,50,000  474,16

 आयकर  विभाग  द्वारा  फेरल  में  मारे  गये  छापे  रा

 4848.  प्रो०  के  ०वी०  थामस  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आयकर  विभाग  द्वारा  केरल  में  विछले  एक  वर्ष  के  दोरान  मारे  गए  छापों  का  ब्योरा

 क्या

 प्रत्येर  मामले  में  को  गई  चल  ओर  अचल  सम्पत्ति  तथा  उनक॑  मूल्य  का  ब्यौरा

 क्‍या  और

 इनमें ऐसे  मामलों  की  संख्या  कितनी  है  जिनका  निपटारा  1  जुल  1992  तक  नहीं

 किया  गया  था  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्द्रो  रामेइवर  ओर  वित्त  वर्ष

 1971-92 2  के  दौरान  केरल  में  ली  गई  तलाक्षियों  का  अभिगुद्दीत  की  गई  मूल्यवान  पशिसम्पत्तियों  का

 ब्योरा  संलग्त  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 इन  सभी  मामलों  में  तलाशियों  के  दौरान  एकत्र  की  गई  सूचना  तथा  अभिगृहदीत की  गई

 सामग्री  फ ेआघार  पर  आयकर  अधिनियम  के  अधोन  यथापेक्षित  अनुवर्ती  कार्यवाही  शुरू  को  गई  है  ।
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 विवरण

 क्रम  संख्या  मामले  का  नाम  अभिगृहीत  की  गई  चल

 वरिसम्पत्तियों  का  मुल्य

 2  3

 1.  जे०एन०  बासक्णी  3.20

 2.  वेलियावेत्तिल  चिट्स  एण्ड  फाइनेंक्षिय्स  81.65

 3.  प्रो०  तापी  बबू  2.60

 4.  पठान्स  होटल  0.80:

 5.  एम०एच०  कृष्णन  नम्बूदरीपाव  4.51

 6.  के०पी०  भास्करन  >>

 7.  जवाहर  लाल  ज॑ंत  5.24

 8.  डॉ०  ई०  सौदा  बीवी  30.33

 9.  डॉ०  एन०  एन०पी०  छशिवदोस  तथा  डॉ०  लीला  मंजई  न

 10.  अयोध्या  ज्वंलरी  49.49

 11.  कं०एल०  बिनीता  ज्बेल से  0.30

 12.  मैंद्रोफ्नेल  इन्ट  एनेश्नवल  55.86

 13.  पोण्छी०  लाइट  एण्ड  स्टोव  एजेन्सीज  4.27

 14.  परास  4.21

 15.  एस०»के०  कोच्नौन  रोलर  फ्लोर  मिल्स  5.69

 16,  राषाकृष्ण  ट्रेक्सटा  इल्स  4.43

 17.  अलुकास  ज्वंलरी  10.47

 18.  चेरियव  डे  वियल  10.00

 19.  डॉ०  महबूब  ए०  नथानी  9.81

 20.  जेम्स  जेकब  3.76

 21.  के०  थामस:मैध्यू  85.42

 22.  वो०  सुन्दरम  अचारी  18.96

 23.  सूर्य  आयल  इण्डस्ट्रीज  11.10

 24.  वी०  नारायण  रेडिडयार  9.96
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 में  विकसित  प्रणालो  लगाना

 4850.  श्री  सत्यदेव  सिह  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मिकोयन  कम्पनी  ने  अपने  ग्रहकों  को  विमानों  में  विमानों  को

 अनेक  विकसित  प्रणालियां  लगाने  की  पेशकश  की

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करके  को  और

 अधिक  आधुनिक  बनाने  का  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मम्त्रो  शरद  :  वायु  सेना  अथवा  रक्षा  विभाग  को  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 ]

 सिथेटिक  ओर  रेयन  वस्त्र  निर्यात

 4851.  श्रीमती  भाषना  चिखलिया  :

 श्री  महेश  कनोड़िया  :

 कुमारो  पुष्पा  देवी  सिह  :  क्‍या  वस्त्र  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हमारा  सिंथेटिक  और  रेयन  वस्त्र  निर्यात  अधिक  उत्पादन  लागत  के  कारण  महंगा
 है  और  अन्य  कुछ  एश्वियाई  देशों  से  इसे  कड़ो  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये

 वर्ष  1992-93  में  प्िथेटिक  और  रेयन  बल्त्रों  के  निर्यात  हेतु  क्‍या  लक्ष्य निश्चित
 किये  गये  ओर

 सिथेटिक  और  रेयन  बस्त्रों  के  निर्यात  से  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रति  वर्ष  कितनी
 बिदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  अशोक  :  से  सरकार  ने  शुल्क  छूट
 योजना  के  अन्तगंत  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  कच्चे  माल  का  नि:शुल्क  आायात  करने  के  सुविधा  प्रदान
 को  है  त।कि  निर्यातक  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  पर  अपनी  गावश्यकतानुसार  कच्चे  माल  को  आसानी  से
 खरीद  कर

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  सिथेटिक  तथा  रेयन  बस्त्रों  के आनन्तिम  निर्यात  निम्नोक्त

 अनुसार  हुए  हैं  :--
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 वर्ष  निर्यात

 र०

 1989-90  न  601

 1990-91  —  635

 1991-92  लत  1115

 जय  पपिपियायया

 स्रोत  :  एस०  आर०  टौ०  ई०  पी०  सौ०  |

 उपरोक्त  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  भारतीय  सिथेटिक  तथा  रेयन  वस्त्र  विदेशी  बाजारों  में

 उत्तरोत्तर  सफलतापूर्वक  मुकाबला  कर  रहे  वर्ष  1992-93  2-93  के  लिए  सिथेटिक  तथा  रेयन  बस्त्रों

 का  निर्यात  लक्ष्य  536  मिलियन  अमरीकी  डालर  निर्घारित  दिया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को  अन्तरिम  राहत

 4852.  श्रो  पाडरंग  पुन्डलिक  फुन्डकर  :  क्‍या  वित्त  सनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  केंद्रीय  सरकार  के  कमंचारी  महंगाई  भत्ते  में  मूल  वेतन  का  7!  प्रतिक्मत  तक  वृद्धि
 हो  जाने  के  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुये  अन्तरिम  राहृत  की  मांग  कर  रहे  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 विस  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  ज्ञान्ताराम  :  ओर  केंद्रीय
 सरकार  के  कर्म  चारियों  को  महंगाई  भत्ता  जीवन  निर्वाह  की  लागत  में  वृद्धि  की  प्रतिपूर्ति  हेतु  स्वीकार
 किया  जाता  महंगाई  भत्ते  की  राशि  चोथे  केंद्रीय  वेतत  आयोग  की  सिफारिश्षों  के  अनुसार  तय  की

 जाती  महंगाई  भत्ता  ओर  आन्तरिक  राहत  दो  अलग-अलग  पहल  इस  तरह  मूल्यों  अथवा

 महंगाई  भत्ता  में  वृद्धि  का  अन्तरिम  राहत  मन्जूर  करने  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  राष्ट्रीय  परिषद

 परामशंदात्री  तंत्र  )  में  कमंचारी  पक्ष  की  यह  मांग  रही  है  कि  केंद्रोय  सरकार  के  कमंचारियों

 ओर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कमंचारियों  के  बीच  असमानता  को  दूर  करने  को  दृष्टि  से  पूर्ण

 पुनरीक्षा  किए  जाने  तक  समूह  ओर  के  कमं  चारियों  के  मूल  वेतन  में  20%  की
 तदर्थ  वृद्धि  दर  दी  इस  मांग  पर  राष्ट्रीय  परिषद  में  विचार-विमश  किया  गया  था  किन्तु  वित्तीय

 कठिनाइयों  को  देश्षते  हुए  उसे  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सका  तथापि  यह  निर्णय  लिया  गया  था
 कि  परिलब्धियों  में  अन्तर  का  विश्लेषण  करने  के  लिए  अधिकारियों  के  एक  दल  का  मठन  किया  जाये
 ओर  इस  अध्ययन  के  आधार  पर  सरकार  के  विचारार्थ  एक  दस्तावेज  तंयार  किया  जाये  |  इस  प्रयोजन
 के  लिए  श्री  एच०  एन०  रे  की  अध्यक्षता  मे  पहले  ही  एक  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया  जा  च्का

 ]
 उत्तर  प्रदेश  में  अफ्लीम  उल्पादकों  को

 ह

 परेशान  करना

 4853.  श्रो  राम  सागर  :  क्‍या  बित  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  ;
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 क्या  सरकार  प्रान  दिनांक  26  1992  के  हिन्दी  डेनिक

 टाइम्सਂ  लखबऊ  में  अफीम  काश्तकार  लाइसेंस  से  वंचित  होंगेਂ  शीषंक  के  अन्तगंत  प्रकाशित

 समाचार  की  ओर  आदक्ृष्ठ  किया  गया

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ओर  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिपा

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  बाराबंकी  में  अफोम  उत्पादकों  को  परेशान  करने  के  मामलों

 की  जांच  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्योरा  क्या  है  और  उसका  क्या  निष्कर्ष  और

 यदि  तो  प्रकार  द्वारा  अफीम  के  काइतकारों  को  अनावश्यक  रूप  से  परेक्षान  न

 किये  जाने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जाते  का  विचार  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  रामेश्वर  से  (5  )  सरकार  को  26

 1992  के  लखनऊ  से  प्रकाशित  हिन्दी  देनिक  समाचारपत्र  टाइम्सਂ  में  पे

 अफीम  काइतकार  लाइसेंस  से  वंचित  होंगेਂ  शीर्षक  समाचार  की  जानकारी  रिपोर्ट  में  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  पोस्त  भूखंडों  के  परिमापन  परीक्षण  और  अफीम  तोलन  के  सभय  कुंछेक  पोस्त
 काइतकारों  को  तंग  करने  का  आरोप  लगाया  गया  प्रार  म्मक  जांच-पड़ताल  से  इन  आरोपों  में

 कोई  सच्चाई  दिखाई  नहीं  देती  ।  नोकोटिक्त  विभाग  के  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  द्वारा  इस

 सम्बन्ध  में  विस्तृत  जांच-पड़ताल  की  जा  रही

 रक्षा  मनन्‍्त्रो  की  चोन  यात्रा

 4854  54६  श्री  साईमन  मरान्‍डोी  :

 A  शो  शिव  सोरेन  :  क्‍या  रक्षा  मन्ज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  की  चौत  यात्रा  के  दौरान  चीनी  नेताओं  के  साथ  किन-किन  मुद्दी  पर
 जधचा  र'किंया  और

 इस  दोरे  से  दोनों  देशों  के  बीच  प्रमुख  मुहं  के  सम्बन्त  में  क्या  उपलब्धियां  रही  हैं  !

 रक्षा  सन्‍त्री  शरद  :  ओर  रक्षा  मंत्री  ने  24  से  30  1992
 तक  अपनी  चीन  यात्रा  के  चीन के  प्रधान  मंत्री  ली  राष्ट्रीय  रक्षा  मंत्री  जनरल  चिन  जीबी
 त्तवा  अन्य  वरिष्ठ  सेना  अविकारियों  के  द्विपक्षीय  क्षेत्रीय  तथा  विश्व  हित  के  बहुत  से  मुद्दों  पर
 अर्चा  की  ।  रक्षा  मंत्री  की  चीन  की  यह  यात्रा  दोनों  देशों  के  बीच  सम्बन्ध  बेहतर  बनाने  और  सभी
 प्रारस्परिक  जिसमें  सीमा  बियाद  भी  ह्ा,मल  का  जातिपूर्ण  हल  निकालने  के  लिए
 भरत  ओर  के  बीच  उच्च  स्तर  पर  बातचीत  का  जो  सिलधिला  शुरू  हुआ  उसी  के  क्रम  में
 इस  यात्रा  से  दोनों  देशों  के  बीच  सम्बन्ध  और  बेहतर  हुए  हैं  ओर  पारस्पर  आदान-प्रदान  की  जो
 प्रक्रिया  चल  रही  थी  उसे  ओर  गति  मिली  है  ।

 उस  गन रस  ३९३३५  ३  १३  ९  5  ६  (  सहावता

 4856.  श्री  प्रधानो  :  क्या  वित्त  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
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 पिछले  तीन  थर्षों  के  दौरान  कम्बोडिया  को  दी  गई  वित्तोय  सहायता  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  युद्ध  से  तबाह  कम्बोडिया  को  पुनर्वात्ष  तथा  पुननिर्माण  कार्य  के  लिए
 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  नई  सहायता  देने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  रामेशबर  भारत  सरकार  ने  भा  रतीय

 वस्तुओं  की  खरीद  के  लिए  1991-92  में  कम्बोडिया  को  1.5  करोड़  रुपये  क्रा  एक  रियायतो  ऋण
 दिया  इस  ने  का  पूरी  तरह  से  उपयोग  किया  गया  पिछले  तीन  वर्षों  में  कम्बो  डिया  की  यह
 सहायता  वस्तुओं  के  रूप  में  भी  दी  गई  है  जिसमें  डी जल  पभ्प  (3.83  लाख  रुपये  मूल्य  के

 (1989  और  1991  में  प्रत्येक  वर्ष  में  5000  टन  और  1992  में  1000  टन  चाव  दाइया ंव
 चिकित्सा  उपकरण  (54  लाख  रुपये  के  भूल्य  और  बाढ़  पीड़ितों  के  लिए  राहत  रामग्री  (5  लाख
 रुपये  के  मूल्य  शामिल  इश्क  अतिरिक्त  भारत  ने  1986  से  अंफीरवाट  में  पुनर्निर्माण

 )  कार्य  भी  किया  सात  चरण  वाली  इस  परियोजना  की  कुल  लागत  लगभग  6  करोड़
 रुपये  है  जिसमें  भारत  का  अंशदान  लगभग  3.8  करोड़  रुपये  होने  का  अनुमान

 है  ।

 हां  ।

 इस  सम्बन्ध  में  ब्योरे  इध  प्रकार  हैं  :--

 दबाइयों  आधूर्ति  --  1.50  करोड़  रुपए

 कृत्रिम  अंग  लगाने  के  लिए  कैम्प  --  0.91  करोड़  रुपये

 2000  टन  चावल  की  खाद्य  हसके
 अंको  रवाट  में  चालू  पुर्नानर्भाण

 कार्य  को  जारी  रखा

 बभ्थई  और  गोवा  के  बीच  जलपोत  सेवा

 4858.  श्री  गोविन्द  राव  निकाम  :  क्या  जल-भतल  परिबहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  वम्बई  और  गोवा  के  बीच  समुद्री  मार्ग  पर  यात्रियों  के  आवागमन  और  माल  की  ढुलाई  के

 जलपोतों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 छल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदीश  :  सरकार  ने  बम्बई
 गोवा  रूट  के  लिए  पीटमै  रेन्‍्स  खरीदने  हेतु  मैससे  सत्यगिरी  शिपिंग  प्राइवेट  लिमिटेड  मंससं  लिंग  आन

 सी  लिंक  प्राइवेट  लिमिटेड  को  अनुमति  दी  मंसस  लिक  आन  सी  लिक  प्राइवेट  लिमिटेड  को  विया

 ख्नुमोदन  अभो  वैध  है  जबकि  मेसर्स  सत्यगिरी  शिपिंग  प्राइवेट  लि।मठेड  ने  बनुमोदन  की

 बेम्नका  का  और  समय  बढ़ाने  की  मांग  की  सरकार  एक  विनिदिष्ट  अवधि  के  लिए  अनुमति  प्रदान

 करती  है  ।  इघलिए  नौब़हन  कम्पनियां  अगर  विनिर्दिष्ट  अवधि  में  वंसल  नद्दीं  उरीद  सके  तो  वे  समय

 वद्धि  के  लिए  अनुरोध  करती  हैं  ।  समयवृद्धि  प्रदान  करने  के  समय  जहाज  खरीदने  के  काय॑  का  ध्यान
 में  रंखते  हुए  कम्पनी  द्वारा  वंसल  खे  रीदने  के  का  ये  की  प्रगति  की  समीक्षा  की  जाती  है|  सरकार  अन्य

 नौवहन  कम्पनियों  को  अनुभति  देने  पर  भी  विचार  करेगी  यदि  वे  इस  रूट  पर  प्रचलनाथं  क्ंसल
 '
 खरीदने  का  प्रस्ताव  करें  ।
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 अन्तर्राष्ट्रीय  इलेक्ट्रोनिको  ओर  दूरसंचार  मेल

 4859.  श्री  एन०  जे०  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  व्यापार  संवधंन  संगठन  का  विचार  अस्तर्राष्ट्रीय  इलेक्ट्रोनिकी  और
 संचार  मेला  आयोजित  करने  का  है

 यदि  तो  कब  और  इसका  प्रयोजन  क्‍या  है  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वाणिज्य  मंतालय  में  उपमंत्री  सलमान  खु्लीद  )  :  हां  ।

 मेले  का  आयोजन  प्रगति  नई  दिल्‍ली  में  दिनांक  23  से  29  1992
 तक  होना  है  ।  इस  मेले  का  प्रयोजन  नवीनतम  प्रौद्योगिकीय  प्रगति  का  अनुमान  लगाना  और  भारत  में

 क  तथा  दूरसंचार  उद्योग  के  और  आगे  विकास  के  लिए  राष्ट्रीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रदर्शकों
 एवं  व्यापारी  दर्शकों  के  बोच  पारस्परिक  क्रियाकलाप  को  प्रेरित  करना  भारतीय  इलेवट्रोनिकी
 उत्पादों  के  निर्यात  को  बढ़ाना  भी  इसका  उद्देश्य  है

 उक्त  मेले  के  आथोजन  के  लिए  सचिव  ),  भारत  सरकार  की  अध्यक्षता
 में  एक  धघंवालन  समिति  का  गठत  किया  गया  इस  मेले  को  सफल  बनाने  के  लिए  पहले  ही  अनेक
 उपाय  किए  गये  हैं  जिनमें  ये  शामिल  हैं  में  तया  विदेशों  में  गहन  सहभागिता  जुटाना
 और  विदेशों  में  स्थित  भारतीय  मिशनों  तथा  भारतीय  उद्योग  संघों  के  जरिए  दर्शक  संवर्धन  ।  सेमिनार
 और  कार्यशालाएं  आयोजित  करने  की  भी  योजना  है  ।

 ] हा

 जाय  उत्पादन

 4860.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चाय  उद्योग  ने  अपने  प्रारम्भिक  उत्पादन  आंकलनों  को  कम  दिखाया  है  और  केन्द्र
 सरकार  को  सूचित  किया  है  कि  देश  को  1992  में  च्राय  के  उत्पादन  में  भारी  कमी  का  सामना
 करना

 यदि  तो  चाय  के  उत्पादन  में  इस  कमी  के  क्या  कारण  हैं  और  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार
 में  भारतीय  चाय  के  निर्यात  पर  इसका  क्या  प्रभाव  और

 केन्द्र  सरकार  का  चाय  के  उत्पादन  में  और  तदन्तर  इसके  निर्यात-निष्पादन  में  किस

 तरह  से  सुधार  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  सलमान  चाय  उद्योग  द्वारा  दिये  गए
 नवीनतम  संकेतों  से  पता  चलता  है  कि  वर्ज  1992  के  दोरान  चाय  का  उत्पादन  केवल  अधिकतम
 726  मि०  किग्रा०  तक  ही  पहुंच  सकेगा  जबकि  लक्ष्य  765  मि०  किग्रा०  का

 वर्ष  1992  में  उत्पादन  में  सम्भावित  गिरावट  चाय  को  उपज  के  प्रमुख  क्षेत्रों  में

 शुरूआती  महीनों  के  दोरान  प्रतिकूल  मोसम  परिस्थतियों  की  वजह  से  आई  है  इससे  1992  के
 अन्त  तक  पिछले  वर्ष  को  इसी  अवधि  की  तुलना  में  लगभग  26  मि०  किग्नरा०  की  संचयो  मिरावट
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 आएगी  ।  उत्पादन  में  गिरावट  से  ऐसे  देशों  द्वारा  किया  जाने  वाला  उठान  प्रभावित  होगा  जिनको
 हमारा  अधिकांश  निर्यात  होता  अन्य  क्षेत्रों  को  किए  जाने  वाला  निर्यात  प्रभावित
 होगा  ।

 चाय  बोईं  चाय  की  उपज  को  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  विकास  योजनाएं  चला  रहा
 इन  योजनाओं  के  अन्तगंत  नये  सिंचाई  सुविधाओं  के  प्रसंस्करण
 मशीनों  की  खरीद  आदि  के  लिए  दीर्घावधि  उत्पादन  तथा  अनुदान  सहायता  दी  जाती  है  ।  चाय
 निर्यात  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  निर्यात  अभियान  चलाने  तथा  विदेशों  में  भारतीय  चाय को
 लोक  प्रिय  बनाने  के  लिए  चाय  बोडं  द्वारा  चलायी  जा  रही  योजनाओं  के  साथ-साथ  निर्यातकों  को
 अनेक  निर्यात  प्रोत्साहन  भी  प्रदान  किए  जाते  हैं  ।

 पटसन  उद्योग  द्वारा  त्रिपक्षोप  बेतन  समभोता  का  उल्लंघन

 4861.  डा०  असीम  बाला  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पटसन  उद्योग  के  मिल  मालिक  वर्ष  1992  के  त्रिपक्षीय  वेतन  समभौते  का

 उल्लंघन  कर  रहे

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  अझोक  :

 ओर  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 अमरीका  में  बंक  आफ  बड़ोवा  का  कार्यकरण

 4862.  श्री  गुरुवास  कामत  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  अमरीका  में  बेंक  आफ  बड़ोदा  के  बारे  में  कोई  विवाद  उठा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या  कारंवाई  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  भारतीव  रिजवं  बेंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  वाणिज्य  विभाग  बंक  आफ  बड़ौदा  की  न्यूयार्क  शाखा

 पर  निर्यात  प्रशासन  अधिनियम  तथा  विनियमनों  के  बहिष्कार-विरोधी  प्रावघानों  के  87  उल्लंषनों

 का  आ।रोप  लगाते  हुए  एक  पत्र  जारी  किया  बंक  आफ  बड़ोदा  द्वारा  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के

 वाणिज्य  विभाग  के  साथ  मामले  पर  बात-चीत  की  गई  थी  तथा  एक  सोहादंपूर्ण  समकोता  हो  गया

 जिसके  परिणामस्वरूप  वाणिज्य  विभाग  ने  आरोपों  को  वापस  ले  लिया

 रुपया-रूबल  विनिमय  दर

 4863  श्री  रास  काएसे  :
 श्रो  वो०  झ्लोनियास  प्रसाद  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रूस  सरकार  के  साथ  रुपये-हबल  विनिमय-दर  के  संशोवन  पर  हुई  अन्तिम  वार्तातों  के

 क्ष्या  परिणाम
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 रूस  के  साथ  भारत  के  विशेषतौर  पर  कच्चे  तेले  को  सप्लाई  पर  इसका
 क्या  प्रभाव  पड़ा

 सरकार  ख्बल  ऋण  किस  दर  पर  अदा  और

 (  रुपया-रूबल  विनिमय  दर  के  संशोधन  के  कारण  कितनी  हानि  होगी  !

 वित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेदवर  :  मास्को  में  दिनांक  9-10
 1992 2  को  आयोजित  वार्ताओं  के  नवीनतम  दौर  में  कोई  सहमति  नहीं  हुई  ।  ऐसी  बाज्ा की  है
 कि  निकट  भविष्य  में  वार्ताओं  का  अगला  दौर  होगा  ।

 कच्चे  तेल  की  आपूर्दियों  सहित  रूस  के  साथ  चालू  व्यप्पार  लेन-देन  परिवतंनीय

 मुद्राओं  में  मूल्यांकन  किए  जाने  हैं  और  इस  प्रकार  रुपया-रूबल  विनिमय  दर  का  कोई  प्रभाव

 नहीं  है  ।

 लागू  करारों  के  अनुसार  31-3-1992  को  11,223  मिलियन  रुक्‍ल ऋण  की  वापस
 अदायगी  अपरिवतंनीय  भारतीय  रुपयों  में  की  जानी

 भूतपूर्व  सोवियत  संघ  के  प्रति  भारत  के  ऋण  के  रुयया  मूल्य  में  परिंबतेन  ऋण  वापसी
 अदायगी  की  रुपया-रूचल  विनिमय  दर  संशोधन  पर  निर्भर

 सोने  की  तस्करों

 4864,  श्रोमतोी  बासयवा  राजेश्वरी  :  क्या  वित्त  मंझ्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सोने  के  घरेलू  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  में  अन्तर  होने  के  कारण  निकट  भ्रविष्य
 में  सोने  की  तस्करी  में  वृद्धि  होने  को  संभावना

 यदि  तो  घरेलू  और  अन्तरराष्ट्रीय  मूल्यों  में  कितना  अन्तर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दोनों  मूल्यों  के  अन्तर  को  कम  करने  के  लिए  सोने  के
 थायात  पर  लिए  जाने  वाले  शुल्क  में  कमी  करने  का  है  ताकि  बस्क  रो  पर  अंकूश  लगाग्रा  जा

 और  ः

 (a)  वषं  1991  के  दोरान  और  1992  में  अब  ताक  कर्नाटक  में  क्रितने  तस्कर  गिरक्करਂ

 किए  मए  और  उनका  ब्यौरा  कया  है  और  कितने  मुल्य  का  सोना  पकड़ा  गया  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रामेश्वर  :  ओर  चूंकि  तस्करी  एक
 चोरी-छिपे  किये  जाने  वाला  घन्धा  यह  कहना  संभव  नहीं  है  कि  निकट  भविष्य  में  तस्करी  में

 बद्धि  होगी  अथवा  नहीं  ।  1992  2  के  मास  के  दौरान  सोने  का  ओधत  मूल्य  लंदन  में  प्रति

 10  ग्राम  3060/-  रुपये  था  तथा  बम्बई  में  प्रति  10  ग्राम  4109/-  रुपये

 सोने  के  आयात  पर  प्रभाय॑  शुल्क  को  दर  में  जौर  कमो  करने  का  कोई

 विचार  नहीं  है  4

 वर्ष  1991  ओर  1992  के  दोरान  कर्नाटक  राज्य  में  गिरफ्तार  किएਂ
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 गए  व्यक्तियों  को-संक्यात्तक्ा  पकड़े  गए  सोनेःकेਂ मूल्य  कक  झक्षे  नीचे  दिया  गया

 1991  199  2*

 गिरफ्तार  मए  ;  67  17

 व्यक्तियों  कौ

 पकड़े गए  सोने  का  मुल्य  272:09'  129142

 रुपयों

 *आँकड़े  अनल्तिम

 ]
 गेहूं  कय  निर्यात

 4865.  श्री  मदन  लाल  खुराना  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बः  गाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व  1991-92  के  दोरान-किन  देशों  को  गेहूं  का  निर्यात  किया  औरं

 प्रत्येक  देश  को  कितना  गेहूँ  निर्यात  किया  गया  मौरें  यह  निर्यात  किस
 दर  परे  किया

 गया  ?

 धाणिज्य  मंत्रालय  में  उपसंजा  सलमान  :  और  जावमारी

 की  ज४  रहेहै  और  सभा  पदल  पर  रक्त  दो

 ]
 उद्भेता  में  प्ररकश्षिकशबयुत़कर  शहुक्कारों  समितियां

 4866.  थ्रो  अजजु  न  चरण  सेठो  :

 क्री  साणिकराव  होडल्या  गावोत  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 इस  समय  उड़ीसा  में  कितनी  प्रल्क्भिक  शुभ करूसहका री  समितियां  चल  रहो

 गत्त  एक  वर्क
 के

 दोरन/इक्क
 हरा  विसिह्  हत्षकस्च्ताਂ  वस्तुओं  का  ब्योरा

 क्‍या

 कया  इन  समितियों  ओर  शीष  निकाय  के  इस्धका  कोई  भण्डार  एकत्र  हो

 और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 (wm)  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  है/उठाने  का  विचार

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राश्य  मंत्री  अज्लोक  :  इस  समय  उड़ीसा  767

 प्राथमिक  बुभकर  सहकारी  समितियां  कार्य  कर  रही

 उड़ीसा  में  इन  प्राथमिक  बुनकर  सहकारी  समितियों  द्वारा  1991-92  दौर

 4,693.37  लाख  रुपये
 शुश्य

 के  हथकरंधा  उत्पाद  हेथएर  फिर
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 प्राथमिक  बुनकर  सहकारी  समितियों  के  पास  1610.38  लाख  रुपये  मूल्य  का  स्टाक

 उड़ीसा  की  क्षीषं  समितियों  के पास  1367.32  लाख  रुपये  मूल्य  का  स्टाक  था  ।

 इस  स्टाक  को  निकासी  के  लिए  केन्द्र  सरकार  राज्य  में  प्राथमिक  ओर  शोष॑  बुनकर
 सहकारी  समितियों  द्वारा  निर्मित  हथक  रधा  उत्पादों  के  विपणन  में  वृद्धि  करने  के लिए  राज्य  सरकार

 के  बराबर-बराबर  सहयोग  से  वित्तीय  सहायता  देती  इस  निकासी  के  लिए  राष्ट्रीय  ओर  राज्य

 स्तर  की  प्रदर्शनियां  आयोजित  की  जाती  हैं  ।  ऐसी  बिक्रो  पर  राज्य  सरकार  बिशेष  डिस्काउंट  भी

 देती  है  ।

 ]

 इलायचो  का  निर्यात

 4867.  श्रो  राजेश  कुमार  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इलायची  का  निर्यात  मुख्य  रूप  से  मध्यपूर्व  के  देशों  को  किया  जाता

 क्या  इसके  निर्यात  के  लिए  अन्य  बाजारों  का  पता  लगाये  जाने  के  प्रयास  किए  जा

 रहे  ओर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  सलमान  से  हालांकि  पश्चिम

 एक्षिया  वर्ष  1987-88  तक  इलायची  (  के  लिए  हमारा  प्रमुख  बाजार  लेकिन

 अब  हमारे  निर्यात  भूतपूर्व  सोवियत  संघ  तथा  पश्चिम  एछ्षियाई  बाजारों  में

 उसो  तरह  से  होते  बड़ी  इलायचों  के  लिए  यू०  के०  तथा  सिंगापुर  प्रमुख
 बाजार  हैं  ।

 ]

 पत्थरों  का  निर्यात

 4868.  शीमतो  वसुस्धरा  राजे  :  क्या  काणिज्ञ्य  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  में  कितने  मूल्य  के  विभिन्‍न  प्रकार  के  पत्थरों  का

 निर्यात  किया  गया  तथा  उनका  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  निर्यात  में  राजस्थान  का  कितना  द्विस्सा  था  और  इस  निर्यात  से  उसको  कितना

 राजस्व  प्राप्त
 ओर

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  विभिन्‍न  प्रकार  के  पत्थरों  का  निर्यात
 के  लिए  कितना

 लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  सलमान  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान
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 प्रतिवर्ष  निर्यात  में  किए  गए  विभिन्‍्त  प्रकार  के  पत्थरों  का  ब्यौरा  ओर  मूल्य  इस  प्रकार  है  :--

 मूल्य  करोड़  रुपये  में

 क्रम  निर्यात  किए  गए  पत्यरों  निर्यात  का  मूल्य

 सं०  ब्यौरा  1989-90  1990-91  1991-92

 ].  प्रेनाइट एवं  ग्रेनाइट  उत्पाद  147.0  227.0  380.0

 2.  संगमरमर  एवं  संगमरमर  उत्पाद  0.6  2.5  6.1

 3.  स्लेट  पत्थर  3.0  7.3  4.0

 4.  सेतखड़ी  सहित  अन्य  पत्थर  1.4  14.7  9.9
 जज —  3०

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  ग्रेनाइट  और  बन्‍्य  पत्थरों तथा  उनके  उत्पादों के  कुल
 निर्गात में  राजस्थान  का  अंश  लगभग  1.3  था  ओर  इस  निर्यात  से  लगभग  5.1  करोड़  रु०  को
 निर्यात  बाय  हुई  थी  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  बाकी  अवधि  के  लिए  ग्रेनाइट  ओर  अन्य  पत्परों  के  निर्यात

 का  लक्ष्य  निम्नानुसार  है  :--

 रु०

 वर्ष  ग्रेनाइट  एवं  ग्रेनाइट  संगमरमर  एवं  योग

 उत्पाद  अन्य  पत्थर  और
 उनके  उत्पाद

 1992-93  2-93  500  40  540

 1993-94  650  50  700

 1994-95  900  65  965

 1995-96  5-96  1200  80  1280

 ]

 उत्तर  प्रवेश  में  कांच  के  मोतियों  का  ध्यवसाय  करने  वाली  कंपनियों  पर  छापे

 4869.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  वित्त  मंश्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्रवर्तत  निदेशालय  ने  1992  के  प्रथम  सप्ताह  के  दौरान  उत्तर

 प्रदेश  के वाराणसी  जिले  में  कांच  के  मोतिथों  का  ब्यवसाय  करने  वाली  कुछ  कम्पनियों  पर  छापे
 भारे

 यदि  तो

 संदेहास्पद  दस्तावेजों  का  *पोरा  क्या  और

 पों  में  ऐश्लो  प्रत्येक  कम्पनी  से  जब्त  की  गयी  विभिम्न  वस्तुओं  और
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 प्रत्येक  मामलें  में  अब  तंक  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 +  बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेशव  र  :  से  प्रवर्तत  निदेशालय  के _

 अधिकारियों  ने  1992  में  मंससं  बनारस  बीड्स  लिमिटेड  के  वाराणसी  और  दिल्‍ली  में  स्थित  -

 कार्यालय  परिसरों  और  उसके  कुछ  निदेशकों/|अधिका  रियों  के आवासौय  परिसंरों  में  छापे  भारे  थे  और
 ह

 कुछ  संदेहस्पद  दस्तावेजों  को  जब्त  किया  दस्तावेत्रों  से  पता  चलता  है  कि  निर्यात  मामलों  को
 पर्याप्त  मात्रा  में  अदायग्री  नहीं  क्यो  गई  है  ।

 —

 मामले  की  पड़ताल  करने  के  पढ्चात्‌  विदेज्ली  मुद्रा  वनियमन  1973  के

 उपबन्धों  के  अन्तर्गत  समुचित  न्याय  नि्णंयन  अभियोजन  सम्बन्धी  कारंवाइयां  आरम्भ  की

 गई  हैं  ।

 .  |

 जमपुर  में  नेशमष्त  इं  स्टि्क्ट  भाफ  उ्युअलरी  डिजाइन

 4870.  श्री  राम  नारायण

 श्री  गिरघारी  लाल  भागंव  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  केी  कृपा  क॑  रंगे कि  :

 क्‍या  राजस्थान  सरकार ने  केन्द्र  सरकार  को  राज्य में  जथषुरमें  नेशकल  इन्स्टिट्यूट
 ऑफ  ज्युअलरी  डिजाइन  आभूषण  अभिकल्पता  स्थापित  करने  के  लिए

 क्या  राज्य  सरकार  ने  इस  बात  पर  भी  स॒.मति  प्रकट  की  है  कि  इस  प्रस्तावित  संस्थान

 के  खिंए  राज्य  सरकार  भूमि  डपलब्ध  कराएगी  झोर  ज्राधा  खंभ्वहन

 यदि  तो  तत्सभ्बन्धी  ब्यौरा  क्यां  ओर

 त

 इस  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कारंवाई  की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वाणिज्य  मंज्राखव  में  उपमंत्री  सलमाम  लुर्शीद  )  :  हां  ।

 और  राजस्थान  सरकार  जयपुर“में  उक्त  इंस्टीट्यूट  की  स्थापना  के  लिए

 भिशशुल्क  भूमि  देने  पर  सहमत  हुई  इंस्टीट्यूट  को  श्यापना  पर  होने  वाले  ल्यत्  का  जाघा  मुगतान

 कहते  करने  पर  राज्य  सरकार  सहमत  नहीं  हुई  है  वे  पांच  वर्षों  के  लिए  प्रतिबर्ष  10  लाख  रु०

 कहने  पर  सजी  ।

 इस  तरह  का  इंस्टीट्यूट  स्थापित  किए  जाने  को  व्यवहायंता  के  ब्योरे  तंथौर  ऋर॑ने  के

 लिए  एक  का  गठन  किया  गया

 सिबेटिक  रेयत्र  वस्ओं  का  निर्यात

 487.1.  अंकुदराब  रावसाहेव  टोपे  :  क्या  वस्त्र  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 शा  लासू  ब्  के  दोरान  अश्न  तक  सिक्ेटिक  कथा  देशन  करों  के  सिशय  ति  में  व॒द्धि

 हुई  और

 -  प्रदि-हं।/तो  किये  भए  मिर्कात/का  देख*वा  र  कया  क्‍या  है  !

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  अज्ञोक  :  हां  ।  1992  के
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 लिखित  उत्तर कई जप

 दोरान  सिथेटिक ओर
 रेयन  वस्त्रों  के  निर्यात  वर्ष  1991  की  इसी  अवधि  के  निर्यातों  से  लगभग “80

 क्रतिशत  अधिक  हैं  ।

 भारत  के  पघ॒िथेटिक  तथा  रेयन  वस्त्रों  के  निर्यात  विश्व  में  सो  से अधिक  देशों  को  किए
 जाते  वर्ष  1991-92  के  दोरान  प्रमुख  आबातक  देशों  को  सियेटिक  तथा  रेयन  वस्त्रों  के  निर्यातों
 को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 92  के  दोरान  प्रमुख  अ/यातक  देद्ों  को  सियेटिक  तथा
 रेयन  ब्रश्चों  के  निर्यात

 जप

 देश  निर्यात  रु०  में )

 1  2

 ओमान  15.2

 अरब  60.5

 यू०ए०ई०  210.2

 श्रीलंका  25.3

 सलेक्षिया
 13.7

 नेपाल
 10.8

 बंगलादेश
 52.0

 धिगाफुर
 42.0

 कीरिया  गणराज्य
 18.2

 नाइजीयिया  12.1

 मारीशस  23.9

 बेल्जियम
 44.5

 फ्रांस  26.8

 इछली  59.1

 पुतंगाल
 15.1

 यू०्के०
 186.6

 स्पेन  26.0

 ३४1
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 कनाडा  20.7

 यू०एस०ए०  16.2

 अन्य  198.4

 कुल  :  1,1  14.6
 कर +नमममम०«म»»म«»  कक»  जनम  न+-न++तनत+न-नत+तनततनी-ननीनभ082वनननननननननन्‍नननम«ं «मम  4872. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे  सिनानननननननममम«»3++---म

 स्रोत  :  एम०आर०टी०ई०पी०सी  ०,  बम्बई  ।

 भारतोय  चाय  के  लिए  बाजार

 4872.  श्री  आर०  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सूखे  के  बाजार  में  रूसियों
 की  लगभग  पूरी  तरह  से  वापसी

 तथा  गोरखा  राष्ट्रीय  मुक्ति  मोर्चा  की  बढ़ती  हुई  आतंकवादी  गतिविधियों  ने  इन  सबने  मिलकर  घाय
 उद्योग  को  अनिश्चितता  तथा  आकांक्षाओं  में  डाल  दिया  और

 इस  सम्बन्ध  में  तथा  विदेशी  में  वंकल्पिक  बाजारों  का पता  लथाने  के  लिए  सरकार
 द्वारा  कया  कदम  उठाये  गए  हैं  या  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सलमान  :  वर्ष  तुलना  के  पहले
 6  महीनों  के  दौरान  चाय  के  उत्पादन  में  पिछले  वर्ष  की  समानुरूप  अवधि  की  तुलना  में  लगभग
 26  मिलि०  कि०पग्रा०  की  कमी  दिखाई  दी  हैं  जिसका  मुख्य  कारण  भारत  में  चाय  उगाने  वाले  प्रमुख

 क्षेत्रों  में  प्रचलित  कृषि-जलवायु  की  स्थितियों  का  प्रतिकूल  होना  या  ।  रूस  द्वारा  कम  चाय  लेने  से
 भारत  से  चाय  के  निर्यात  में  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  इस  वर्ष  कमी  आ  सकती  इस  प्रकार  को
 संक्रमण  अवधि  में  निर्यात  में  परिणामी  अनिश्चितता  अपरिहायं  गोरखा  राष्ट्रीय  मुक्ति  मोर्चा  के
 क्रियाकलापों  से  दाजिलिग  में  चाय  के  उत्पादन  पर  कोई  प्रत्यक्ष  प्रभाव  नहीं  पड़ा

 सरकार  ने  पहले  ही  उपचारात्मक  उपाय  शुरू  कर  दिए  हैं  ओर  रूस  तथा  उजबेकिस्तान
 के  साथ  व्यापार  संलेख  पर  भी  हस्ताक्षर  किए  अन्य  देशों  जंसे  पश्चिमी  वाना  क्षेत्र  तथा
 उत्तरी  अमेरिका  में  भारत  के  निर्यात  को  विविघता  प्रदान  करने  के  लिए  भी  उपाय  किए  जा  रहे
 अन्य  क्षेत्रों  मे ंबाजार  सुरक्षित  करने  हेतु  उद्योग  शिष्टमंडल  प्रायोजित  किए  गए  हैं  ।

 सरकारो  प्रतिभरूतियों  पर  भ्याज-बर

 4873.  श्री  विग्विजय  सिह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  और  अप्र  से  30  :  क्या
 के  दौरान  सरकारी  प्रतिभूतियों  पर  ब्याज-दर  में  कितनी  बार  परिवतंन  किया  गया

 प्रत्येक  बार  ब्याज-दरों  में  किए  गए  परिवतंनों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इसके  क्‍या

 कारण हैं ? वित्त मंत्रालय में राज्य सन्‍्त्री शांताराम : ओर वर्ष 358



 16  1914  )  लिखित  उत्तर

 से  1992  तक  सरकारी  दिनांकित  प्रतिभूतियों  पर  ब्याज  की  दरों  में  किया  गया  परिवतंन  नीचे
 सारणी  में  बदं वार  में  दिया  बया  है  :--

 वर्ष  परिपक्वता  ब्याज  की  दर  में  परिवतंन

 में  )  प्रतिवषं )

 से  तक

 1989-90  कोई  परिवतेन  नहीं

 1990-91  5  10.00  10.50

 10  10.50  10.75

 15  11.00  11.25

 1991-92  2  5  10.50  10.75

 1991)  )  10  10.75  11.00

 13  11.25  11.50

 20  11.50  12.00

 1992) )  15  11,50  ,50  12.50

 1992-93  2-93  5  10.75  12*

 1992
 अननीभभभतम पत  *

 +#  1992  में  हुई  सावंजनिक  नीलामी  के  माध्यम  से  जुटाए  गए  5  वर्षीय  ऋण  पर

 पर  निश्चित  प्रतिफल  ।

 ब्याज  दरों  में  परिवर्तन  पर  निर्णय  लेते  समय  सरकार  मौजूदा  सामान्य  ब्याज  दर

 बेंकों  को  सरकार  पड़ने  वाली  लागत  आदि  जंसे  कई  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखती

 अखबारी  कागज  का  गर-सरकारोकरण  करने  से  समाचार  भ्रतिष्ठानों  को

 पेश  आ  रही  कठिनाइयां

 4874.  श्री  मनोरंज  भक्त  :

 श्री  जा  फर्नान्डोज  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  क्‍या  सरकार  का  ध्यान  11  1992  के  स्टेट्समेन  में  टी०  सी०  हेरसिंग

 न्यूजपेपर्स
 :  आई०  एन०  एस०

 ”  हीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इन  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या

 और

 सरकार  का  विचार  अक्लबारी  का  गज  के  आयात  का  गर-सरणोकरण  करने  के  बाद  भी

 समाचार  प्रतिष्ठानों  को  सभी  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्‍या  कार्यवाही  करने  का

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सलमान  :  हां  ।
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 लिखिक्तउत्तरू  7?  199%:

 ओर  इस  1992  के!प्रारम्भ  में  जब  असत्ज़ीकर्ण  क्ये-परिकल्थना  को  गईਂ

 अशबा री  कागज  उद्योग  ने  इस  बात  पर  बल  दिया  था  कि  एन०  टी०  सी०  क्ते  अकषि
 निपटने  के  लिए  31-.-92  2  तक  आवश्यकताओं  को  हेतु  पर्याप्त  तय  यह
 श्चित  करे  कि  उस  अवधि  में  अख़वारी  कागज  की  कोई  कमी  न  उद्योग  ने  आश्वस्त  किया  था

 कि  वह  एस०  टी०  सी०  के  पास  रखे  स्टॉक  को  यह  सुनिश्वित  करते  हुए  ले  लेगा  कि  एश्व०  टी०  सी०

 को  माल  पर  कोई  हानि  न  हो  ।  खरीदे  गए  सखबारी  कागज  की  मात्रा  का  निर्य  उद्योग  के  साथ

 परामर्श  करके  किया

 1-4-92  की  स्थिति  के  अनुसार  अख़बारी  कागज  के  आयात  के  असरणीकरण  को  तारीख

 को  एस०  टी०  सी०  के  पास  11000  मी०  टन  स्टेंड्डं  गखबारी  कागज  ओर  6000  मी०  टत  लेज्ड

 अखबारी  कागज  था  ।  भरसक  प्रयत्नों  के  बावजूद  उद्योग  द्वारा  एस०  टी०  सी०  के  स्टॉक  को  उठाना

 धीमा  रहा  था  और  अब  एस०टी०सी०  के  पास  2000  मी  ०  टन  22”  के  आकार  का  स्टंडडं  अखबारी

 कागज  और  लगभग  3000  मी  ०  टन  227  और  32”  के  आकारों  का  ग्लेज्ड  अखबारी  कागज  यद्यपि

 एस०  टी०  सी०  ने  वास्तविक  प्रयोकक्‍्ताओं  से  इन  स्टाकों  को  के  लिए  अनुरोध  किया  है  परन्तु

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  वास्तविक  प्रयोक्‍ता  इन  स्टॉकों  को  उठाने  से  रहे  एछ०  टी०

 सी०  ने  आर०  एन०  आई०  से  भी  अन्य  सभी  प्रकार  के  आकारों  के  कागज  के  लिए  आयात

 हकदारी  प्रमाण  पत्र  जारी  करने  के लिए  और  तथा  एप०  टी०  सी०  के  पास  उपलब्ध  आकारों  के

 कागज  के  वास्तविक  प्रयोक्ताओं  को  उठाने  के  लिए  समभाने  का  अनुरोध  किया  एम्०  टी०  सौं०

 ने  इसी  तरह  का  अनुरोध  अखब।री  कागजों  के  विभिःन  संगठनों  सेਂ  मी  किया  एस०  टी०  सी०

 ने  स्टॉकों  का  निपटान  करने  के  लिए  प्रमुख  अखबारों  में  प्रंस  विज्ञापन  भी  जारी  किया  है॥  दिल्ांक

 1-4-1992  से  अखबारी  कागज  के  आयात  की  अनियत्रित  प्रणाली  के  अम्ठगंत-बास्त  विक-्म्रमोक्‍्ता

 मुख्य  आयाद  और  निर्यात  के  कार्यालय  द्वारा  जारी  दि०  31  1992  की  सावंजनिक

 सूचना  में  निर्धारित  कार्याविधि  के  अनुसार  अछ  बरी  कागज  का  कर  सकते  हैं  ।

 फिल्‍म  उद्योग  को  बंक  ऋण

 4875.  श्री  अन्यारासु  हरा  :  क्या  वित्त  मस्त्रो  यह  बतादे  बड़े  कृपा  करेंगे

 क्‍या  इण्डियन  बेंक  और  ओवरसीज  बेकਂ  ने  गत  तीन  वर्षों  केਂ  दौरान  फिल्‍म
 उद्योग  को  बहुत  अधिक  ऋण  स्वीकृत  ओर

 यदि  तो  उन  फिल्प  कम्पनियों  के  नाम  क्या  जिन्होंने  ऋण  लिया  तथा  उन्हें
 स्वीकृत  की  गई  घनराशि  और  उनके  द्वारा  की  गयी  अदायगी  का  ब्योरा  कक्‍्ख

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्श्री  दलबोर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान
 इंडियाप बेंक  ओर  इंडियन  ओोवश्सीज  बेक  फिल्म  उद्योग  परः  बकाया  अश्रिओों  का  व्योरा  नीचे
 दिया  गया  है  :--

 बकाया

 बेंक

 ह
 1989-90  1990-91  1991-92  2

 इंडियन

 बेंक 859 इंडियत ओवरसीज बंक 426. 459:
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 सरकारो  क्षेत्र  के  बंकों  को  नियंत्रित  करने  वाली  सांविधियों  और  बेकरों  में  प्रचलित

 रौति  रिवाजों  के  अनुसार  बेंक  के  किसी  ग्राहक  से  सम्बन्धित  सूचना  प्रकट  नहीं  की  जा  सकती

 अनिवारयय  सेनिक  सेवा

 4876.  श्री  बी०  शोभनाद्रोइवरराव  बाडइड़े  :  क्‍या  रक्षा  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  ने  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ओर  कुछ  अन्य  देझ्ों  की  तरह  इस  देश  के

 प्रत्येक  नागरिक  के  लिए  तोन  से  पांच  वर्ष  की  अति  क ेलिए  सैनिक  सेवा  अनिवायं  करने  का

 विचार

 (a)  यदि  तो  इस  निर्णय  के  कारण  देश  को  क्‍या  लाभ  मिलने  की  संभावना  ओर

 इस  प्रस्ताव  का  क्रिपान्वयन  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 रक्षा  मंत्रो  शरद  :  से  भारत  में  सशस्त्र  सेनाओं  में  भर्ती  सभी

 रिकों  के  लिए  खुली  सशस्त्र  सेनाओं  में  भर्ती  होने  के  लिए  भारी  संख्या  में  लोगआ  रहे
 इसलिए  भारत  में  अनिवायं  सैन्य  सेवा  लागू  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  समझी  गई

 स्पाइस  ट्रेंडिंग  कारपोरेशन  लिमिटेड

 4877.  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  असं  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 )  क्‍या  स्पाइस  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  लिमिटेड  मसाला  उत्पादकों  विशेषकर  कर्नाटक
 थओर  तमिलनाड  सहायता  प्रदान  करता  है  ओर  विदेशी  मुद्रा  भी  अजित  करता

 यदि  क्या  सरकार  का  इस  निगम  को  बन्द  करने  का  विचार

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 यदि  तो  स्पाइस  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  को  फिर  से  कार्यक्रम  बनाने  क ेलिए  सरकार
 का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  सलमान  ह्पाईसेस  ट्रेडिंग  कारपोरेशन
 लि०  के  उद्देश्यों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ये  शाभिल  हैं  :---

 (४)  मसालों  तथा  इनके  उत्पादों  के  घरेलू  एवं  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  का  ओर

 (ii)  मसाला  उत्पादों  के  उत्पादन  तथा  बिक्रो  और  निर्यात  को  सहायता  अनुमान
 रख-रखाव  वृद्धि  तथा  संवर्धन  करना  ।

 सरकार  द्वारा  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 सरकार  द्वारा  स्पाईसेस  ट्रेंडिग  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  कार्य-निष्पादन  की

 समय  पर  समीक्षा  को  जाती  है
 और  आवश्यक  सुघारात्मक  उपाय  किए  जाते
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 क्षेत्रीय  प्रामोण  बकों  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  पूंजो  निवेश va  ै

 4878.  मेजर  जनरल  )  भुवन  चन्द्र  खंड्रो  :  क्‍या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  के  कायंकरण  की  समीक्षा  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  का  प्रतिवर्ष  जमा  तथा

 निवेश  कितना-कितना  था  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  दलबीर  :  ओर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों
 के  प्रचालन  की  राष्ट्रीय  कषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  तथा  भारतीय  रिजव्व  बंक  द्वारा
 लगातार  समो  क्षा  की  जाती  रही  है  ।  क्षेत्रीय  ग्राभीण  बफ़ों  से  सम्बन्धित  मुख्य  मुहा  उनकी  दयनीय

 अधंक्ष  मता  है  जसमें  राष्ट्रीय  ओद्योगिक  ट्रिब्युतत  और  समीकरण  सप्मिति  के  निर्णय  के  अनुसार
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  कमंचारियों  के  वेततमानों  में  किए  गए  संशोधन  से  ओर  वृद्धि  हुई  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बेकों  पर  कार्यदल ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  के  प्रचालन  की  समीक्षा  की  थी  और  उसमें  सुधार
 लाने  हेतु  कुछ  उपाय  सुभाए  हाल ही  में  प्रस्तुत  अयनी  रिपोर्ट  वित्तीय  प्रणाली  पर  समिति  ने

 सुझाव  दिया  है  कि  अधक्षमता  लाने  के  लिए  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  को  सभी  प्रकार  के  कार्यकलापों  में

 भाग  लेने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  परन्तु  उनका  लक्ष्य-समूह  पर  बना  रहना  चाहिए  ।  इसके

 अतिरिक्त  समिति  ने  यह  भी  सुझाव  दिया  है  कि  एक  तंत्र  तेयार  किया  जाना  चाहिए  जिसके  अन्तगंत

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक  अपती  अधिशेष  राशियों  को  या  तो  नाबार्ड  के  पास  या  फिर  उच्च  लाभ  अजित

 करने  वाली  परिसम्पत्तियों  में  निवेश  के  प्रयोजन  हेतु  स्थापित  विशेष  सधीय  एजेंसी  में  रख  सर्क  |

 सरकार ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  की  पुनसंरचना  के  लिए  विचार-विमशं  प्रारम्भ  कर  दिया  कई

 माडल  तंपार  किए  गए  हैं  और  सभी  दृष्टि  से  प्रत्येक  की  प्रभावकारिता  की  जांच  की  जा  रही
 इस  बारे  में  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 पिछले  3  वर्षों  के  नाबार्ड  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  मे  *

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  कौ  जम।राशियां  और  अग्रिम  निम्नलिखित  हैं  :--

 रुपए )

 यर्ष  जमाराशियां  प्रायोजक  और  अ्श्विम

 अन्य  बेंकों के  )
 पास  दोष  रक्षि

 1988-89  845.00  504.96  543.60

 1989-90  1137.22  679.03  674.68

 1990-91  1441.04  857.78  758.23

 162



 16  1914  )  ह  लिखित  उत्तर

 ]

 राष्टीय  राजमार्ग  संख्या  47

 __  4879.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  त्रिवेन्द्रम

 कन्याकुमा  री  राष्ट्रीय  राजमागगं  संख्या  47  जो  बहुत  क्षतिग्रस्त  है  और  जो  निरन्तर  काफी  समय  तक
 यातायात  के  योग्य  नहीं  रहता  को  तत्काल  मरम्मत  ओऔर  रख-रखाव  हेतु  सरकार  ने  कया  कदम

 उठाए  हैं  ?

 खल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  सनन्‍्त्री  :  रा०  रा०  47  का

 तिरुवअंतपुरम-कन्या  कुमारी  खण्ड  सामान्य  रूप  से  यातायात  योग्य  स्थिति  में  है  इसके  रख-रखाव/अन्य
 सुधार  कार्यों  को  निधियों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  यथावश्यकतानु प्तार  किया  जाता

 कृषि  उत्पादों  का  निर्यात  दि

 4880.  श्री  गोपो  नाथ  गजपति  :

 श्री  के०  पी०  सिह  देव  :

 श्री  सत्यवेब  सिह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  देश  में  कृषि  उत्पादों  का  निर्यात  बढ़ाने  का  विचार

 यदि  तो  उसके  लिए  क्या  विधि  अपनायी  गयी

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  निर्यात  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 लक्ष्य  प्राप्त  करने  हेतु  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  गए  और

 भारत  से  कृषि-उत्पादों  का आयात  करने  को  कौन-कौन  से  देश  उत्सुक  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  सलमान  से  सरकार

 वस्तुओं  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  उत्सुक  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  यह  काय  इस  ढंग  से

 किया  जाए  कि  बहु  उपयोग  की  मदों  की  घरेलू  उपलब्धता  प्रभावित  न  सरकार  ने  निर्यात  के  लिए

 नीतिगत  वातावरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  पहले  ही  कई  उपाय  किए  इन  उपायों  को  नई

 निर्यात  99  2-97  के  द्वारा  और  अधिक  प्रमावी  बनाया  गया  यह  नीति  1992

 से  पांच  वर्षों  के लिए  प्रभावी  कृषि  वस्तुओं  के  निर्यात  को  प्रोत्साहित  करने  तथा  निर्धारित

 लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के लिए  सरकार  ने  जो  निश्चित  उपाय  किए  हैं  या  करने  का  प्रस्ताव  है  वे

 लिखित  है  :--

 (i)  अल्पाबधि  उपाय-बाजार  उत्पाद  क्वालिटी  पेकेजिंग

 प्रतिस्पर्धात्मक  कीमत  बाजार  आसूचना  अवस्थापना  का

 अवरोधों  को  समाप्त  करने  और  प्रक्रियाओं  को  सरल  बनाने  के  लिए  योजनाएं  हैं  ।

 (ii)  उत्पादन  और  उत्पादकता  नए  बाजारों  में  उत्पाद

 न्‍्मुश्ल  प्रसंस्करण  इकाइयों  का  भारतोय  छाद्य  उत्पादों  की  विश्वसनीयता
 ओर  साख  में  सुधार  लाना  ।

 कषि  वस्तुओं  के  संबंध  में  आठवीं  योजना  अवधि  (1996-97)  के  अन्त  तक  प्राप्त  करने

 के  लिए  लक्ष्य  व्ब  1991-92  की  कीमतों  पर  6519  करोड़  रुपए  निर्धारित  किया  गया
 बा
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 कृषि  वस्तुओं  के  अन्तगंत  व्यापक  मर्दे  आती
 हैं

 जेसे  फल  और
 सब्जियां  आदि  विभिन्‍न  देशों  में  इनकी  मांग  की  मात्रा  अलग-अलग  यू०  एस०  ए०  ओर
 पश्चिमी  एशिया  भारत  की  कृषि  मदों  के  लिए  प्रमुख  बाजार

 वस्त्रों  का  निर्यात

 4882.  डा०  कृपा  सिन्धु  भोई  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  वस्त्र  निर्यात  के  लिए  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 भया

 उपयुक्त  अवधि  के  दोरान  रुपए  और  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  कितने  मूल्य  के  वस्त्र  का
 निर्यात  किए  जाने  की  संभावना

 आठवीं  योजनावधि  के  दौरान  हस्तनिर्मित  रेशे  के  रेशमी  हथकरघा
 नारियल  जटा  निर्यात  के  लिए  जिन-जिन  देछ्ों  के  साथ  वार्ता  हुई  है  उनका  ब्यौरा  क्या  और

 निश्चित  लक्ष्य  को  प्राप्ति  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 घस्त्र  मन्‍्त्रालय  फे  राज्य  मन्‍्त्री  अशोक  :  ओर  वर्ष  199  2-93

 अर्थात्‌  आठवीं  योजना  के  पहले  वर्ष  के  लिए  वस्त्र  निर्यात  हस्तशिल्प  तथा  पटसन
 शामिल  के  लिए  6349  मिलियन  अमरीकी  डालर  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  योजना
 आयोग  ने  आठवीं  योजना  के  दोरान  निर्यात  की  मात्रा  की  दृष्टि  से  13.6  प्रतिष्यत  की  वा्िक  वृद्धि
 दर  को  परिकल्पना  की  आठवीं  योजना  के  दूसरे  और  अनुवर्ती  वर्गों  के  लिए  वस्त्र  के  निर्यात  लक्ष्य
 उचित  समय  पर  निर्धारित  किए  जायेंगे  ।

 रेशमी  हस्तशिल्प  तथा  कयर  के  निर्यात  आयातक  देशों  द्वारा  मात्रा  सम्बन्धी
 प्रतिबन्ध  के  अध्यधीन  नहीं  होते  हैं  ।  मानव  निर्मित  फाइबर  बत्त्रों  के  निर्यात  कुछ  देक्षों  में  मात्रा
 संबंधी  प्रतिबन्धों  के  अध्यधोन  वर्ष  1992  के  दोरान  कोटा  मदों  के  निर्यात  द्विपक्षीय  करारों
 द्वारा  संचालित  होते  हैं  जोकि  वर्ष  1991  के  दोरान  हुई  वार्ताओं  के  आधार  पर  पहले  से  किए
 गए  हैं  ।

 सरकार  ने  निर्यात  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  मनेक  कदम  उठाए  हैं  जैसे  :-

 परिवतंनीय  मुद्राओं  के  रूप  में  कोटा  मदों  की  फ्लोर  कीमतों  का  निर्धा  उदार  विनिमय  दर  व्यवस्था

 योजना  शुरू  लाइसेंस  सम्बन्धी  जरूरतों  के बिना  नई  वस्त्र  और  परिधान  मशीन  मदों  के
 आयात  को  सुकर  उदार  निर्यात  संवर्धन  लाइसेंस  की  जरूरतों  के
 बिना  होजरी  तथा  मेड-अप्स  का  निर्माण  करने  के  लिए  आवद्यक  पुरानी  मशीनों  के
 आयात  को  सुकर  अश्रिम  लाइसेंस  योजना  के  जरिए  अन्तर्राष्ट्रीय  क्वालिटी  के  कच्चे  माल  को

 सुगमता  से  प्राप्त  उपयु क्त  नीति  परक  उपायों  के  जरिए  विनिर्माता-निर्यातकों  तथा  ग॑  र-कोटा

 निर्यातकों  को  प्रोत्साहन  देना

 शंगराजन  समिति  को  रिपोर्ट

 4883.  श्री  एन०  जे०  राठवा  :  क्या  वित्त  मंत्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सम्बन्ध  में  रंगराजन  समिति  की  रिपोर्ट नि  ञ  4  54  हक
 ।

 है|  4  कं ।
 4  ्य  +  |  अर |  हा  3  4  पथ  2
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 2००.  जथभ

 यदि  तो  समिति  की  सघ्िफा  रिशें  क्या  और

 इनमें  से  प्रत्येक  सिफारिश  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मनत्री  रामेइवर  :  हां  ।  '  विनिमय  दर  प्रबंधਂ

 के  संबंध  में  सिफ'रिशों  की  एक  अन्तरिम  रिपोर्ट  1992  में  प्राप्त  हुई  यद्यपि  मुगतान

 संतुलन  के  बारे  में  रंग  राजन  समिति  को  निर्णायक  रिपोर्ट  अभी  प्राप्त  नहीं  हुई

 अं+रिम  रिपोर्ट  एक  नई  विनिमय  दर  प्रबंध  प्रणाली  शुरू  करने  को  सिफारिश  की  गई

 है  जिसकी  विशेषताएं  निम्तलिखित  हैं  :--

 (1)  चालू  जिन्होंने  व्यापारिक  माल  का  निर्यात  तथा  उदृद्य  प्रात्तियां  दोनों  हो
 शामिल  के  बंतगंत  सभी  प्राप्तियों  को  प्राधिकृत  डीलरों  के  हवाले  करना  आवश्यक

 होगा  ।

 (2)  आय  के  40  प्रतिशत  जिसे  रिजवं  बंक  की  प्राधिकृत  दर  के  अनुसार  रुपयों में
 जमा  करवाया  को  आय  के  शेष  60  प्रतिशत  भाग  की  विनियय  दर

 प्राधिकृत  डीलरों  द्वारा  उत्कथित  मुक्त  बाजार  दर  के  अनुसार  होगी  ।  ये  बनुपात

 वस्तुओं  ओर  सेवाओं  तथा  गेर-सरकारी  प्रेषणाओं  और  अ।वश्यक  अ  यातों  के  मुल्य  के

 माध्यम  से  होने  वाली  सं  ध!वित  निर्यात  आय  पर  आधारित

 इस  भारतीय  रिजवं  बंक  चालू  लेखा  प्राप्तियों  के  40  प्रतिशत  भाग  को

 प्राधिकृत  विनिमय  दर  पर  खरोद  लेगा  ।

 (4)  प्राधिकृत  डीलरों  को  विदेशी  मुद्रा  के  शेष  60  प्रतिशत  भाग  को  अपने  पास  प्रतिधारित
 करने  को  छट  द्वोगी  तथा  वे  इसे  सभी  प्राधिकृत  और  अनुमोदित  लेन-देनों  के  लिए
 बाजार  दर  पर  बेच

 (5)  भारतीय  रिजवं  बंक  प्र।घिकृत  ढर  पर  प्राप्त  की  गई  विदेक्षी  मुद्रा  का  उद्देश्य  मात्र

 सरकारी  विभागों  को  आवश्यकताओं  को  पूरा  करना  तथा  चार  आवध्यक  मदों

 अर्थात्‌  किरोसिन  तथा  उबंरकों  का  आयात  करना  जंसाकि
 भारत  सरकार  द्वारा  अपने  विदेशी  मुद्रा  बजट  के  माध्यम  से  प्राधिकृत  किया  गया

 इसके  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  जारो  किए  गए  अग्रिम  लाइसेंसों  तथा  विश्लेष
 अग्रदाय  लाइसेंसों  के  मूल्य  के  40  प्रतिशत  भाग  की  आवश्यकता  को  पूरा
 करने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  प्राधिकृत  दर  पर  उपलब्ध  कराई  उपर्युक्त
 मोदित  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बेंक  अपनी  प्राधिकृत
 दर  के  अनुसार  प्राधिकृत  डीलरों  को  विदेशी  मुद्रा  बेचेगा  ।  भारतीय  रिश्ववं  बेंक

 चनींदा  मुद्राओं  के  सम्बन्ध  में  अपनी  प्राघिकृत  क्र  दर  की  घोषणा  करता  ज॑सा
 कि  अभी  भी  किया  जा  रहा  है  ।

 (6)  जहां  अन्य  सभी  आयात  सम्बन्धी  लेन-देनों  का  सम्बन्ध  उन्हें  मुक्त  बाजार  में

 उपलब्ध  विदेशी  मुद्रा  से  पूरा  किया  जाना  भारतीय  विदेशी  मुद्रा
 विनिमय  डीलर  संघ  द्वारा  इस  संबंध  में  बंकों  के साथ  परामझं  नर्देशात्मक
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 हल  5  व
 मुक्त  बाजार  विनिमय  दरों  को  घोषणा  प्रत्येक  कार्य  दिवस  में  की

 (7)  पूंजोगत
 लेखे  की  प्राप्तियों  और  अदायग्रियों  पर  नियंत्रण  रखा  जाना  जारी
 इन  लेन-देनों  के  लिए  विनिमय  दरें  मुक्त  बाजार  दर  के  अनुसार  होंगी  ।

 सरकार  ओर  भारतोय  रिजवं  बेंक  ने  इस  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  एक
 उदारौकृत  विनिमय  दर  प्रबंध  प्रणाली  की  शुरूआत  पहले  ही  कर  ली  है  ।

 कलकत्ता  में  हुगलो  नदी  पर  बूसरे  पुल  का  निर्माण

 4884.  श्रो  सनत  कुमार  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 किः

 कलकत्ता  में  हुगली  नदी  पर  दूसरे  पुल  के  निर्माण  पर  अब  तक  कितना  प्रतिश्नत  कार्य

 हुआ

 इस  परियोजना  की  आरंभिक  अनुमानित  लागत  कितनी  थी  ओर  इसको  व्ंमान

 अनुमानित  लागत  कितनी  भौर

 इस  पुल  का  निर्माण  काये  किस  वर्ष  शुरू  हुआ  और  इसे  यातायात  के  लिए  कब  के  शोल

 दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदीश  :  जुलाई
 1992 के  अन्त  तक  दूमरे  हुगली  पुल  के  3  विभिन्‍न  खंडों के तहत  किए  गए  काये  का  प्रतिशत  नीचे
 दिया  गया  है  :--

 खंड  ।  ज+  99.87%

 खंड  ll  अप्रोच  )  न  97.37%

 खंड  111  पुल  )  न+  98.50%

 प्रारंभिक  अनुमानित  लागत  न+  9  करोड़  Go  (1969)  )

 बतंमान  अनुमानित  लागत  388.34  करोड़  रु०  (1992)

 (१)  1979
 में

 इस  पुल  पर  कार्य  शुरू  हुआ  था  ओर  आद्या  है  कि  1992  के  अंत
 तक  इसे  यातायात  के  लिए  खोल  दिया

 नरसिम्हन  समिति  को  धिफारिशें

 4885,  श्रोमती  बासवा  राजेश्वरी  :

 श्री  सूरज  मंडल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  नरसिम्हन  समिति  की  सिफारिश्षों  को  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के कमंचारी  संगठनों  के

 बोच  उन  पर  उनकी  प्रतिक्रियाएं/सुझावों  को  जानने  के  लिए  १रिचालित  किया  गया

 क्‍या  राज्य  सरकारों  को  भी  इन  सिफारिशों को  परिचालित  किया  गया  और
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 यदि  तो  उनकी  प्रतिक्रियाओं  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  कमंचारियों  की  यूनियनों/एसो-
 खिएशनों  के  साथ  अपनी  बैठकों  में  अपर  सचिव  तथा  तित्त  मंत्री  द्वारा  नरसिम्हन  समिति
 की  सिफा  रिश्वों  पर  चर्चा  की  गयी  थी  ।

 नहीं  ।

 कि

 यह  प्रश्न  पंदा  ही  नहीं  होता  ।

 वाराणसी  का  रेशम  साड़ी  उद्योग

 4886.  श्री  अजुन  चरण  सेठो  :

 श्री  आनन्द  रत्न  मो  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  वाराणसी  के  रेशम  बुनकरों  के  सामने  रेश्वम  घागे  के

 मूल्य  में  हुई  भारी  वृद्धि  के  कारण  पेश  आ  रही  समस्याओं  को  ओर  आकर्षित  वि.या  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  वुनकरों  की  ओर  से  कोई  अभ्यावेदन  भी

 प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 वाराणसी  के  रेशम  साड़ी  उद्योग  को  बचाने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये

 उठाने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अज्ञोक  गहलोत  )  :  से  आन्ध्र  प्रदेश

 ओऔर  तमिलनाडु  के  रेशम  उत्पादन  करने  वाले  प्रमुख  राज्यों  के  रेशम  उत्पादन  क्षेत्रों  में  पेब्रीन  रोग  के

 फूट  पड़ने  के  कारण  देश  में  रेशम  के  उत्पादन  में  गिरावट  आई  जिसके  फलस्वरूप  इ  सकी  कीमतों  में

 बुद्धि  हुई  ।  इसके  परिणामस्वरूप  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  में  वाराणसी  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  के

 बुनक
 रों  से  रेशम  का  आयात  करने  के  बारे  में  अनेक  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  ।

 उपर्युक्त  संदर्म  में  सरकार  ने  केन्द्रीय  रेश
 भ

 बोर्ड  तथा  मनोनीत  राज्य  स्तरीय  एजेंसियों

 को  200  टन  रेशम  का  आयात  करने  की  अनुमति  दी  थी  ।  इसके  अतिरिक्त  कच्चे  रेशम  के  आयात

 पर  शुल्क  को  वर्ष  199  2-93  के  बजट  में  55%  समभूल्य  से
 घटा  कर  30%  सम  मूल्य  कर  दिया

 गया  ।

 200  टन  की  अनुमत  मात्रा  में  से  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  46.26  टन  कच्चे  रेशम  का  आयात

 किया  है  तथा  उप्ते  विभिन्‍न  राज्यों  की  एजेंधियों  को  वितरित  कर  दिया  है  उत्तर  प्रदेश  राज्य

 हथकरघा  निगम  तथा  उत्तर  प्रदेश  औद्योगिक  सहकारी  स्रमिति  क्षामिल  जिन्होंने  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड

 के  पास  बयाने  की  धनराशि  जमा  कराई  थी  ।  केन्द्रीय  रेश्वम  बो्ड  तथा  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के

 ठोध्त  प्रयाध्षों  क ेफलस्वरूप  पेब्रीन  रोग  पर  नियन्त्रण  पा  लिया  गया  इसके  परिणामस्वरूप  देश्न  में

 रेशम  की  उपलब्धता  में  सुधार  हुआ  है  तथा  इसकी  कीमतें  भी  स्थिर  हो  गई  हैं  ।  इन  बदली  हुई
 स्थितियों  में  ऐमा  प्रतीत  होता  है  कि  राज्य  की  एजेंसियां  आयातित  कच्चे  रेहम  के  प्रति  इच्छुक  नहीं  है
 तथा  सरकार  ने  रेशम  को  153.74  टन  की  बाकी  मात्रा  का  आयात  नहीं  करने  का  निर्णय  लिया

 167



 लिखित  उत्तर  7  1992
 ीीतोयऐ९इघपापाे्परोर  ७ि+>-........नलनलनललललनलनहहहक्‍हहनंनिानॉतनलनंज  ——— अन्‍य  जय  कच्क््

 उभर  नदी  पर  पुल  का  निर्माण  करने  हेतु  धनराशि

 4887.  श्रीमती  वसुंघरा  राजे  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्थान  सरकार  अन्तर  अथवा  आर्थिक  महत्व  की  राष््य  सड़कों  क ेलिए

 ऋण  सहायता  कार्यक्रम  के  अंतगंत  भालावाड़  जिले  में  राजमार्ग  संख्या  ।9  पर  उभर  नदी  पर  एक

 पुल  के  निर्माण  हेतु  घन  के  आवंटन  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-भूतल  परियहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जगदीक्ष  टाइटलर  )  :  हां  ।

 आठवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  ई०  एण्ड  आई०  कायंक्रम  के  तहत  किए  जाने
 वाले  कार्यों  योजना  आयोग  तथा  वित्त  मंत्रालय  से  परामर्श  करते  हुए  अभी  अन्तिमम  रूप  दिया

 जाना  इनको  अन्तिम  रूप  देते  समय  प्रत्येक  राज्य  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  विभिन्‍न  प्रस्तावों

 की  पारस्परिक  कार्यक्रम  की  पात्रता  हेतु  मानदंड  इत्यादि  को  घ्यान  में  रखा

 वाराणसी  को  फर्मों  हारा  शीशे  के  मोतियों  के  लिए  कच्चे  माल  का  आयात

 4888.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वाराणसी  की  कुछ  फर्मों  ने  शीशे  के  मोतियों  के  निर्यात  हेतु  उत्पादन  के  लिए
 पोटेशियम  कंडिनियम  सल्फाइस  इत्यादि  ज॑ंसे  कच्चे  मालों  का  आयात  किया

 यदि  तो  वाराणसी  को  प्रत्येक  फर्म  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दो रान  अग्रिम  लाइसेंस
 योजना  के  अन्गंत  आयात  किये  गए  ऐसे  कच्चे  माल  की  मात्रा  कितनी  है  तथा  उसका  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  फर्मों  को  उक्त  अवधि  के  दौरान  उस  सीमा  शुल्क  को  राशि  कितनी  है  जिसके

 लिए  छूट  दी  गई

 क्‍या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  कोई  कदम  उठाया  है  कि  आयातित  कच्चे

 म.ल  का  उपयोग  शीशे  के  मोती  बनाने  में  ही  और

 यदि  तो  सत्सम्बन्धे  ब्योरा  क्या  है  ओर  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सलमान  खुशोद  )  :  हां  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  केवल  एक  फर्म  को  वर्ष  1989  से  तोन  अग्रिम  लाइसेंस  दिए  गए
 अनुमत  कच्चे  माल  को  मात्रा  संलग्न  विबरण  में  दर्शाई  गई

 आवेदक  फरमे  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  जानकारी  के  आधार  पर  अन्‍्तग्रंस्त  सोमाशुल्क
 2,54,07,723|-  रु०  बेठता  है  ।

 ओर
 |

 जिस्त
 अग्रिम  लाइसेंस  पर  लाइसेंसघारक  शुल्क  मुक्त  निविष्टियों  का  आंयात

 करने  का  हकदार  होता  है  उसमें  निर्यात  दायित्व  भी  लगाए  जाते  हैं  तो  लाइसेंसघारक  को  पूरे  करने
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 होते  इन  निविष्टियों  की  मात्रा  का  निर्धारण  उन  तकनीकी  प्रधिकारियों  द्वारा  किया  जाता  है  जो

 ए०  एल०  सी०/आर०  ए०  एल०  सी०  की  सलाह  देती

 विवरण

 पिछले  तोन  वर्षों  के  दोरान  वाराणसो  फर्म  को  जारी  किए  गए  अप्रिम  लाइसेंस  के
 ब्योरे  दर्शाने  वाला  विवरण-पत्र

 i  aa

 क्रम  आयात  की  मद  मात्रा  कुल  सी  ०आई  ०एफ०

 सं०  मूल्य

 पोटाशियम  कार्बोनिट  5910  किग्रा०  )
 2.  सोलोनियम  मेटल  पाउडर  किग्रा०  |
 3.  काडमियम  सल्फाइड  किग्रा०  ४  ०
 4.  एन्टीमनो  ,*  3945  किग्रा०  |
 5.  ओआर्सेनिक  ट्रःइआक्साइड  17400  किग्रा०  |
 6.  एवेन्चरी  ग्लास  ब्लाक

 '
 5400  किग्रा०  )

 _...॒ फ/0#ह#/फतफफफफफ७झ$&»9७४$$ऊ5ऊफऊफझऊझऋफऋफऋफऊञऋअस>4फहझझ  a

 निर्यात  दायित्व  का  कुल  एफ०  ओ०  बी०  3,52,30,  करना  रु०  ।

 [  अनुवाद  ]

 कपड़ा  निर्माताओं  द्वारा  केन्द्रीय  सीमा  शुल्क  का  भुगतान  न  करना

 4889.  श्री  अंकुश राव  रावसाहिब  टोपे  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनेक  कपड़ा  निर्माताओं  ने  टेक्सचराइज्ड  धागे  पर  लगने  वाले  करोड़ों  रुपये  के

 सौमा  शुल्क  का  मुगतान  नहीं  किया  है.जुसाकि  25  इन  के  एक्सप्रेसਂ  में  छपा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इन  निर्माताओं  का  ब्योरा  क्या  और

 सीमा  शुल्क  की  तत्काल  वसूली  करने  तथा  इस  विषय  पर  जारी  की  गई  अधिसूचना  में
 यदि  कोई  कमी  तो  उसे  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 पु

 पु  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेइबर  और

 अपवंचन  रोधी  ने  शुल्क  छूट  हकदा  री  प्रमाण-पत्र  योजना  के  अन्तर्गत  नि:शुल्क्र  आय।त  किये  गए  आंशिक

 रूए  से  चमक्रीने  यान॑  से  वत्रिनिर्भित  टेक्सबुराइज्ड  यान॑  पर  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्कों  को  अदायगी  न

 करने  के  लिए  टेक्सटाइल  विनिर्माताओं  से  विरुद्ध  जांच  काय॑  भारम्भ  किया

 सरकार  ने  अब  दि०  सं०  की  अधिसूचना  सं०  इस  को  संशोधित  करने  के

 के  लिए  दि०  याने  को  अधिसूचना  सं०  78/92  जारी  को  इस  संशोधन  का  प्रभाव  यह  है
 कि  टैक्सचुराइज्ड  यानें  को  उस  स्थिति  में  भी  बेन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  से  छूट  दी  गई  भले  ही  इसे
 अप्रिम  लाइसेंप  के  अंतर्गत  नि:शुल्क  आय'त  किये  गए  यान॑  से  विनिर्मित  किया  गया  जहां तक
 पूव॑वर्ती  निकासियों  पर  शुल्क  देयता  का  सम्बन्ध  इस  मामले  की  सरकार  द्वारा  जांच की

 जा रही है ।
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 स्तातवों  योजना  के  दोरान  कपड़ा  मिलों  को  दिये  गए  ऋण/रियायतें

 4890.  क्रो  मोरंजन  भक्त  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क रंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  कपड़ा  मिलों  को  उनके  आधुनिकोकरण  अथवा

 पुनः  चालू  करने  हेतु  कितनी  धनराशि  के  ऋण  और  अन्य  रियायतें  दी

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  भिलों  का  आधुनिकौकरण  किया  गया  है  ओर

 कितनों  को  वास्तव  में  चालू  किया  गया  ओर

 इससे  कितने  श्रमिकों  को  फिर  से  काम  मिला  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  अशोक  :  आई०  डी०  बी०  आई०  द्वारा

 उपलब्ध  कराई  गई  जानकारी  के  अनुसार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  वस्त्र

 करण  निधि  योजना  के  अन्तगंत  576  करोड़  रु०  की  राष्षि  वितरित  को  गई  ।

 उपरोक्त  अवधि  के  दोरान  55  )  भिलों  में  आधुनिकीकरण  योजना  क्रियान्वित

 की

 जानकारी  नहीं  रखी  जाती  ।

 पंतर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  द्वारा  नियेश

 4891.  श्री  गुरुवास  कामत  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अंतर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  भारत  में  अपनी  गतिविधियों  का  विस्तार  कर  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्योरा  क्या

 क्या  अंतर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  ने  निवेश  करने  हेतु  सरकार  को  गारंटी  प्राप्त  कर  ली

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 े  वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  (  भ्रो  रामेश्वर  :  ओर  अंतर्राष्ट्रीय  वित्त

 निगम  वाशिंगटन  से  नियुक्त  और  स्थानीय  तौर  पर  भर्ती  गए  स्टाफ  को  लेकर  भारत  में  अपने

 क्षेत्रीय  मिद्दन  का  विस्तार  कर  रहा  है  ताकि  यह  इस  क्षेत्र  में  अपने  ग्राहकों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा
 करने  के  लिए  अधिक  निवेश  संवधंन  ओर  परियोजना  प्रक्रिया  सम्बन्धी  कार्य  शुरू  कर

 से  अंतर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  गेर-सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  सीधे  परियोजना

 वित्तपोषण  प्रदान  करता  इसके  करार-अनुच्छेद  में  अपने  निवेश  के  लिए  सम्बन्धित  सदस्य  सरकार

 से  गारंटी  लेता  निषिद्ध

 उड़ोसा  में  तटोय  नोहबभ

 4892.  श्रो  गोपो  नाथ  गजपति  :  क्या  जल-म्रूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या  उड़ीसा  में  तटीय  नौवहन  शुरू  करने  की  बहुत  बड़ी  संभावना  भर

 यदि  तो  सरकार  ने  राज्य  में  तटीय  नौवहन  का  विकास  ओर  विस्तार  करने के
 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 जल-मतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  हां  ।

 लघु  ओर  मध्यम  पत्तनों  का  विकास  जोकि  तदीय  नोबहन  के  विकास  के  लिए
 पेक्षा  के लिए  मुख्यतः  राज्य  सरकारें  जिम्मेदार  हैं  ।  संतदीय  सरकार  ने  उड़ीसा  सहित  देश  में  तटीय

 मौबहन  के  विकास  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं  :  -

 (1)  सीमा  शुल्क  प्रक्रिया  को  सरल  बनाना  ।

 (1)  सरकार  द्वारा  देय  सब्सिडी  के  मामले  को  छोड़कर  तटीय  शुल्क  को  नियत
 संशोधित  करने  की  शक्तियां  महानिदेशक  नौवहन  को  प्रदान  करेगा  ।

 (iii)  विशेष  परिस्थितियों  में  तटीय  पोतों  के  लिए  महापत्तनों  पर  प्राथमिकता  के  आधार  पर
 बर्थ  उपलब्ध  कराना  |

 (५४)  अन्य  श्रेणी  के  जहाजों  की  तुलना  में  अधिक  तटीय  प्रचालन  करने  के  लिए  भारतीय
 कम्पनियों  द्वारा  पुराने  जहाजों  की  खरोद  के  लिए  काय्य  काल  मानदंड  नियत  करना  ।

 (५)  तटीय  पोठों  के  लिए  पत्तन  देयताओं  और  पत्तन  प्रभारों  की  रियायती

 (५)  पारादीप  सहित  पत्तनों  को  थर्मल  पावर  प्जांटों  की  लिकेज  के  लिए  झामिल  किया
 गया  है  ।

 केन्द्र  सरकार  ने  पारादीप  पत्तन  पर  पंजीकृत  कोल  हैंडलिंग  सुविधाओं  के  विकास  का  प्रस्ताव
 भी  तैयार  किया  है  जिसके  कोल  के  तटीय  श्षिपमेंट  में  वृद्धि  होगी  ।

 जूट  से  बनो  वस्तुओं  का  निर्यात

 4893.  डा०  कृष्ण  सिन्धु  भोई  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विदेश्षी  मुद्दा  प्राप्त  करने  के  लिए  सामान्य  मुद्रा  क्षेत्रों  को  जूट  से  बनी

 वस्तुओं  का  निर्यात  बड़ाये  जाने  का

 यदि  तो  सरकार  के  इस  बारे  में  विशिष्ट  प्रस्ताव  क्या  और

 बर्ष  199  2-93  के  दोरान  प्वामास्य  मुद्रा  क्षेत्रों  को  प्रस्तावित  जूट  वस्तुओं  के  निर्यात
 का  रुपयों  में  तथा  विदेशी  मुद्रा  में  देशवार  ब्योरा  कया  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  :  हां  ।

 पटसन  के  निर्यात  को  बढ़ने  के  लिए  बहुआयामी  क्रियाकलाप  शुरू  किए  गए  हैं  जिनमें
 झाभिल  हैं  :  अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों  में  क्रेता-विक्रेता  बेठकों  का  बाजार  अध्ययन

 शुरू  आयातकों  और  अन्‍न्तप्रपोक्‍क्ताओं  के  बीच  समन्वय  स्थापित  करना  तथा  प्रचार  अभियान
 चलाना  ।  इएके  अतिरिक्त  विपणन  सहायता  का  विस्तार  करने  से  भी  निर्यात  को  बढ़ावा  दिया  गया
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 है  तथा  सामान्य  मुद्रा  क्षेत्रों  के  देशों  को पटसन  उत्पादकों  के  निर्यात  दायित्व  के  साथ  पटसन  क्षेत्रों  की

 सप्लाई  केडी०  जी०  एस ०  एण्ड  डी०  आडरों  को  जोड़  दिया  है  ।

 निर्यात  के  लिए  देश-वार  निर्यात  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  जाते  ।  बषं  1992-93  के

 दोरान  भारत  ने  500  करोड़  या  (161  मिलियन  अमरीकी  मूल  के  पटसन  माल  का  निर्यात

 करने  का  प्रस्ताव

 ]
 रक्षा  लेखा  के  संयुक्त  नियंत्रक  द्वारा  भुगतान

 4894.  श्री  एन०  जे०  राठवा  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्‍या  सरकार  के  ध्यान  में  रक्षा  लेखा  के  संयुक्त  नियंत्रक  के  माध्यम  से  चालाको

 द्वारा  घन  निकालने/मुगतान  करने  के  कुछ  मामले  लाए  गए  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  कराई

 यदि  तो  उसका  क्‍या  निष्कषं  निकला  और

 सरकार  भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  बोर  रक्षा  लेखा  के  संयुक्त  नियंत्रक  के

 कार्यालय  के  माध्यम  से  वर्ष  1991  के  दौरान  4,92,905/-  रुपये  की  राशि  घोखाघड़ी  करके  निकाली

 गई  उक्त  राध्ि  10  बिलों  के  आधार  पर  निकाली  गई  थी  ज़िन  पर  रक्षा  प्राधिकारियों  और  उक्त

 कार्यालय  के  कर्मचारियों  तथा  अधिकारियों  के  जाली  हस्ताक्षर  जाली  आदेशों  के  आधार  पर  जारी

 किए  गए  देयਂ  चंकों  की  राशि  दिल्‍ली  स्थित  विभिन्‍न  बेंकों  में  5  बचत  खातों  में  जमा  कराई

 गई  1992  में  किए  गए  इसी  प्रकार  के  एक  प्रयास  को  विफल  कर  दिए  जाने  के  बाद  इस

 श्रेणी  के  अन्तगंत  आने  वाले  1990  से  1992  तक  के/सभी  मुगतानों  की  पुनरीक्षा  के

 परिणामस्वरूप  धोखाधड़ी  के  आधार  पर  किए  गए  उपर्युक्त  मुगतानों  का  पता

 ओर  रक्षा  लेखा  विभाग  द्वारा  की  गई  प्राथमिक  जांच  के  आधार  पर  प्रथम  दृष्टया

 कुछ  अधिकारियों  को  निर्वारित  प्रक्रिया  का  पालन  न  जिसके  परिणामस्वरूप  घोखाघड़ी
 से  मुगतान  के  लिए  उत्त  रदायी  गया  इसके  लिए  पुलिस  के  पास  प्राथमिकी

 आई०  आर०  )  दर्ज  करा  दी  गई  यह  मामला  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  भी  सौंप  दिया  गया

 इस  सम्बन्ध  में  सुधार  के  लिए  समुचित  उपाय  शुरू  किए  गए  हैं  ताकि  विस्तृत  निर्धारित

 प्रक्रिया  दृढ़ता  से  अनुपालन  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।

 है
 ]

 भारतोय  यूनिट  ट्रस्ट  द्वारा  विदेशों  में  म्यूचुअल  फण्ड  जारो  करना

 4895.  भ्रो  सनत  कुमार  संडल  :  कया  वित्त  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे.कि  :  .
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 क्या  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  में  विदेशों  में  चलाई  जाने  बाली  म्युचुअल  फण्ड  को  सामान्य
 +िधि  में  बदलने  की  योजना  को  स्थगित  कर  दिया  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इसका  पूंजीगत  विशेषरूप  से  इंडिया
 प्रोथ  फण्ड  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशवर  :  ओर  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट
 दो  एकल  अपतटीय  निशियों  एण्डंड  ऑफशोर  इण्डिया  फण्ड  और  इण्डिया
 ग्रोथ  का  प्रबन्ध  कर  रहा  इण्डिया  फण्ड  की  जंसाकि  निधि

 को
 प्रारम्भ  किए  जाने  पर

 नियत  किया  गया  ]  1993  तक  इस  तारीख  से  पहले  इण्डिया  फण्ड  में  किसी  प्रकार  का
 फेर-बदल  तब  तक  सम्भव  नहीं  है  जब  तक  कि  समस्त  देयरधारकों  को  ऐसा  करना  स्वीकाय॑  न

 इण्डिया  ग्रोथ  फण्ड  को  सामान्य  निधि  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  भारतोय  यूस्टि  ट्रस्ट  के
 पास  नहीं  है  ।

 सिंचाई  परियोजना  को  लागत  जुटाने  हेतु  महाराष्ट्र
 सरकार  द्वारा  बांड  जारो  करना

 4896,  श्री  अंकशराव  रावसाहेब  टोपे  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  को  राज्य  की  विभिन्‍न  सिंचाई  परियोजनाओं  की  बढ़ती  लागत

 को  पूरा  करने  के  लिए  बांड  जारी  करने  हेतु  नये  प्रस्ताव  भेजने  के  लिए  कहा  गया

 क्या  राज्य  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  नये  प्रस्ताव  भेज  दिये

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  प्रस्तावों  पर  अपनी  स्वीकृति  दे  दी

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ओर

 केन्द्रीय  सरकार  ने  सिंचाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को
 अतिरिक्त  घन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  यदि  कोई  वंकल्पिक  योजना  बनाई  हो  तो  उसका  ब्यौरा

 क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेशबर  :  नहीं  ।

 हां  ।

 और  जी  ध्रकारी  क्षेत्र  के  बांडों  की  वर्तमान  योजना  को  केवल  उन्हीं
 उपत्रमों  तक  सीमित  किया  गया  है  जहां  सम्पूर्ण  ईक्विटो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  घारित  की  जाती

 इस  समय  किसी  वेकल्पिक  योजना  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 बंक  कराड़  का  अधिप्रहण

 4897.  श्री  गुरुदास  कामत  :

 श्री  मोहन  रावले  :

 श्रो  यज्ञवंतराव  पाटिल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बेंक  आफ  बेंक  आफ  कराड  लिमिटेड  जिसका  समापन  किया  जा

 रहा  अधिग्रहण  करने  का  विचार
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 यदि  तो  बंक  आफ  इंडिया  ने  किन  छ्र्तों  पर  बेंक  आफ  कराड  का  अधिग्रहण  करने

 का  प्रस्ताव  किया

 क्‍या  बेंक  आफ  कराड  के  कर्मचारियों  को  बंक  आफ  इंडिया  में  समायोजित  किया

 जाएगा  ओर  जमाकर्ताओं  के  हितों  की  पूरी  तरह  रक्षा  की  जाएगी  तथा  उन्हें  किसी  प्रकार  की  क्षति

 नहीं  ओर

 यदि  तो  उक्त  अधिग्रहण  कब  तक  पूरा  कर  लिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  से  बेंक  अ।फ  इंडिया  ने  एक
 प्रस्ताव  भारतीय  रिजवं  बंक  को  भेजा  है  जिसमें  बंक  आफ  कराड  लि०  की  शाखाओं  की  कुछ
 सम्पत्तियों  को  अधिग्रहीत  कर  उनकी  शाखाओं  को  अपनी  शाखाओं  की  तरह  चलाने  की  बात  कही
 गई  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  प्रस्ताव  पर  अनापत्ति  दे  दो  है  बशतें  विस्तृत  औपचारिकताएं
 निर्धारित  की  जाएं  और  उच्च  न्यायालय  इसे  अनुमोदित  कर  सभी  आवश्यक  ओऔप  चारिकताओं  को

 पूरा  होने  के  बाद  ही  अधिग्रहण  किया  जा

 बेक  आफ  इंडिया  के  प्रस्ताव  में  भूतपूर्व  बेक  आफ  कराड  के  कमंचारियों  को  नियोजित

 करना  झामिल  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  अनुसार  बंक  आफ  इंडिया के  प्रस्ताव  में  बेंक  अ,फ  कराड

 की  देयताओं  को  स्वीकार  करने  की  परिकल्पना  नहीं  की  गई  बंक  आफ  कराड  की
 परिसम्पत्तियों  की  बिक्री  से जमाराशशयों  सहित  विभिन्‍न  देयताओं  का  मुगतान

 विद्युत  चालित  करघा  सेवा  प्रशिक्षण  केन्द्रों  को  स्थापना

 4898.  श्रीमती  बासवा  र/जेशव  रो  :  क्या  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  में  कुछ  विद्युत  चालित  करषा  सेवा  प्रशिक्षण  केन्द्रों  को  स्थापित  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  के  पास  विचार।धीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यबार  ब्यौरा  कया

 इनके  केन्द्रों  के  मुख्य  उद्देश्य  क्या-क्या

 ये  केन्द्र  कहां-कहा  स्थापित  किए

 बुनकरों  को  क्या-क्या  प्रश्चिक्षण  सुविधाएं  प्रदान  किए  जाने  का  विचार  और

 इन  केन्द्रों
 में  एक  बार  में  कितने  बुनकरों  को  प्रशिक्षण  दिए  जाने  को  सम्भावना  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  अक्लोक  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  20  नए  विद्युतकरधा  सेवा  केन्द्र  स्थापित  करने  का
 प्रस्ताव  किया  गया

 बुनकरों  को  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  परीक्षण  सुविचाएं  प्रदान  डिजाइनों
 को  विकसित  करना  और  विद्युतकरघा  उत्पादों  का  विकास  क्रियाकलापों  का  समन्‍्त्रय

 तकनीकी  परामश्श  सुविधा  प्रदान  करना  ओर  आंकड़े  संबंधी  जानकारी  एकत्र  ओर  संकलित
 करना  ।
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 बआाठवीं  योजना  अवधि  अर्थात्‌  1992-97  के  दोरान  इन  केन्द्रों  की  स्थापना  की

 विद्युतकरघा  बुनाई  प्रश्षिक्षण  कायंक्रम  के  अन्तगंत  मोजिक  करघा  यंत्रविन्यास  में

 बुनकरों  को  सेद्धान्तिक  प्रशिक्षण  के  साथ-साथ  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  भी  दिया  जाता  है  ।

 प्रत्येक  केन्द्र  3  मद्ीने  के  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  लिए  प्रति  बेंच  लगभग  12  प्रश्िक्षार्थी

 नामांकित  करता

 हाथी  दांत  के  उच्योग  को  बढ़ावा  देना

 4899.  श्रीमती  वसुसघरा  राजे  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  हाथी  दांत  उद्योग  में  कितने  शिल्पकार  कायंरत

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  हाथी  दांत  उद्योग  और  इसमें  कार्य  रत  श्रमिकों  के  प्रोत्साहन

 हेतु  कोई
 योजना  बनायी  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अझोरू  :  राजस्थान  में  लाइसेंसशुदा

 हाथी  दांत  नक्‍्काशी  की  संख्या  185  बताई  गई  है  ।

 और  दांत  युक्त  हाथियों  को  अवंध  रूप  से  मारने  के  विरुद्ध  सुरक्षा  के  उद्देश्य  से

 और  सम्पूर्ण  रूप  से  हाथियों  के  संरक्षण  के  हित  में  भारत  सरकार  ने  बन्य  जीव

 1991  के  अन्तगंत  हाथी  दांत  के  व्यापार  पर  पूरी  तरह  से  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  इसे  देखते  हर

 हाथी  दांत  उद्योग  के  संवर्धन  का  प्रश्न  नहीं

 विकास  आयुक्त  वस्त्र  मंत्रालय  द्वारा  चलाई  गई  हस्तशिल्प  के  विकास  सम्बन्धी

 पहले  की  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्‍्तगंत  हाथी  दांत  शिल्प  में  लगे  कलाकारों  के  हितों  की  रक्षा  के

 लिए  चन्दन  की  लकड़ी  और  अन्य  पशुओं  की  हृडडी  आदि  जंसे  अन्य  माध्यम  अपनाने  में  उन्हें

 सहायता  देने  और  विभिन्‍न  विपणन  समारोहों  में  सीधी  बिक्रों  के  सुअवसर  प्रदान  करने  के  लिए  प्रयास

 किए  गए  हैं  ।  राज्य  स्तर  पर  और  विभिन्‍न  ऐच्छिक  संगठनों  द्वारा  भी  इस  सम्बन्ध  में  प्रधास  किए  गए

 हैं  ओर  विकास  आयुक्त  के  क्षेत्रीय  डिआइन  एवं  तकनीकी  विकास  केन्द्रों  द्वारा  भो

 भूतपूव॑  हाथी  दांत  शिल्पकारों  के  लिए  स्थानापन्‍न  माध्यमों  तथा  शिल्पों  का  पता  लगाने  के  संबंध  में
 जय

 कार्य  किए  गए  हैं  ।

 सर्वोत्तम  फ्लाइंग  कं  डिट  को  सम्मान

 4900.  श्रो  शरद  यादव  :

 श्री  मोहन  सिंह  :

 श्री  रास  बिलास  पासवान  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रत्येर  वर्ष  सर्वोत्तम  फ्लाइंग  कैडिट  को  दिए  जाने  वाले  सम्मान  को  बदल  दिया

 गया
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  निर्णय  के  बाद  नवराग  तलवार  का  कया  होगा  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :

 और  जामसाहिब  द्वारा  मेंट  की  गई  नावानगर  सम्मान-तलवार  एक  बहुत  ही

 मूल्यवान  पुरावस्तु  इसलिए  वायुसेना  ने  इसे  संग्रहालय  में  रखने  ओर  इसके  स्थान  पर  वायु  सेनाध्यक्ष

 द्वारा  मेंट  की  गई  एक  नई  तलवार  का  उपयोग  करने  का  निर्णय  किया

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  अन्तगंत  प्रीन  लाइन  ओर  व्हाइट  लाइन  एक्ष्सप्रेस  बसें

 4901.  डा०  वाइ०  एस०  राजेशेखर  रेडडो  :  क्या  जल-मृतल  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  में  जिस  उद्देश्य  के  लिए  व्हाइट  लाइन  और  ग्रीन  लाइन  बसें  चलाई  गई
 थी  वह  पूरा  हुआ

 क्या  इन  बसों  को  चलाने  के  लिए  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  सामान्य  बसों  की  सम्बद्ध

 मार्मों  पर  कम  कर  दिया  गया

 कक्‍्याअब  देनिक  यात्री  विशेषतः  छोटी  दूरी  की  यात्रा  के  लिए  पहले  से  बहुत  अधिक

 भुगतान  कर  रहे  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारी  कारंवाई  की  गई  है  ?

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  इन  सेवाओं

 की  मिश्रित  प्रतिक्रिया  हुई

 इन  बसों  के  साथ  साधारण  बसें  भी  चल  रही

 दिल्ली  परिवहन  निगम  द्वारा  ग्रीन  लाइन  बसें  उन  थात्रियों  को  तीव्र  और  आरामदायक

 सेवा  उपलब्ध  कराने  के  लिये  चालू  की  थी  जो  स!|मान्य  किराए  से  कुछ  अधिक  किराया  दे  सकते  हैं  ।

 झ्रौन  लाइन  बसों  में  प्रति  व्यक्ति  प्रति  चक्क  र  4  रु०  की  समान  दर  पर  किराया  लिया  जाता  दिल्ली

 प्रशासन  द्वारा  ब्हाइट  लाइन  बसे  लोगों  को  व्यक्तिगत  वाहनों  के  स्थान  पर  सावंजनिक  परिवहन  वाहनों

 का  उपयोग  करने  हेतु  प्रोत्साहित  करने  के  लिये  शुरू  की  गई  ये  बसें  आरामदायक  बसें  हैं  जिनका

 अन्दहती  हिंप्सा  आरामदायक  थिड़की  के  संगीत  प्रणाली  आदि  से  सज्जित

 व्हाइट  लाइन  एक्सप्रेत  का  भड़ा  ढांचा  निम्न  प्रकार  है

 8  कि०मी०  तक  4/-  रु०

 8  कि०मी०  से  अधिक  6/-  रू०

 प्रदइन  नहीं  उठता  ।

 ]
 घुनकरों  को  सूती  घागे  को  गांठों  को  सप्लाई

 4902.  श्रो  हरिकेवल  प्रसाद  :  क्या  अस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 जज  ais

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  प्रतिमाह  सूती  घागों  की  गांठें  सप्लाई  करने  का  केंद्रीय

 सरकार  का  विचार

 यदि  तो  क्या  इस  समय  उत्तर-प्रदेश  में  बुनक्रों  को  सूती  धागा  उपलब्ध  कराया

 जाता

 क्यासूती  रंग-सामग्री  और  रयायनों  के  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  हो  गई  है
 जिसके  फलस्वरूप  बुनकरों  के  लिए  सरकार  सहायता  के  बिना  खुले  बाजार  से  इन  वस्तुओं  को  खरीदना
 कठिन  हो  गया

 क्या  केंद्र  सरकार  द्वारा  राज्य  में  हस्तशिल्प  बुनकरों  को  सहायता  देने  के लिए  कोई
 कदम  उठाये  ताकि  उनकी  स्थिति  सुधारी  जा  ओर

 (=)  यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  सरकार  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  बुनकरों
 को  दी  गई  राशि/सहायता  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अश्ञोक  :  उत्तर  प्रदेश  के  बुनकरों  को

 प्राइवेट  साधनों  के  अतिरिक्त  केंद्र  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  कई  राज्य  अभिकरणों  द्वारा  सूती
 धागे  की  आपूर्ति  की  जा  रही  राष्ट्रीय  हृथकरघा  विकास  निगम  भी  राज्य  हथकरघा  अभिकरणों  के

 सूत  की  आधूर्ति  के  का्यंकलापों  में  योगदान  दे  रहा

 यद्यपि  हथकरघा  क्षेत्र  में  प्रयोग  होने  वाले  कच्चे  माल  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  है  लेकिन
 समस्या  यह  है  कि  हथकरघा  कपड़े/तेयार  माल  के  मूल्यों  में  वद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 पिछले  कुछ  वर्षों  से  कंद्र  सरकार  की  सहायता  के  माध्यम  से  राज्य  में  पर्याप्त  कताई
 क्षमता  स्थापित  की  गई  केंद्र  सरकार  की  सलाह  पर  राज्य  में  हैंक  यानं  के  मुल्य  और
 वितरण  की  देख-रेख  के  लिए  एक  सूत  मूल्य  निर्धारण  समिति  गठित  की  गई  इसके  अतिरिक्त
 वर्ष  1992-93  2-93  के  दौरान  10  मिलियन  किलोग्रःम  सूत  की  आपूर्ति  के लिए  मिल-रेट  मूल्यों  पर  सूत
 की  आपूर्ति  की  एक  योजना  मंजूर  की  गई  है  जिसे  उत्तर  प्रदेश  में  भी  लागू  किया  गया

 हयकरधा  के  विकास  के  लिए  विभिन्‍न  चालू  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  हेतु  राण्य  को
 पर्याप्त  सहायता  दी  गई  है  जिसका  विवरण  इस  प्रकार  है  :  —

 रुपयों
 ooo  वानतियणणाओजरज कफ  न  न्‍-क्‍स्‍इस्‍

 लात
 --  ह

 दी  गई  स  हायता  की  राशि

 प्र
 जएखणयणयूियञ

 जज  |ै  ./7+73191.32

 12899  है  4499.84

 1990-91  __  3769.42

 ]

 4903.  ओ  रामकृष्ण  कुसमरिया  :

 डा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डेय  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 का  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  सरकारों  से  घागा  प्रिलों  की  स्थापना  के  लिए  अनेक

 यदि  तो  राज्य-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 इन  प्रस्तावों  को  कब  तक  स्वीकृति  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  से  उदार  नई  औद्योगिक

 नीति  के  अन्तगंत  यान॑  की  मिलों  की  स्थापना  करने  के  लिए  किसी  लाइसेंस  की  जरूरत  नहीं  पड़ती  ।

 इसलिए  केन्द्रीय  सरकार  की  अनुमति  अपेक्षित  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  रुग्ण  एफकों  के  लिए  सृत्र

 4904.  श्री  बज  भूषण  शरण  सिंह  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  को  रुप्ण  इकाइयों  के  लिए  प्रबन्धन  और  अ्भिक

 संघों  के  परामश  से  कोई  फामला  तैयार  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  फामूँले  को  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 जापान  में  भारतीय  वस्त्र  उत्पावकों  द्वारा  वस्त्र  प्रदर्शनों  में  भाग  लेना

 4905.  श्रो  गोविन्दराव  निकाम  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  वस्त्र  उत्पादकों  ने
 1992  में  जापान  में  ओसाका  में  हुई  वस्त्र

 प्रदर्शनी  में  भाग  लिया

 यदि  तो  इस  प्रदर्शनी  में  भाग  लेने  वाली  वस्त्र  मिलों  का  ब्यौरा  क्या

 सरकार  द्वारा  इस  प्रदशनी  में  भारतीय  वस्त्र  उत्पादकों  को  क्या  सुविधायें  दी  गई
 और

 इस  प्रदर्शनी  में  भा  वस्त्र  उत्प|दकों  द्वारा  भाग  लेने  के  प्रमुख  उद्देश्य  क्या  थ ेऔर

 इन  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  में  कितनी  सफलता  भिली  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  भारत  को  इस  क्षेत्र

 में  कितनी  सफलता  मिलने  को  आश्षा  है
 ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  से  1992  के

 दौरान  ओसाका  में  किसी  भी  वस्त्र  प्रदर्शनो  का  अयोजन  नहीं  किया  गया  था  भारतीय

 व्यापार  संबधंत  संगठन  द्वारा  ओसाका  में  22-24  1992  को  भारतोय  परिधान  और

 178
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 फैशन  आनुषंगिक  मेलों  का  अयोजन  किया  गया  भारत  के  सिले-सिलाए  परिषान  तथा

 आनुषंगिकों  के  85  विनिर्माताओं/निर्यातकों  ने  इस  मेले  में  भाग  भाग  लेने  वालों  को  सभी
 आवश्यक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  गई  थी  ।  इस  मेले  के  आयोजन  का  मुख्य  उद्देश्य  भारत  को  क्वालिटी
 परिधानों  और  आतुषंगिकों  की  सप्लाई  के  संगठन  ज्रोत  के  रूप  में  प्रक्षेपित  फे

 फंशन  आदि  के  संदमं  में  चालू  बाजार  की  प्रवृत्तियों  के  बारे  में  भाग  लेने  वानों  को  क्रेताओं

 के  साथ  जानकारी  आदान-प्रदान  करने  का  अवसर  प्रदान  करना  और  भाग  लेने  वालों  को  तेजी  से

 बदलतो  फंशन  प्रवृत्तियों  के  अनुरूप  सक्षम  बनाना  ।  इत्त  प्रदर्श वो  को  पूरे  जापान  से  लगभग  1200

 दह्कों  ने  देखा  और  प्रदर्शनो  स्थल  पर  ही  19.4  मिलियन  अमरीकी  डालर  के  मूल्य  के  आडेर  बुक

 किए  गए  और  32.9  मिल्नचियन  अमरीकी  डालर  के  मूल्य  संभावित  कारोबार  के  बारे  में  पूछ-ताछ  की

 गई  ।

 न्यूनतम  आवश्यक  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  को  सहायता

 4906.  श्री  राजे-्ब्र  अग्निहोत्री  :  बया  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करंगेकि  :

 कया  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  उत्तर  प्रदेश  को  दी  जा  रही  केन्‍्द्रोय

 कद्दायता  में  कमी  को

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 पिछले  तौन  वर्षों  के  दोरान  इसमें  कितनी  कमी  को  गई  और

 किन-किन  कार्यक्रमों  के  लिए  उक्त  सहायता  में  कमी  को  गई  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शान्ताराम  :  हां  ।

 मोजूदा  अनुदेशों  के  अनुसार  जहां  बही  भा  न्यूनतम  आवष्यकता  काय॑क्रम  के

 ध्ययों  पर  व्यय  में  कमी  रह  जाती  वहां  पर  केन्द्रीय  सहायता  में  आनुपातिक  कटोती  की  जाती

 न  उत्तर  प्रदेश  की  वाषिक  योजनाओं  के  अनु  मोदित  परिव्ययों पिछले  तीन  वर्षों  के  दौर  के  अनु  ै न  व्यय  में  कमी  के  कारण  राज्य  की  केन्द्रीय  सहायता  कौ
 को  तुलना  में  न्यूनतम  आवश्यक  कार्यक्रमों  पर

 राष्षियों  में  नीचे  दीए  गए  बनुसार  कटोती  की  गई  है  :--

 व
 (  लाल  पए

 0  न  29.39

 न

 2  ॥
 43.43

 में  उत्तर  प्रदेश  को  केन्द्रोय  सहायता  में  कटोती  प्रौढ़  शिक्षा  तथा  मेडिकल

 ओर  जन  स्वास्थ्य  के  लिए  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम
 क ेलिए  1988-89  के  लिए  उनके  अनुमोदित
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 गे  नर  थक  —  जनक

 परिव्ययों  की  तुलना  में  विभागीय  व्यय  में  कमी  रहने  के  कारण  हुई  1990-91  में  कटोठी

 सिविल  आपूर्ति  तथा  पोषण  के  लिए  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  लिए  1989-90  के  लिए
 उनके  अनुमोदित  परिव्यय  की  तुलना  में  विभागीय  व्यय  में  कमी  के  कारण  हुई  और  1991-92

 को  कटोत्ी  प्रोढ़  शिक्षा  हेतु  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  स्कीम  के  लिए  उनके  1990-91  के

 मोदित  परिथ्ययों  की  तुलना  में  विभागीय  व्यय  में  कमी  रहने  के  कारण  हुई  थी  ।

 लघु  उच्चोग  क्षेत्र  द्वारा  उत्पादित  माल  हेतु  छूट  सोमा

 4707.  श्री  वो०  शोभनाद्रोश्वर  राव  :  क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  द्वारा  उत्पादित  माल  के  लिए  छूट  को  सीमा  क्‍या  रखो  गई

 लघु  उद्योगों  पर  उत्पाद  शुल्क  की  मौजूदा  छूट  कब  से  लागू

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विगत  कई  वर्षों  से  हो  रहे  रुपये  क ेलगातार  अवमूल्यन
 को  देखते  हुए  छट  में  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रायल  में  राज्य  मन्त्री  रामेश्वर  :  दिनांक  पहली  1986

 की  समय-समय  पर  यथासंशोधित  अधिसूचना  संख्या  ०  उ०  शु०  में  विशिष्ट  वस्तुओं  के

 लिए  निम्नलिखित  छूटों  को  व्यवस्था  है  :--

 (i)  यदि  विनिर्भित  माल  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  टंरिफ  के  एक  अध्याय  के  अन्तगंत  आता

 हो  तो  प्रति  वर्ष  20  लाख  रुपये  मूल्य  तक  की  प्रथम  निकासियों  के  मामले  में  पूरी  छूट
 की  व्यवस्था  है  और  यदि  विनिर्मित  माल  उक्त  टंरिफ  के  एक  से  अधिक  अध्याय
 के  अन्तगंत  आता  हो  तो  प्रति  वर्ष  30  लाख  रुपये  के  मूल्य  तक  की  निकासियों  के
 मामले  में  पूर्ण  छूट  की  व्यवस्था  भोर

 (1)  प्रति  बषं  20/30  लाख  रुपये  से  अधिक  ओर  75  लाख  रुपये  तक  की  निकासियों  के
 संबंध  शुल्क  की  दर  सामान्य  प्रभावी  दर  की  तुलना  में  10  प्रतिशत  प्वाइंट  कम

 बशरतें  कि  न्यूनतम  शुल्क  मूल्यानुसार  5  प्रतिशत  के  हिस्ताब  से  लगाया  जायेगा  ।

 यह  छूट  केवल  उस  विनिर्माता  को  उपलब्ध  जिसकी  निकाप्षियों  का  कुल  मूल्य  एक
 यर्ष  में  2  करोड़  रुपये  से  अधिक  न  रियायत  का  लाभ  प्राप्त  करने  की  शर्तों  में  से

 एक  शर्तं  यह  है  कि  कारखाने  को  कतिपय  अपवादों  के  साथ  एक  लघु  उद्योग  के  रूप  में

 पंजीकृत  होना  ऊपर  उल्लिखित  सामान्य  छट  के  प्रसाधन

 वातानुक्लन  और  रफ्रिजरेटिंग  मशीनों  ज॑ंसी  बस्तुओं  के  लिए  कुछेक  विशेष  छूट
 योजनाएं  हैं  ।

 एक  अध्याय  के  अन्तगंत  आने  वाले  माल  के  लिए  20  लाख  रुपये  की  सीमा  पहली
 90  से  लागू  दो  करोड़  रुपये  की  सोमा  27  89  से  लागू  एक  से  अधिक  अध्याय

 के  अन्तगंत  आने  वाले  माल  के  सम्बन्ध  में  30  लाख  रुपये  की  सीमा  पहली  89  से  लागू
 पचहृत्तर  लाख  रुपये  को  सीमा  2  86  से  लागू
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 (4)  ओर  (3)  ऊपर  उल्लिखित  छूट  सीमाओं  को  बढ़ाने  के  लिए  इस  समय  किसी
 प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  क्योंकि  इन्हें  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  हित  की  रक्षा  के लिए
 पर्याप्त  समझा  गया  है  ।

 केरल  में  सूखे  के  कारण  इलायचो  को  खेती  को  क्षति

 4908.  श्री  पो०  सो०  थामस  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इस  वर्ष  केरल  में  सूखा  पड़ने  से  राज्य  में  इलायची  की  खेती  को  क्षति  पहुंची

 यदि  तो  इससे  कितनी  क्षति  हुई

 क्या  इससे  अगले  वर्ष  का  उत्पादन  और  निर्यात  प्रभावित  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  विचार  कया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  सलमान  :  हां  ।

 फसल  को  30.25  करोड़  रु०  की  क्षति  हुई  है  ।

 हां  ।

 कृषि  मंत्रालय  की  चालू  योजना  के  तहत  राहत  खर्च  के  वित्त  प्रबन्ध  के  लिए  केरल  की

 राज्य  सरकार  को  23  25  करोड़  रु०  के  केन्द्रीय  अंशदान  सहित  31.00  करोड़  रु०  की  राशि  आबंटित

 की  गई  केन्द्रीय  अंशदान  4  बराबर  तिमाही  किश्तों  में  जारी  किया  राज्य  सरकार  से

 प्राकृतिक  विपत्तियों  क ेकारण  दी  जाने  वाले  राहत  उपायों  के  को  विपत्ति  राहत  कोष

 आर०  एफ०  )  को  उपलब्ध  कोष  में  से  पूरा  करने  की  अपेक्षा  की  जाती  राज्य  के  मुख्य  सामान्य
 मध्यक्षता  वाली  राज्य  स्तर  की  समिति  को  सहायता  के  तरीकों  सहित  राहत  कार्यों  से  सम्बन्धित

 सभी  मामलों  के  बारे  में  निर्णय  लेने  का  पूरा  अधिकार  केंद्र  सरकार  इस  तरह  के  बड़े  और
 घोर  विपदा  वाले  मामलों  में  ही  हस्तक्षेप  करती  जिसे  राष्ट्रीय  स्तर  पर  निपटाने  की  जरूरत

 होती  है  और  तब  अतिरिक्त  केंद्रीय  सहायता  देती  है  ।

 राहत  उपायों  से  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  क्षे  स्रोतों  में  वृद्धि  करने  के  सी  ०
 आर०  एफ»  में  केंद्रीय  हिस्से  की  5.81  करोड़  रु०  की  तीसरी  किस्त  केरल  सरकार  को  अग्रिम  रूप  से
 जारी  कर  दी  गई  यह  पहले  हौ  जारी  किए  जा  चुके  11.62  करोड़  २०  के  दो  तिमाही  हिस्सों
 के  अतिरिक्त

 रुगण्ण  एककों  को  सहायता

 4909.  डा०  खुशोराम  डुंगरोमल  जेस्वाणो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भी
 उत  रुग्ण  एककों  को  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  से  सहायता  मिल  रही

 ;  और
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 इन  रुग्ण  एककों  को  प्रोत्साहन  देने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंअलय  में  र/ज्य  मंत्रो  दलबोर  भारतीय रिजवं  वेंक  ने  सूचित
 किया कि  दिनांक  30-9-90  की  स्थिति  के  अनुसार  तारीख  जिसके  लिए  ऐसी  घूचना
 उपलब्ध  69539  रुगण्ण  अथवा  कमजोर  ओऔद्योगिक  एककों  को  राष्ट्रीयकृत  बंक़ों  द्वारा  वित्तोय

 सहायता  दी  गई  ।

 भारतीय  रिजवं  बक  ने  संभाव्य  अरथक्षम  रुण्ण  मौर  कमजोर  एककों  के  पुनरुद्वार  के

 लिए  पुनर्वास  पैकेजों  को  तंयार  करने  और  उनके  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  विस्तृत  मार्गनिर्देश  जा

 किए  पुनरुद्वार  पंकेजों  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  चरणबद्ध  रूप  में  उसकी  वापप्षी  अदायगी

 की  अवधि  के  पुननिर्धारण  के  साथ  बेंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  की  बतंभान  देय  रकमों  का

 क  ब्याज  में  नए  सावधिक  ऋणों  के  साथ  नई  कायंशील  पूंजी  सुविधाएं  उपलब्ध  कराना

 भी  शामिल  गेर-लघ  उद्योग  की  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनियों  के  लिए  रुग्ण  ग्ौद्योगिक  कम्पनी
 1985  के  अन्तगंत  स्थापित  न्यायिकल्‍्प  ओद्योगिक  और  वित्तीय

 निर्माण  बोर्ड  आई०  एफ०  को  सुधारात्मक  और  अन्य  उपायो

 के  लिए  आवश्यक  कायंवाई  करने  और  ऐसे  उपायों  को  शोध्र  लागू  करने  के  लिए  पर्याप्त  शक्तियां  दी

 गई

 चुनाथ  में  ड्यूटी  पर  तंनात  कम  चारियों  के  विरुद्ध  शिकायतें

 4910.  श्रो  दत्तात्रेय  बंडारू  :  क्या  न्याय  ओऔर  कस्पनों  कार्य  मंजो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  और  बिहार  विधान  सभाओं  के  उपचुनावों  में  ड्यूटी  पर  तेनात  कुछ
 शिकायतें  मिली

 यदि  तत्सम्बन्ची  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई  ओर

 यदि  तो  उसका  कया  निष्कर्ष  निकला  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्र।लय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०

 से  आंध्र  प्रदेश  विधात  सभा  के  उप-निर्वाचनों  में  निर्वा  चन-डयू  टी  पर  त॑नात  किए  गए
 आरियो ंफे  विरुद्ध  कोई  क्षिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई  बिहार  की  बाबत  जानकारी  एकत्र  की  जा  रहो
 है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 ]
 मद्रास  शहर  के  लिए  दाहरो  गरोबों  हेतु  स्वरोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 धनराशि  का  आअंटन

 4911.  भ्रो  अन्यारासु  इरा  :  क्या  बिस्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 वर्ष  1990-91  और  1991-92  हेतु  मद्रास  शहर  के  लिए  शहरी  गरीबों हेतु
 गःर  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कुल  क्रितनी  घनराशि  आवंटित  की  और

 योजना  से  लाभान्वित  हुए  लोगों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  fag)  :  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  को  वर्ष
 199  -01  तथा  1991-92  [-92  के  लिए  मद्रास  नगर  में  शहरी  गतेबों  के  लिए  स्वरोजगार  कार्यक्रम

 के  तहत  प्रतिवर्ष  5160  हिला  तकारियों  को  कवर  करने  के  वास्तविक  लक्ष्य  आबंटित

 किए  गए  सेपप  योजना  के  तहत  कोई  वित्तीय  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  तमिलनाडु
 के  राज्य  स्तरीय  बंकर  समिति  एल०  बी०  के  संयोजक  इण्डियन  ओवरसीज  बेंक
 द्वारा  दो  गई  सूचना  के  अनुसार  पिछले  दो  वर्षों  में  जिन  हिताधिकात्यों  को  ऋण  मंजूर  किए  गए
 और  घनराशि  संवितरित  की  गई  है  उसका  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 —__—

 मामलों  की  संख्या  1990-9 |  1991-92  2
 हल  कमल  +े  लानत

 )

 स्वीकृत  2649  543

 संवितरित  2488  535
 ०-०  वा  जज कक

 सेपप  योजना  के  तहत  देश  के  उन  सभी  शाद्री  तथा  अधे-शहरी  केंद्रों

 को  कवर  जिन्हें  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कायंक्रम  में  कवर  नही  किया  गया  सहायता  के

 लिए  पात्रता  के  लिए  अमभ्यार्थी  के  परिवार  की  आय  प्रतिमाह  600/-  रुपये
 से

 अधिक  नहीं  होती

 तथा  अम्यार्थी  को  उप्त  केंद्र  का  जिसमें  कार्य  क्रम  क्रिर्यान्वत  किया  जा  रहा  है  कम  से  कम  3  वर्ष  की

 अवधि  तक  लगातार  निवासी  रहा  लक्ष्य  का  30  प्रतिशत  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजातियों  के  हिताधिकारियों  के  लिए  आरक्षित  था  ।  एक  से  इस  योजना  को

 शहरी  माइक्रो  उद्यमों  की  योजना  में  विलय  कर  दिया  गया

 भींगा  मछली  को  खराब  गुणवत्ता  के  संबंध  में  अमरोको  खाद्य  ओर

 आषध  प्रशासन  द्वारा  एतराज

 श्रो  एम०  बोी०  वो०  एस०  मूति  :

 श्री  हाराधन
 प्रो०  मालिनी  भट्टाचार्य  :

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :

 प्रो०  के०  थी०  थामस  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  अमेरिका  के  खाद्य  और  ओषध  प्रशाध्षन  को  ओर  से  183

 के दौरान भारतीय व्यापारियों द्वारा सप्लाई की जा रही भींगा मछलियों की खराब गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायतें मिली यदि तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्‍या है और उसका व्यापार पर क्या प्रभाव ओर
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 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायवाही  को  जा  रही  है  4

 वाणिज्य  मन्त्रातय  में  उपमन्त्री  सलमान  :  से  अमरोकी
 कारियों  ने  वाशिगटन  स्थित  हमारे  मिश्नन  को  हाल  ही  में  यह  सलाह  दी  है  कि  वे  भारत  से
 निर्यात  की  गई  श्रिम्पों  में  गंदगी  तथा  सड़न  के  बारे  में  निर्यात  निरीक्षण  अभिकरण  द्वारा  दिए
 गए  प्रमाण-पत्र  को  अब  से  स्वीकार  नहीं  करेंगे  क्योंकि  अमरीकी  प्राधिकारियों  द्वारा  निरीक्षण
 करने  पर  नमूतों  में  अत्यधिक  उल्लंघन  पाया  गया  है  ।

 समुद्री  खाद्य  निर्यात  निरीक्षण  अभिकरण  आदि  को  भेजे  गए  चेतावनी  पत्र  के  रूप  में

 उन्हें  पहले  ही  उपयुक्त  अनुदेश  ज।री  किये  जा  चके  निर्यात  अभिकरण  को  इस  बात
 के  लिए  भी  सचेत  किया  गया  है  कि  वे और  अधिक  गहन  परीक्षण  करें  और  निगरानी  रखें  ।  एक  ऐसी
 प्रणाली  प्रारम्भ  की  गई  है  जिसके  जरिए  कड़े  क्वालिटी  नियंत्रण  उपाय  अपनाते  हुए  गन्दगी  तथा

 सड़न  द  को  रोकने  के  लिए  प्रसंस्करण-पर्व  तथा  प्रसंस्करण-चरणों  को  मानोटर  किया  जा  सके  ।

 वाशिंगटन  स्थित  हमारा  मिशन  इस  बारे  में  अमरीकी  प्राधिकारियों  से  सम्पर्क  बनाए  हुए

 लोहा  अयस्क  के  निर्यात  पर  प्रतिबंध

 4913,  श्री  आर०  सुरेन्द्र  रेडडो  :

 श्री  पो०  जी०  नारायणन  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 क्या  लौह  अयस्क  के  निर्यात  पर  रोक  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  र  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बाणिज्य  मन्त्रालय  में  उपमन्त्रो  सलमान  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 महाराष्ट्र  में  अशवश्यक  वस्तुओं  को  लाना  ले  जाना

 श्री  धर्माण्णा  मोंडय्या  सादुल  :  क्या  जल-गमृतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ऑल  इण्डिया  ट्रांसपोर्ट्स  एशोसियेशन  द्वारा  अपनी  हड़ताल  समाप्त  कर  देने  के

 पष्चात्‌ भी  महाराष्ट्र  राज्य  में  ट्रांसपोर्टरों  ने  अपनी  हड़ताल  काफी  लम्बे  समय  तक  जारी  रखी

 जिसके  परिणामस्वरूप  महाराष्ट्र  सरकार  को  सावंजनिक  वितरण-प्रणाली  के  लिए  उपभोक्ता  और

 आवद्यक  वस्तुओं  को  लाने  ले  जाने  में  अत्यधिक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ा  था  ;

 यदि  तो  कया  राज्य  सरकार  विशेषरूप  से  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली के
 आवश्यक  वस्तुओं  को  लाने  ले  जाने  को  व्यवस्था  द्वेतु  केन्द्रीय  सरकार  से  सह'यता  का  अनुरोध

 किया

 यदि  तो  के  गीय  सरकार  ने  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के लिए  आवद्यक  बस्तुओों
 को  समय  पर  लाने  ले  जाने  द्वेतु  अथवा  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  पर  कितनी  सहायता  दी

 और
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 कार्यान्वयन  किये  जाने  के  बारे  में

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  जगदोश  :  से

 अखिल  भरतीय  मोटर  परिवहन  कांग्रेस  ने  7  1992  की  मध्य  रात्रि  से  हड़ताल  समाप्त  कर

 महाराष्ट्र  ट्रांसपोर्ट रों  की  स्थानीय  हड़ताल  12-7-92  2-7-92  तक  जारी  रही  ।  सावंजनिक  वितरण
 प्रणाली  को  जारी  रखने  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  सभी  व्यवस्थाएं  को  ।  चूंकि  सावंजनिक  वितरण
 प्रणाली  में  कोई  रुकावट  नहीं  आई  इसलिए  केन्द्र  सरकार  की  सहायता  की  आवश्यकता  नहीं  हुई  ।

 लोक  सभा  में  दिनांक  24-7-1992  को  पुछे  गये  भ्रतारांकित  प्रइन  संख्या  2620

 के  दिये  गये  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  वित्त  राज्य  मंत्री  द्वारा  वक्तव्य

 लोक  सभा  में  दिनांक  24-7-1992  को  पूछे  गए  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2620  के  उत्तर  में

 दो  सचियां  तथा  संलग्न  की  गई  जिसमें  क  र-निर्धारण  वर्ष  19५0-91

 के  लिए  विवरणीगत  आय  तथा  विवरणीगत  धन  के  क्रमानुसार  चोटी  के  20  आयकर  दाताबओं  तंथा
 घनकर  दाताओं  के  नाम  तथा  अन्य  विवरण  दिए  गए  थे  ।  उक्त  उत्तर  के  पदचात्‌  मंत्रालय  में

 मिली  रिपोर्टों  से  पता  चलता  है  कि  उनमें  कुछ  गलतियां  आा  गई  तथा  एवं  अवुबन्ध
 पा  पर  उल्लिखित  सूबियों  के  सम्बन्ध  में  तथ्यों  का  सत्यापन  किया  जाना  अपेक्षित  इस  प्रकार

 का  तथ्यापन  किया  जा  रहा  है  तथा  संशोधित  सूचियों  जं  पाकि  भावश्यक  हैं  यथाक्षी प़्  सदन-पट्ल

 पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 12.00  मध्याद्न

 मण्डल  आधपोग  को  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफा  रिशों  का

 कार्यान्वयन  किए  जाने  के  बारे  में

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  दो  साल  पहले  अ।ज  के  दिन  सात
 1990  को  मण्डल  कमीशन  की  सिफारिशों  को  राष्ट्रीय  मोर्चा  की  सरकार  ने  लागू  किया

 उसके  बाद  दो  सरकारें  आईं  ।  उसका  मामला  सुप्रीम  कोट  में  पड़ा  हुआ  इसी  सदन  में  कई  बार  हस
 पर  विचार-विमश्श  हुआ  और  सरकार  की  तरफ  से  कहा  गया  कि  हम  मण्डल  कमीशन  की  सिफारिशों
 को  लाग्‌  करने  के  लिए  प्रयत्नशील  दो  साल  के  बाद  भी  आज  स्थिति  यह  है  कि
 कमीशन  को  सिकारिों  के  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कोई  पहल  नहीं  की  गई  लीडसे  की  बेठक  आपने

 बुलाई  थी  और  उसमें  पालियामेंटरी  मिनिस्टर  भी  उस  समय  यानी  दस  दिन  पहले  हमने  आ ग्रह
 किया  था  कि  मण्डल  कमीशन  को  सिफा  रिक्षों  के  संबंध  में  सरकार  बिल्कुल  निष्क्रिय  है  ओर  किसी  भी
 दिन  सरकार  के  इन-एक्शन  के  बारे  में  कोई  निर्णय  हो  सकता  है  जो  पिछड़े  बरगं  के  लोगों  के  खिलाफ  में
 जा  सकता  है  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  मण्डल  कमीशन  की  सिफारिशों  के  संबंध  में  जो  मामला  कोर्ट  में
 उस  संबंध  में  क्या  कायंवाही  की  आज  हजारों  की  संख्या  में  लोग  बोट-क्लब  पर  जमा  हैं  और

 हम  लोग  भी  वहां  ज।एंगे  और  गिरफ्तारी  पूरे  देश  में  राज्यों  की  राजधानियों  में  जनता-दल  की
 तरफ  से  आज  मण्डल  कमीशन  की  सिफारिशों  को  लेकर  सरकार  के  खिलाफ  में  आंदोलन  चलाया  जा
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 भण्डल  आयोग  कौ  रिपोर्ट  में  की गई  सिफारिशों  का  7  1992
 कार्यान्वयन  किए  जाने  के  रे  में

 ाापभपरप:पैणैणैपपख:भ:उफेफफेंक्‍ंह््क्न््िोमिननन+  चलन  तन  ज  >>  न

 रहा  हम  सरकार  से  जानना  चाहते  हैं  कि  सरकार  ने  इस  संबंध  में  अभी  तक  क्‍या  कार्यवाही  की

 श्री  विश्वमाथ  प्रताप  सिंह  :  अध्यक्ष  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विषय  है  और
 इस  सरकार  को  आए  हुए  एक  वर्ष  से  ज्यादा  हो  गया  सामाजिक  न्याय  का  यह  मुद्दा  इस  समय
 अदालत  में  हमको  कुछ  माल्‌म  नहीं  है  कि  सरकार  ने  क्या  परवी  की  है  और  क्‍या  पैरवी  व  रने  जा
 रही  और  इस  बारे  में  कौन  से  कदम  उठाने  जा  रही  यह  मुद्दा  रिजवेंशन  का  नहीं  है  बल्कि
 सामाजिक  न्याय  के  सिलसिले  में  सरकार  कया  करने  जा  रही  है  ओर  इसके  लिए  कोई  पहल  भी  नहीं
 हुई  है  ।  आपके  माध्यम  से  हम  मांग  करते  हैं  कि  प्रवान  मन्त्री  आकर  स्पष्ट  करें  कि  मण्डल  कप्तीशन  की
 सिफारिशों  का  जो  मामला  कोर्ट  में  पड़ा  हुआ  उसमें  क्या  परवोी  कर  रहे  हैं  और  सरकार  से  अदालत
 ने  जो  प्रश्न  किए  हैं  तो  उन  प्रइनों  का  जवाब  सरकार  क्‍यों  नहीं  दे  रही  इसकी  भी  सफाई  देने  का
 काम

 श्री  नीतीश  कुमार  :  अध्यक्ष  दो  साल  पहले  मण्डल  कमीशन  की  सिफारिशों
 को  श्री  वी०पी०  सिंह  की  सरकार  ने  लागू  करने  का  एलान  किया  था  और  इस  सरकार  ने  उस

 अधिसूचना  में  संशोधन  कर  दिया  और  संविधान  की  मूल  भावना  के  विपरीत  शैक्षणिक  और  सामाजिक

 दृष्टि  से  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  जो  मण्डल  कमीशन  का  गठन  किय  गया  था  तो  उसको  आडेंटोफाई
 करने  के  लिए  उसमें  आरक्षण  के  सिलसिले  में  आथिक  आधार  भी  जोड़  दिया  मामला  सुप्रीम  कोर्ट
 में  चल  रहा  है  और  उसके  खिलाफ  चुनौती  दी  गई  सरकार  ने  अपनी  तरफ  से  उसमें  ठीक
 ढंग  से  परवी  नहीं  की  है  और  न  परवी  कर  रही  सरकार  ने  जो  नई  अधिसू चता  जारी  की  है  उससप्रें

 जाथिक  आधार  जोड़ने  के  लिए  कहा  है  उसी  अधिसूचना  से  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  जो

 दस  प्रतिशत  आरक्षण  की  घोषणा  उसको  साथ  में  मिलाकर  पूरी  अधिसूचना  में  घालमेल  कर  दिया

 ओर  संविधान  के  विरुद्ध  बना  दिया  और  ढंग  से  सुप्रीम  कोर्ट  में  परवी  नहीं  की  ।  केन्द्र  सरकार  ने  कौन

 सी  आर्थिक  कसोटो  होगी  इसके  बारे  में  अपनी  राय  सुप्रीम  कोर्ट  में  नहीं  दी  नतीजा  यह  है  कि

 मामला  वहां  पर  अभी  तक  लटका  हुआ  मैं  आपके  माध्यम  से  जानना  चाहता  हूं  कि  मण्डल

 कमीशन  की  सिफारिशों  का  बिता  डायल्युट  किए  लागू  करने  के  सवाल  पर  सरकार  की  क्या  नीति

 इस  संबंध  में  प्रधान  मन्‍्त्री  जी आकर  स्वयं  वक्तव्य  हजारों  की  संख्या  में  इस  देश  के  दलित  ओर

 पिछड़े  वर्ग  क ेलोग  इस  सवाल  को  लेकर  दिल्‍ली  आए  हुए  हैं  और  पूरे  देश  की  राजघानियों  में  मण्डल

 कमीशन  की  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  लिए  प्रदर्शन  हो  रहा  है  ।  हुबहू  जो  विश्वनाथ  प्रताप  गिह
 जी  फी  सरकार  ने  7  अगस्त  को  अधिसूचना  लागू  की  थी  उसको  लागू  करने  के  जोर  डालने  के

 लिए  देश  भर  में  करोड़ों  लोग  सड़कों  पर  प्रदंशंन  कर  रहे  इस  देश  में  जो  पिछड़े  वर्ग  हैं  उनके

 अधिकारों  पर  कुठा  राषात  करने  के  जो  सामाजिक  न्याय  का  सवाल  उठाया  जोकि  वास्तविक

 सामाजिक  न्याय  का  सवाल  हमने  उठाया  था  उसको  अवरुद्ध  करने  के  लिए  आरक्षण  के  मामले  में

 जानबूमकर  गलतफहमी  पैदा  करके  घालमेल  किया  जा  रहा  ये  लोग  सामाजिक  न्याय  की  दिशा

 में  कोई  कदम  नहीं  उठा  रहे  बंकवर्ड  क्लासेज  के  लिए  फाइनेंस  कारपोरेरन  बनाने  को  बात की

 गई  उस  सिलप्िले  में  कोई  काम  नहीं  डवलपमेंट  कारपोरेशन  बताया  गया  उस  के  सिल  सिले  में

 कोई  काम  नहीं  हुआ  ।  जानबूमर  कांग्रेप  ने  इस  देश  में  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  के  वोट  हासिल  करने

 के  लिए  अपने  घोषणा  पत्र  में  इसको  डाल  फिर  संशोधन  कर  दिया  और  मूल  भावना  जो  संद्रिधान
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 की  थी  उसके  विपरीत  संशोधन  कर  दिया  और  अब  उस  पर  कुण्डली  मारकर  सरकार  बंठी  हुई
 हम  इस  बात  का  विरोध  करते  हैं  और  आपके  माध्यम  से  आग्रह  करना  चाहते  हैं  कि  प्रधान  मन्‍्नत्री

 आकर  स्वयं  पूरी  स्थिति  को  स्पष्ट

 ]
 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  अध्यक्ष  यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  और  नाजुक

 मुद्दा  इस  मामले  को  जितनी  जल्दी  अन्तिम  रूप  दिया  जाएगा  उतना  ही  यह  के  लिए  ओर  देश
 के  लिए  अच्छा  इसमें  कोई  संरेह  नहीं  है  कि  इस  देश  में  हमारे  पिछड़े  वर्गों  को  सहायता  और
 संरक्षण  की  आवश्यकता  इस  सच्चाई  से  इंकार  नहीं  किया  जा  राकता  इसीलिए  प्रस्तावों  में

 कुछ  संशोधनों  के  अध्याधीन  हमने  इसका  स्वागत  किया  और  हमने  कहा  कि  सरकार  इस  मामले  में

 उचित  कदम  उठाएगी  ।  परन्तु  सरकार  ने  इस  मुद्दे  को  गंभोरता  से  नहीं  मुझे  याद  है  कि  इस  देश
 में  किस  तरह  का  उन्माद  पैदा  किया  गया  किप्र  श्रकार  आत्मदाह  हुए  वंसे  नौजव/न  लड़के  और

 लद्कियों  को  पथश्रष्ट  करके  ऐसे  रास्ते  पर  घकेल  दिया  गया  था  जो  रास्ता  देश  के  लिए  और  उनके

 लिए  हितकारी  नहीं  या  ।  इसीलिए  हम  महसूस  करते  हैं  कि  यह  ऐसा  मामला  है  कि  मण्डल  आयोग

 की  रिपोर्ट  में  शामिल  इस  मूल  दुष्टिकोण  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाए  और  इसे  कार्यान्वित  किया

 यह  मामला  अब  बहुत  महीनों  से  न्‍्य-यालय  में  चल  रहा
 है  और  लगभग  दो  वर्ष  से  यह  लम्बित  पड़ा

 हुआ  जहां  तक  उस  कायंवाही  का  संबंध  है  ऐसा  नही  दिखता  है  कि  मौजूदा  सरकार  को  अभी  तक

 उसके  शी  प्र  निपटान  की  समझ  क्‍योंकि  हम  देखते  हैं  सशोघन  के  सरकार  ने  उच्चतम

 न्याय  के  समक्ष  अपना  आघार  बहुत  स्पष्ट  नहीं  किया  इस  टाल-मटोल  से  देक्ष  में  केवल  तनाव

 रह  गया  है  और  यह  बढ़  रहा  है  ।

 हम  इस  बात  से  मना  नहीं  कर  सकते  हैं  कि  हम  कल  ही  एक  महत्वपूर्ण  घटना  को  समा  रोहपूवंक
 मनाने  जा  रहे  हमारे  देश  को  स्वतन्त्र  हुए  40  वर्ष  से  अधिक  समय  हो  चुका  परन्तु  अभी  भी

 बहुत  से  अधिकांश  करोड़ों  लोग  गरीबी  रेखा  से  नीचे  उनसे  भेदभाव  किया  जाता

 इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  उनके  साथ  भेदभाव  द्वोता  रहा  है  ।

 मैं  सरकार  से  पुरजोर  आग्रह  करता  हूं
 कि  वह  इसको  अन्तिम  रूप  इस  पर  सकारात्मक

 रुख  अपनाए  ताकि  उच्चतम  न्यायालय  भी  इस  मामले  का  निर्णय  कर  रुके  और  इसको  यथाशी घर
 कार्यान्वित  किया  जा  सके  ताकि  इस  देश  में  बहुत  से  लोगों  के  लिए  सामा.जक  न्याय  सिर्फ़  एक  सपना

 बनकर  न  रह

 ]

 श्री  रवि  राय  :  अध्यक्ष  अभी  जसा  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  जी  राम

 विलास  पासवान  जी  नीतिश  कुमार  जी  और  प्वोमताथ  चटर्जी  जी  ने  कहा  है  मैं  उसका

 करते  हुए  बुनियादी  सवाल  उठाना  चाहता  हम  लोग  लोक  सभा  में  वंठ  संविधान  में  सामाजिक  ,
 स्थाय  के  चलते  कुछ  प्रावधानों  को  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  की  सरकार  ने  लागू  किया  संसंद को
 देखना  है  कि  इसका  कार्यान्वयन  ठीक  ढंग  से  हो  ।  अध्यक्ष  आपको  श्वायद  पता  होगा  कि

 इलाहाबाद हाई  कोर्ट  ने  शायद  दो  मह्दीते  पहले  विज्ञान  के  क्षेत्र  में  अनुसूचित  जाति  के  विद्यार्थी को
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 भेण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिक्षों  का  1992
 कार्यान्वयन  किए  जाने  में  बारे  में

 विश्वविद्यालय  में  विज्ञान  के  स्तर  में  अध्यापकों  के  चयन  के  खिलाफ  एक  राय  दी  उसके  खिलाफ

 इलाह।बाद  हाई  कोर्ट  ने  एक  राय  दी  मैं  भी  उस  सभा  में  था  जिसमें  भारत  सरकार  के  वेलफेयर
 मिनिस्टर  उन्होंने  इलाह/बाद  हाई  कोर्ट  के  जजमेंट  की  आलोचना  की  अध्यक्ष  मैं
 जानना  चाहता  हूं  कि जब  हम  लोग  इस  बारे  में  बहस  कर  रहे  हैं  और  सरकार  की  जब  राय  है  कि
 जजमेंट  संविधान  के  तहत  नहीं  है  तो फिर  उसके  लिए  सरकार  को  करना  चाहिए  था  कि  वह  कोर्ट  में
 जाकर  एक  याचिका  दाखिल  इसलिए  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  एक  मन्‍्त्री  द्वारा  पब्लिक

 पोस्टर  में  यह  लिया  जा  चुका  है  तो  उसें  आगे  के  लिए  उनको  जो  कारंवाई  करनी  वह

 नहीं  कर  रही  मैं  चाहता  हूं  कि  आज  के  दिन  सरकार  इस  मामले  में  बयान  दे  ।

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  अध्यक्ष  यह  मामला  सचमुच  में  हिन्दुस्तान  के

 करोड़ों  लोगों  के  साथ  गहरा  सम्बन्ध  रखता  हम  सब  लोग  इस  बात  को  अच्छी  तरह  से  जानते

 हैं  कि  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  जी  ने  जब  मण्डल  कमीशन  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर  आरक्षण

 की  नीति  लागू  की  उस  समय  कांग्रेस  पार्टी  का  जो  एटीट्यूड  वही  एटीट्यूड  आज

 भी  नजर  आता  है  और  उसमें  कोई  परिवर्तत  नजर  नहीं  आता  उनकी  जो  घोषणायें  उनके

 अन्तगंत  वे  जो  प्रावधान  करना  चाहते  उसके  मुताबिक  तो  मण्डल  कमीशन  या  संविधान  की  जो

 स्पिरिट  जो  आत्मा  उसको  समाप्त  करने  की  घोषणा  कांग्रेस  की  ओर  से  की  गई

 श्री  वी०  पी०  धिह  की  27  प्रतिशत  सामाजिक  और  शंक्षणिक  आधार  पर  जो  घोषणा

 हमारी  पार्टी  सी  ०पी  ०आई  ०  इन  टोटो  उनके  साथ  थी  ओर  आज  भी  उनके  साथ  आज  हमें  इस

 बात  की  चिन्ता  है  और  इस  देश  को  चिन्ता  है  कि  इतना  बड़ा  सवाल  जो  पहले  भी  काफी  गम्भीर  रूप

 घारण  कर  चुका  अगर  उसमें  देरी  की  गई  तो  आगे  आने  वाले  दिनों  में  उसके  गम्भीर  परिणाम

 मैं  समकता  हूं  कि टालकर  ले  जाने  से  परिस्थिति  को  बिगाड़ना  उचित  नहीं  देश  के  अन्दर

 समाज  समाज  के  जिस  हिस्से  को  जो  उसका  वाजिब  हक  कांग्रेस  पार्टी  उसको  दिलाने  में  क्‍यों

 एतराज  कर  रही  यह  बात  समझ  में  नहीं  आती  है  ।  कोर्ट  का  जो  मामला  उसको  लिगर  ऑन

 किया  जा  रहा  संबोटॉज  करके  इस  मामले  को  टालने  की  बात  की  जा  रही  इसलिए  जहां  तक

 10  प्रतिष्ठात  के  रिजर्वेशन  की  बात  जो  उच्च  जाति  के  लोग  हैं  ओर  उनके  आर्थिक  आधार  की  बात

 की  गयी  है  तो  श्री  वी०पी  ०  सिंह  जी  ने  भी  अपने  ऐलान  में  कहा  था  कि  अगर  उस  मामले  में  संविधान

 में  कोई  संशोधन  करने  की  जरूरत  तो  संशोधन  की  बात  होनी  चाहिए  |  शेप  जो  27  प्रतिशत
 वर्ड  लोगों  के  लिए  कहा  गया  उसको  लागू  करने  की  प्रक्रिया  है  और  कोर्ट  में  जो मामला  वह
 एक्पडाईट  करके  जल्दी  करना  चाहिए  और  प्रधानमन्त्री  जी  को  इस  हाउस  में  स्पष्ट  घोषणा  इस
 बात  की  करनी  चाहिए  कि  उनेकी  नीति  कया  है  ?  वे  करना  चाहते  हैं  या  आज  दे्ष  में  बहुत
 बड़ी  बगावत  होने  वाली  बड़ा  भूचाल  आने  वाला

 अध्यक्ष  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  इस  मामले  में  पूरी  तत्परता  से  काम  लेना

 चाहिए  ।

 ]

 श्री  लोकमाथ  चोधरो  अध्यक्ष  यह  एक  ऐसा  मुद्दा  है  जो  पिछले
 तीन  बर्षों  से  उस  समय  से  इस  देह  के  लोगों  के  मस्तिष्क को  उत्तेजित कर  रहा  है  जबसे श्री  वी  ०पी  ०
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 16  1914  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  में  कौ  गई  सिफारिशों  की
 कार्यान्वयन  किए  जाने  के  बारे  में

 किया  ओर  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  के  फामू'ले  को  लगभग  सहमति  मिल  गई  इस  बात  को

 लगभग  एक  वर्ष  बीत  चुका  इस  एक  वर्ष  के  दौरान  सरकार  ने  दस  प्रतिश्चत  आरक्षण  के  लिए  कोई
 आर्थिक  मापदंड  परिभाषित  नहीं  किया  है  जिस  आरक्षण  की  सरकार  इस  27  प्रतिशत  आरक्षण  में  से

 पहले  ही  घोषणा  कर  चुकी  यह  मामला  लम्बे  समय  से  न्यायालय  में  चल  रहा  है  परन्तु  सरकार

 द्वारा  निर्धारित  आर्थिक  मानदण्डों  स्पष्ट  रूप  से  बताना  सरक्रःर  की  जिम्मेदारी  इससे  यहू  संकेत

 मिलता  है  कि  सरकार  के  पास  केवल  सहमति  है  जो  पहले  ही  बता  ली  गई  है  परन्तु  सरकारी  कारंबाई

 तनाव  को  बढ़ा  रहा  इससे  सरकार  ने  पटले  ही  एक  गलतो  कर  दी  है  और  इस
 प्रकार  मतभेद  बढ़ाने  की  गुंजाइश  बढ़ा  दी  आज--दो  वर्ष  पहले  आज  ही  के  दिन  यह  घोषणा
 की  गई  थी  ओर  हजारों  लड़कों  ने  अपनी  जान  कुर्बान  की  थीं-यही  सही  समय  है  कि  सरकार  को

 यह  सुस्पष्ट  करना  चाहिए  कि  10  प्रतिशत  और  27  प्रतिशत  आरक्षण  के  लिए  आर्थिक  आधार  कया

 सरकार  को  कदम  उठाने  ताकि  उच्चतम  न्यायालय  में  यह  मामला  समाप्त  हो  सके  ।

 पिछड़े  वर्गों  को  न्याय  देने  के  लिए  हमें  अपने  संविधान  के  उपबन्धों  की  अवश्य  सुरक्षा  करनी
 **'

 )

 7०  कृपासिन्धु  भोई  :  अध्यक्ष  माननीय  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  वह
 श्री  रामविलास  पासवान  नीतीश  कुमार  जी  और  माननीय  एवं  प्रतिष्ठित  भूतपूर्व  अध्यक्ष

 श्रो  रबि  राय  जी  सभी  ने  सभा  को  एक  बहुत  ही  ठोप्व  परामर्श  दिया  जब

 भूतपूर्व  प्रधान  मन्‍्त्री  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  ने  मण्डल  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुरूप  इस

 आरक्षण-नीति  की  घोषणा  की  तो  उड़ीसा  के  उनके  निकटतम  श्रीमन्‌  विजयनंद  पटनायक ने
 स्पष्ट  रूप  से  इसकी  निन्‍्दा  की  थी  ।

 इसके  साथ  ही  उन्होंने  विभिन्‍न  विभागों  को  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 के  बारे  मण्डल  आयोग  के  मुताबिक  बल्कि  इस  आशय  के  अनुदेश  जारी  किए  कि  एक  पीढ़ी  में

 केवल  एक  ही  व्यक्ति  आरक्षण  का  लाभ  प्राप्त  कर  सकता  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  जनता  बल

 आरक्षण  का  आधार  कया  पहले  उन्हें  यह  बताने  दें  कि  के-द्व॒  में  सत्ता  में  आने  से  पूर्व  उन्होंने  उन्हीं

 द्वारा  शासित  राज्यों  में  आधार  हेतु  क्या  आरक्षण  त॑यार  किया  है  ।

 राज्य-सरकार  द्वास  जारी  उपयुक्त  निर्देशों  क ेआधार  पर  उड़ीसा  सरफार  ने  भी  उच्चतम

 न्यायालय  के  समक्ष  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  हुआ  मैं  इस  मातनीय  प्तभा  में  अब  दी  गई  परामां  का

 अर्थ  समभने  में  असमर्थ  जबकि  केन्द्र  और  राज्यों  तथा  जनता  दल  के  बीच  विवाद

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  जी  को  यह  स्पष्ट  करने  माननीय  श्री  रवि  राय  जो  ने

 बहुत-से  अलंकृत  छ्ब्दों  का  सभा  में  प्रयोग  किया  ।  उन्हें  व्यक्तिगत  रूप  से  स्पष्ट  करने  दें  कि

 विजयनन्द  पटनायक  की  उड़ीसा  में  क्‍या  स्थिति  है  ।

 ]

 श्री  वेवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  अध्यक्ष  आज  जो  मण्डल  कमीशन  का  सवाल

 हुतरे  सामने  आया  आज  वह  ऐतिहासिक  दिन  है  क्योंकि  7  1990
 को  राष्ट्रीय  मोर्चा  कौ

 सरकार के  द्वारा  यह  घोषणा  की  गयी  थी  कि  मण्डल  कमीछान  की  प्िफारिशों  को  इस  देक्ष  में  लागू
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 कार्यान्वयन  किए  जाने

 के
 बारे  में

 जंसाकि  आप  जानते  हैं  यद्‌  सवाल  इस  पीड़ित
 जो  लोग  हजारों  वर्षों  से  शोषित  रहे  पिछड़े  रहे

 का  52  प्रतिशत  है  ओर  यह  सवाल  उन्हें  हक  दिलाने  से  ज॒

 हक

 न्‍ क्री  संख्या  कुल  आबादी

 इस  सवाल  की  अहृभ्रियत  को  देखते  सरकार  जो  टालम<ल  की  नीति  अपना  रही
 सुप्रीम  कोर्ट  के  सामने  भी  :  ह  व  मात्र  सरकार  अपनी  स्थिति  को  स्पष्ट  नहीं  फर  पा  रही  क्‍यों  इस

 तरह  टालप्रटोल  कर  है  जबकि  द  ।  को  आरक्षण  देने  का  सवाल  संविधान  सम्मत  मण्डल
 कमीशन  +ी  प्ििफारिशें  संविधान  सम्मत  ज  और  दक्षिक  रूप  से  पिछड़े  लोगों  को  मण्डल
 कमीशन  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  आरक्षण  देने  का  सवाल  सामने  आ,या  है  परन्तु  यह  सरकार
 उसमें  क्या  आर्थिक  आधार  को  जो  देना  चाहती  है  और  कहती  है  कि  हम  यह  आरक्षण  केवल  निर्धनतम
 लोगों  को  ही  देंगे  और  उस  बात  को  भी  स्पष्ट  रूप  में

 नहीं
 कह  रही

 मैं  चाहता  हूं  कि  सन्‍कार  टालमटोल  की  नीति  को  छोड़े  और  न्यायालय  के  सामने  उचित  ढंग
 से  परवी  करके  इस  मामये  को  विष्पदि+  कराये  अन्यथा  मुझे  निश्चित  रूप  ये  इस  सरकार  की  नियत
 पर  छक  है  क्योंकि  हजारों  वर्षों  से  जो  दवे  पिछड़  लोग  उन्हें  सामाजिक  न्याय  दिलाने  की  घोषणा
 7  1990  को  द्रीय  मोर्चा  की  सरकार  ने  की  सामाजिक  न्याय  का  मार्ग  प्रशस्त  विया

 था  लेकित  वतं  मान  सरकार  उसके  रास्ते  में  अवरोध  डाल  रही  उस  रास्ते  को  रोका  जा  रहा  है  ओर
 जो  सरका  र  की  गतिविधियां  सरकार  के  एक्शन  उनसे  यही  स्पष्ट  होता  है  कि  उसको  नियत

 साफ  नहीं  अत  हम  आउऊके  माध्यम  से  आग्रह  करते  हैं  कि  सरकार  तुरन्त  न्यायालय  के  सामने

 अपनी  स्थिति  स्पष्ट  करे  और  अविलम्ब  मण्दल  कमीहान  को  सिफारिशों  को  लागू

 श्री  ध्रद  यादव  :  अध्यक्ष  सभी  माननीय  सदस्यों  ने  जो  बातें  भर

 भावनाएं  व्यक्त  की  उठके  ऊपर  से  न  कहकर  उनके  साथ  अपनो  भावना  जोड़ते  हुए
 क्षापके  संज्ञान  में  इतना  मर  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  बड़ी  नौकरियां  इस  देश  मे  हैं  वे  आरक्षित  लोगों

 में  से सिफ  2  प्रति  त  लोगों  को  दी  गई  52  प्रतिशत  आबादी  गौर  2  प्रतिशत  यह
 स्वयं  अपने  आप  में  अन्याय  है  ।

 अध्यक्ष  माननीय  सदस्यों  की  भावनाओं  के  साथ  अपनी  आवाज  मिलाते  हुए  कहना
 चाहता  हूं  कि  यह  कांग्रेत  पार्टी  लगातार  इस  बात  को  टालने  की  परम्परा  बनाए  हुए  अभी  भी

 हमारा  पक्का  यकीत  और  विश्वास  ३  कि  उबले  कांग्रेस  पार्टी  यहां  आई  तबसे  उश्तने  इन  जातियों

 को  समुचित्र  आरक्षण  देने  के  सवाल  को  टालने  वाला  काप  किया  है  ।  बार-बार  ऐसा  प्रयास  किया  है
 कि  27  परसेंट  के  आरक्षण  के  साथ-साथ  अधिक  आधार  दोनों  नोटिफिकेशनों  को  साथ-साथ

 लागू  अदालतों  में  इस  मामले  को  लगातार  टांग्रे  रखने  का  सिलसिला  कांग्रेस  पार्टी  ने  अपनाया

 हुआ

 यहां  पर  उड़ीसा  का  सवाल  एक  माननीय  सदस्य  ने  उठाया  है  मण्डल  कमीशन  का  तो  केन्द्रीय

 सरकार  से  उद्दोसा  से  कोई  वा

 श्री  मुत्युजंप  नायक  :  उन्होंने  विरोध  किया  स्टेटमेंट  है  ।  ऐसा  कीजिए

 बाप  बीजू  पटनायक  आप  एक

 ।

 स्ट्टमंट  देने  को  कहें

 श्रो  द्रद  यादव  :  उन्होंने  विरोब  नहीं  किया  अध्यक्ष  प्रधान  मन्त्री  जो  का  और

 |शप



 16  1914  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  में  कौ  गई  सिफारिशों का
 कार्यान्वयन  वि  बारे  में

 केन्द्रीय  सरकार  का  सम्बन्ध  इस  मण्डल  कमीशन  से  इससे  प्रदेश  सरकार  का  कोई  वास्ता  नहीं
 जो  केन्द्रीय  सरकार  की  नौकरियां  उनमें  ही  इस  मण्डल  कमीयन  को  लाग  किया  जाता  है  ।  इसलिए

 मैं  इसके  बारे  में  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  विउती  करना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  मामले को

 जानबू  करकरर  लटका  र  ही  है  इससे  लोगों  के  मन  ब्ेंचनी  और  तकलीफ  द  ढ्ती  जा  रहो  है  ।

 अध्यक्ष  इस  देश  के  तमाम  लोगों  की  भारताओं  को  मैं  आज  यहां  आपके  माध्यम से
 केन्द्रीय  सरकार  तक  पहुंचाना  चाहता  हूं  इत  चीजों  को  दबाने  से  काम  नहीं  केन्द्र  य  सरकार

 प्रधान  मन्त्री  को  इस  बाबत  जो  देश  की  जनता  में  ख.राकर  के  पिछड़े  लोग  उनके  मन  में  एक
 शंका  है  और  ऐसी  भावना  मजबूत  होती  जा  रही  उसके  बआरे  भें  बयान  देना  ताकि  देश  के

 पिछड़े  लोगों  का  विश्वास  कांग्रेप  सरकार  में  जम  सके  ।

 अध्यक्ष  ऐसी  भावता  इसलिए  भी  मजश्ूत  होती  है  कि  ज+्टिस  काटज्‌
 ने

 जो  फैसला
 दिया  उसके  खिलाफ  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  ज्ोई  ग़कदगा  सुप्रीम  कोर्ट  में  दायर  नहीं  क्रिया

 ।  खै  +
 लेकिन  प्रदेश  सरकार  का  पह  मामला  तो  केन्द्र  सरकार  ते  रूम्बन्धित  इसलिए  मैं  राज्य  सः सर

 को  कोई  ज्यादा  दोष  नहीं  देना  चाहता  हं  ।  अव  तक  केन्द्र  सरकार  की  तरफ  से  उस  फंसले  के  विरोध

 में  कोई  मुकदमा  दायर  करते  की  पहल  नहीं  हुई  इससे  ऐसा
 प्रतोत  है

 कि  केन्द्र  सरकार का
 मतलब  यह  है  कि  आरक्षण  की  समूची  व्यवस्था  को  टालऋर  हिन्दुस्तान  में  तनाव  पेदा  किया  जाए
 और  शांति  से  जो  लोग  अपना  हक  मांग  रहे  उनको  शांति  से  उनका  हक  न  दिया

 अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  इस  सदन  में  कट्टना  चाहता  हूं  क्रि  इसके  नतीजे  अच्छे  नहीं

 प्रघान  मन्त्री  और  सरकार  से  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  पर  घालमेल  नहीं  इस  पर

 किसी  भी  प्रकार  से  टालने  वाली  नीति  को  नहीं  चलने

 अध्यक्ष  महे  आज  मैं  यहां  पर  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  कि  पार्टियों  के  भीतर

 मतभेद  चलते  हैं  और  जो  स्वेच्छा  से  पार्टी  छोड़ना  चाहते  हैं  या  जो  संस्द-सदस्य  स्वेच्छा  से  दूसरी  पार्टी

 में  जाना  चाहते  उनके  बारे  में  मुफ्रे  कोई  एतराज  नही  हिन्दुस्तान  की  पार्टियां  अलग  होती

 होती  लेकिन  जनता  दल  इस  देश  में  शोषित  और  पीहितों  का  एक  हथियार  उस  की  पार्टी  के

 लोगों  को  होली  डे  इन  में  रखा  ।  रामप्रसाद  कुशवाह  और  सुखदेव  पासव।न  यहां  हाजिर
 ये

 लगातार

 उन  घटनाओं  में  रहे  हैं  ।  कांग्रेस  पार्टी  के भीतर  एक  तताव  बना  हुआ  उसके  चलते  हुए  भी  हमारी

 पार्टी  के  भीतर  एक  बड़ा  सिलसिला  बनाने  का  काम  हुआ  है  ओर  ये  दो  मःननीय  सदस्य  मेरी  आपसे

 ध्नी  है  कि  जिस  तरह  से  दस-दस  लाख  लोगों  के  चुने  हुए  लोग  उनको  वाह्ां-कह्ां  ले  जाया  गया

 और  किस-किस  जगह  उनको  ले  जाया  जाता  उनको  भी  मोका  देंगे  ।

 मण्डल  कमीशन  के  बारे  में  मेरी  आपसे  विनती  है  कि  प्रधानमन्त्री  को  यहां  आाव  तस्काल

 बयान  देना  च।हिए  और  हिन्दुस्तान  की  आबादी  जो  पिछले  40  वर्षों  से  अपने  हक  से  अलग  है  और

 उसको  उपका  हक  दिलाने  के  ऊपर  इतते  टाल-मटोल  की  व्यत्रस्था  अपनाई  हुई  इस  पर
 आपको  भी

 प्रधानमन्त्री  महोदय  से  बयात  कराना  इस  पर  आन्दोलन  का  स्तिलसिला  चला  हुआ  वे

 शांतिपूर्ण  तरीके  से  अपने  हक  की  बात  कर  रहे  केन्द्रीय  सरकार  और  प्रधानमन्त्री  को  लोगों  की

 बात  सुनती  चाहिए

 अनुवाद  ]
 श्री  क े०पी०  रेड्डस्या  यादव  )  :  अध्यक्ष  यह  बात  नहीं  है  कि  श्री  बीजू
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 का  यौॉनन्‍्वियन  किए  जाने  के  बारे  में

 पटनायक  ने  अथवा  कांग्रेस  पार्टी  के  लोगों  ने  मण्डल  आयोग  रिपोर्ट  को  लागू  करने  के  प्रस्ताव  को  नकਂ रा
 है।सवब  तो  यह  है  कि  यद्यपि  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  आरक्षण  संविधान  में  शामिल  तथापि  आजादी

 के  43  वर्ष  व्यतीत  हो  जाते  के  बाद  भी  इसे  लागू  नहीं  किया  गया  केवल  मंडल  आयोग  रिपोर्ट

 को  ही  बल्कि  महात्मा  फलल्‍ने  आयोग  और  काका  कालेलकर  आयोग  के  प्रतिवेदन  को  भी  दबा
 दिया  गया  इस  मामले  को  हमें  दलगत  आधार  पर  नहीं  लेना  चाहिए  ।

 वास्तव  सभा  के  सामने  सदाल  यह  है  कि  मण्डल  आयोग  प्रतिवेदन  को  लागू  किया  जाए
 अथवा  नहीं  ।  मुख्य  प्रश्न  यही

 3  1992  को  जब  मैं  ओंगोले  जिले  के  कंडूक्र  में  एक  जन-सभा  को  संबोधित  कर

 रहा  तो  अनेक  लोग  मांग  कर  रहे  थे  कि  मुझे  मण्डल  आयोग  रिपोर्ट  पर  बोलना  1989

 में  जब  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  मण्डल  आयोग  प्रतिवेदन  को  लागू  कर  रहे  तो  शायद  उस  समय
 लोग  गलियों  में  नहीं  आए  थे  ओर  उन्होंने  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  जी  की  सरकार  का  समर्थन  कर
 दिया  था  ।  लेकिन  अब  पिछड़ी  जाति  के  लोग  मण्डल  आयोग  की  सिफारिशों  को  लागू  करवाने  हेतु
 जागरुक  हो  गए  हैं  ।  अब  उन्हें  इसका  पता  चल  गया  अगर  लोग  इसे  एक  हल्के  तरोके  से  ले  रहे

 तो  इसकी  गम्मीरता  का  उन्हें  ब-द  में  पता

 अब  मुख्य  समस्या  यह  है  कि  पिछड़ी  जातियों  के  ये लोग  दस्तकार  वर्ग  से  संबंधित  हैं  ।

 यदि  पिछड़ी  जातियों  के  50  प्रतिशत  लोग  सम्पत्ति  का  सृजन  करते  हैं  ओर  यदि  प्रशासन  के
 दिन-प्रति-दिन  के  कार्य-निष्पादन  में  पिछड़ी  जातियों  ने  अपना  उचित  योगदान  नहीं  दिया  है  अथवा
 अगर  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  अथवा  भारतीय  पुलिस  सेवा  में  अथवा  संसद  में  अथवा  राज्य
 विधानस  भाओं  में  उन्हें  उनको  देय  10  प्रतिशत  हिस्सा  नहीं  दिया  जाता  तो  इसका  अर्थ  है  कि
 पिछड़ी  जातियों  के  लोगों  के  मन  में  जागरूकता  सृजन  की  कोई  उपलब्धि  नहीं  हुई

 यदि  कांग्रेत्त  पार्टी  अथवा  श्री  बीजू-पटनायक  सरकार  पिछड़ी  जातियों  के  मन  में
 जागरुकता  के  बारे  में  गलत  सम+  रही  तो  मेरा  विश्वास  है  कि  उन्हें  ही  अपनी  गलती  का  परिणाम

 मुगतना

 डा०  फातिफेश्वर  पात्र  :  मैंने  आपको  पू्व-सूचना  दी  हुई  (  ध्यवधान )
 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  पूव॑-सूचना  इस  मुद्दे  के  बारे  में  नहीं  आपका  मुद्दा  इससे

 अलग

 जे
 जवर  मऊ  फ्स  बोलना  आजा  3  के  fi डा०  कातिकेश्वर  पात्र

 :
 मैं  इसी  मुह  पर  बोलना  चाहता  हूं  ।  इसके  लिए  मैंने  पूव॑  सूचना  दी

 हुई

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  एक  अलग  विषय  पर  बोलने  के  लिए  पूद॑-सूचना  दी  हुई

 )
 डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  मैं  एक  मुद्दा  उठाना  चाहता  हूं  ।
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 16  1914  )  मण्डल  आयोग  कौ  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिक्षों  का
 कार्यान्वयन  किए  जाने के  बारे  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  अभी  जरूरी  नहीं  है  ।

 )

 डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  हम  मण्डल  आयोग  के  विरुद्ध  नहीं  हम  आथिक-»धार  के  विरुद्ध

 नहीं  लेकि  श्री  बीज्‌  पटनायक  मण्डल  आंयोग  के  विरुद्ध

 श्रो  संयद  शाहाबुद्दीन  )  :  व!स्तव  में  आज  एक  ऐतिहासिक  दिन  है  ओर

 ऐतिहासिक  दिन  की  दूसरी  वर्ष  गांठ  के  अवसर  मैं  जानता  हूं  कि  यह  मामला  न्यायाधीन  है  और

 मैं  यह  भी  जानता  हूं  कि  उच्चतम  न्यायालय  पर  कोई  भी  समय  सीमा  नहीं  लगा  सकता  |  लेकिन

 सरकार  से  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  अगर  वे  इस  दिन  के  ऐतिहासिक  महत्व  को  समभते  हैं  और  दो
 बष  पूर्व  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  सरकार  द्वारा  पेश  किये  गए  इस  प्रस्ताव  का  राष्ट्रीय  महत्व  जानते

 तो  फिर  वे  देश  के  सामने  यह  प्रण  करें  कि  वे  तीन  काय॑  सबसे  पहले  तो  वे
 न्यायालय  के  सामने  अपने  प्रस्तुतीकरण  को  तेज  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  वे  अपना  एक्र

 सुस्पष्ट  मत

 उन्हें  उच्चतम  न्यायालय  से  यह  निवेदन  करना  चाहिए  कि  इस  सवाल  के  अत्यन्त

 महत्वपूर्ण  होने  के  उच्चतम  न्यायालय  को  इस  मामले  से  तिबटना  चाहिए  ओर  अपना  सिप्कृशे

 एवं  निर्णय  यथाप्तम्मव  शी  घ्र  देना  चू  हिए  ।

 उन्हें  इस  सभा  को  यह  वचन  देना  चाहिए  कि  अगर  उच्चतम  न्यायालय  संविधान  में
 कोई  कमी  अयवा  अस्पष्टता  उद्घाटित  करती  है  इसीलिए  उठाये  गए  इस  प्रशन  पर  एक

 रात्मक  दृष्टिकोण  अपनाती  तो  फिर  वे  निश्चित  रूप  से  संविधान  में  तुरगत  संशोधन  हेतु  सभा

 प्रस्ताव  रखेंगे  ।

 ]
 श्री  राम  पूजन  पटेल  :  अध्यक्ष  मैं  सदन  का  ध्यान  7  1990  को

 जो  मण्डल  कमोशन  माननीय  वी०  पौ०  सिंह  जी  ने  लागू  करने  की  घोषणा  अपनी  जनता  सरकार  के
 समय  में  की  उसकी  ओर  दिलाना  चाहता  यह  बहुत  अहम  मसला  है  ओर  इस  पर  सभी  के
 विचार  करना  चाहिए  क्‍योंकि  यह  एक  संवंधानिक  अधिकार  है  कि  पिछड़े  वर्गों  को  ओर  अनुसूर्बचत
 जाति  व  जन-जाति  के  लोगों  को  सामाजिक  और  हॉक्षिक  दृष्टि  से  आरक्षण  दिया  लेकिन
 दुर्माग्य  की  बात  है  कि  संविधान  में  यह  ब्यवस्था  होते  हुए  भी और  आजादी  के  45  साल  दीतशे  के

 श्री  आज  तक  उसको  लाग्‌  करने  की  बात  नहीं  की  गई  ।  जब  वी०  पी०  पधिंह  जी  ने  इसको  सक्मू
 कर  दिया  तो  देश  के  बुद्धिजीवी  लोगों  ने  बवंडर  मचा  मण्डल  बबंडर  के  लिए  नहीं  हे  बल्कि
 हक  प्रदान  करने  के  लिए  हक  उन  गरीब  पिछड़े  वर्गों  को मिलना  चाहिए  जिनकी  आबादी  52
 प्रतिशत  सबपे  बड़ी  बात  यह  है

 कि  सभी  दल  के  लोग  करके  मंडल  आयोग  को  लाग
 करने  की  बात  कहते  हैं  कि  हम  सब  इसको  मानते  हैं  लेकिन  वे  उस  पर  एक  लेकना  लगा  देते  प्रधान
 मंत्री  जी  ने  कहा  है

 कि हम  आथिक  आधार  पर  जो  पिछड़े  वर्ग  और  गरीब  तबके  के  लोग  हैं  उब्को
 27  प्रतिषत  आरक्षण  देंगे  ओर  10  प्रतिशत  ऊंबे  वर्ग  को  आधथिक  आधार  पर  आरक्षण
 इसके  अनुसार  आरक्षण  संविधान  में  नहीं  गरोब  तबके  के  लोगों  को  आरक्षण  मिलना
 इसको  करने  के  लिए  संविधान  में  संशोत्र-न  करना  पड़ेगा  ।  इसके  लिए  आप  संविधान  में  संशोधन
 करें  ।  जब  तक  संविधान  में  संशोधन  नहीं  तब  तक  इसको  लागू  नहीं  किया  जा  सकता
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 मण्डल  आयोग  को  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  का  7  अगर  1992

 कार्यास्वयन  किए  जाने  के  बारे  में

 मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  और  कांग्रेस  सरकार  के  लोगों  से  निवेदन  करूंगा  कि  आप  इस  पर  विचार

 करके  स्पष्ट  नीति  जाहिर  अदालत  में  जो  मामला  चल  रहा  उसे  समाप्त  किया
 अंत  में  एक  बात  कहकर  समाप्त  करता  आज  इलाहाबाद  हाई  कोर्ट  ने  एक  जजऐ्रेंट  दिया  और

 अनुसूचित  जाति  और  जन-जाति  आरक्षण  को  लेकर  टिप्पणी  की  जंसाकि  दूसरे  सदस्यों  ने  भी

 कहा  है  कि  सरकार  की  भी  ऐसी  नीयत  है  ।  यह  निर्णय  संविधान  के  अनुसार  नहीं  किसी  जज  को

 संविधान  के  खिलाफ  निर्णय  करने  का  अधिकार  नहीं  है।अगर  कोई  जज  ऐसा  निर्णय  करता  है  तो

 सरकार  की  अपनी  नेतिक  जिम्मेदारी  है  कि  ऐसे  जजों  को  निर्देश  दें  बह  ऐत्ता  निर्णय  न  दे  जो  संविधान

 का  उल्लंघन  करता  हो  ।  सरकार  को  इसके  लिए  जवाब-तलब  करना  मैं  आशा  करता  हूं  कि

 इस  मम्भीर  विषय  पर  वह  सोच-समभ  कर  अपना  निर्णय  देगी  जिससे  गरीबों  को  हक  मिल  सके  ।

 श्री  एस०  एन०  लालजान  वाज्ञा  :  अध्यक्ष  यह  बहुत  गम्भीर  मामला

 आज  पूरे  दो  साल  हो  गए  लेकिन  इसे  अब  तक  ल।गू  नहीं  किया  गया  है  |  इन्दरा  जी  और  श्री  रा

 जी  के  समय  में  मंडल  कमीछन  इम्पलीप्रेंट  करने  की  बात  हुई  लेशिन  ये  खाली  बायदे  करके  और
 अपना  टाइम  पास  करके  चले  गए  |  जब  वी०  पो०  सिंह  प्रधान  मंत्री  थे  तो  उन्होंने  मजबूती  से  मंडल
 कंमीशन  को  लागू  करने  की  बात  कही  तो  उसको  लेकर  सारे  देश  में  बवंडर  मचा  दिया  ।  कहीं  बी०  पी०

 सिंह  की  विजय  और  अच्छा  नाम  इसको  लेकर
 न  हो  कांग्रेस  पार्टी

 ने  मण्डल  कमीशन  को  दूसरे
 ढंग  से  इम्पलीमेंट  करने  को  बात  कही  ।  मण्डल  कमीशन  से  करोड़ों  लोगों  को  फायदा  होना  था  लेकिन
 कांग्रेस  को  सरकार  ने  इसे  लागू  नहीं  मण्डल  कमीशन  को  इम्पलीमेंट  करवाने  के  लिए  आज
 प्रधान  मंत्री  सदन  में  आकर  घोषणा  कर  ओर  पूरे  सदन  को  विश्वास  में  लें  ।

 ]

 क्री  चित्त  बसु  :  जब  मैं  यह  कहता  हूं  कि  सामाजिक  न्याय  और  हमारे
 समाज  के  सामाजिक  ओर  शॉक्षिक  रूप  से  पिठड़ी  जोकि  हमारे  देश  की  कुल  जनसंख्या  का
 पचास  प्रतिशत  से  अधिक  हिस्सा  की  भागीदारी  सुनिश्चित  करना  मण्डल  आयोग  का  आधार  तो
 मैं  समझता  हूं  कि  पूरी  सभा  मुझ  से  सहमत  होगी  ।  लगभग  सभी  राजनंतिक  दल  सँद्धान्तिक  रूप  से
 मण्डल  आयोग  की  मुख्य  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  लिए  सहमत  हो  गए  हैं  ।  लेकिन  यह  देखकर
 निराज्षा  होती  है  कि  श्री  नरसह  राव  के  अधीन  भारत  हालांकि  आयोग  की  रिपोर्ट  को  ल  ग
 करने  हेतु  कृतसंकल्प  हैं  फिर  भी  उप्तसे  वियरुख  हो  रही  है  ।  उन्होंने  यहू  स्पष्ट  नहीं  किया  है  कि  सरक
 ने  अमी  तक  मण्डल  आयोग  की  सिफारिशें  लागू  करने  के  लिए  क्‍या  कार्रवाई  को  है  अथवा  करने  का
 विचार  है  |  इससे  सामाजिक  उलभरनें  पैदा  होंगी  ।  यह  हमारे  देश  के  लोगों  के  बहुमत
 की  आशाओं  और  अभिलाषाओं  को  प्रकट  करती  यह  आगे  कोई  विलम्ब  बरदादत  नहीं

 मैं  प्रधान  मंत्री  ओर  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वहू  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट

 गू  करने  के  बारे  में  तंथार  को  गई  अपनी  अन्तिम  स्थिति  से  तुरन्त  अवगत  कराएं  ।  (
 व्यवधान )

 अध्यक्ष महोदय : मण्डल इध्यू पर आप अपनी भावनाएं व्यक्त की थी बृद्षिण पटेल : अध्यक्ष मण्डल कमीशन लागू करने के लिए हमारे पूर्व



 16  1914  )  मण्डल  आयौग  कौ  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिश्षों  का
 कार्यान्वयन  किए  जाने  के  बारे  में

 के  मित्रों  ने  जो  विचार  व्यक्त  किया  हम  उससे  अपनी  सहमति  जाहिर  करते  हम  लोग  ज्यों  ही
 इस  सदन  में  आते  सदस्य  तो  हम  लोग  संविधान  के  प्रति  श्रद्धा  रखने  की  कसम  खाते हैं
 लेकिन  दुख  है  कि  संविधान  सम्मत  आरक्षण  की  बत  आदरणीय  वी  ०पी  ०  सं  जी  ने  लागू  की  थी  ओर
 कांग्रेस  पार्टी  संविधान  सम्मत  आरक्षण  में  अःथिक  आधार  जोड़कर  संविधान  का  मज;क  उड़ा  रही

 जब  भी  इस  सदन  में  संविधान  के  खिलाफ  कोई  बात  उठती  है  तो  इस  सदन  में  मृचाल  आ  जाता  है
 लेकिन  मण्डज़  कमीशन  के  सवाल  पर  श्लारक्षण  के  सवाल  पर  जब  आथिक  आधार  जोड़कर  संविधान
 का  मश्लौल  उड़ाया  जा  रहा  है  तो  यह  सदन  मूक  बना  हुआ  है  ।

 अध्यक्ष  ऐसी  स्थिति  में  हूम  आपके  माध्यम  से  मांग  करते  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  जी  को  यहां
 आकर  घोषणा  करनी  आज  कि  मण्डल  कमीशन  को  हम  लागू  करेंगे  और  जो  संविधान
 सम्मत  घोषणा  वी  ०  पी०  सिह  जी  ने  की  उसके  आधार  इसके  अलावा  कहीं  उलभाने  का  काम

 इसमें  नहीं  होगा  ।

 श्री  मुमताज  अंसारी  :  अध्यक्ष  आज  का  दिन  निहायत  ही  तारीखी  दिन

 चंकि  आज  ही  के  दिन  हमारे  इज्जत  मआब  साबिक  वजीरे  आजम  श्री  वो०  पी०  सिंह  ने  इस  मंडल

 कमीशन  को  लागू  करने  की  कोशिश  की  थी  और  उसके  बाद  इसका  एलान  किया  था  ।

 आज  यह  आवाज  सिर्फ  इस  सदन  में  ही  नहीं  गूंज  रही  बल्कि  पूरे  हिन्दुस्तान  में  यह्‌  आवाज

 गूंज  रही  न  केवल  बोट  क्लब  पर  लोग  जमा  हो  रहे  हैं  बल्कि  इस  दिन  को  मानने  के  लिए  और

 इस  चीज  को  हासिल  करने  के  मण्डल  कमीशन  को  लागू  कराने  के  लिए  आज  पूरे  हिन्दुस्तान
 में  हलचल  मची  हुई  है  इसलिए  मैं  आपसे  गुजारिश  करना  चाहता  हूं  कि  यहू  सरकार  जो  इसको  बिल्कुल
 अनदेखां  करके  बंठी  हुई  है ओर  जो  आज  यहद्दां  पर  प्राइम  मिनिस्टर  को  होना  चाहिए  आज  के  दिन

 हमने  मण्डल  कमीशन  को  लागू  कराने  के  लिए  जो  अनथक  कोशिश  की  थी  और  हम  लोगों  ने  तमाम

 हिन्दुस्तान  में  खून  की  बूंद  को  बहाया  वह  कभी  भी  इस  प्रकार  से  बेकार  नहीं  जाने  वाला  जाया

 नहीं  जाने  वाला  है  इसलिए  मैं  यह  कहता  हूं  कि सरकार  को  खुलकर  सामने  आना  चाहिए  ।

 यह  भधििर्फ  एक  संक्शन  और  एक  तबके  की  बात  नहीं  इसमें  मुस्लिम  अक्लियत  के  लोग  भी

 शामिल  हैं  और  सारे  हिन्दुस्तान  में  इस  सरकार  से  एक  आवाज  बनकर  उठ  रहो  है  इसलिए  मैं  इस

 सरकार  से  कह  रहा  हूं  कि वह  आकर  अपने  स्टंण्ड  को  क्लियर  करे  ओर  सुप्रीम  कोर्ट  में  भी  जाकर  कहे
 कि  अगर  मण्डल  कमीशन  के  खिलाफ  किसी  तरह  का  जजमेंट  दिया  गया  तो  कांस्‍्टीट्यूथन  में  एमेण्ड  मेंट

 लाकर  मण्डल  कमीशन  को  पूरे  तोर  मुकम्मल  तौर  पर  यहां  पर  जारी  किया  लागू  किया

 यह  स्टंण्ड  यहां  पर  आना  चाहिए  |

 साथ  ही  साथ  मुल्क  में  इत्तेदाह  और  इत्तफाक  बरकरार  रखने  के  लिए  यह  मण्डल  कमोक्षन

 निहायत  जढूरी  क्योंकि  बहुत  वड़ी  मजहबी  नाइत्तेफाकी  फंलाई  जाती  है  लेकिन  यही  मंडल  कमीशन

 है  जो  सारे  हिन्दुस्तान  के  तमाम  हिस्से  तमाम  चीजों  को  जोड़कर  रखने  में  कामयाब  हो  सकता  है

 इप्लिए  मैं  सरकार  से  डंके  की  चोट  पर  यह  कहने  के  लिए  तेयार  हूं  कि  मण्डल  कमीशन  को  आपने

 अगर  लागू  नहीं  किया  तो  हिन्दुस्तान  को
 फराक  साबित  करने  वाला  है  इसलिए  मेरी  यह  ग्रुजारिश

 मेरी  मिन्‍नत  मेरी  समाजत  है  कि  वजीरे  आजम  यहां  पर  आकर  अपनी  आवाज  को  खुलकर  इस

 एड्ान  में  बुलन्द  करें  ताकि  प्रह  आवाज  पूरे  हिन्दुस्तान  के  सारे  गोसे-गोस्ते  में  फेलकर  तमाम
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 मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  का  7  1992

 कार्यान्वयन  किए  जाने  के  बारे  में

 तमाम  दलितों  और  तमाम  शोषितों  की  उनकी  उम्प्रीदों  और  उनकी  आश्ञाओं  के  अनुसार
 हो  इसलिए  वह  आकर  खलकर  मण्डल  कमीशन  को  लागू  करने  का  काम  यद्दी  हमारी  उनसे

 भुजारिश

 शो  विश्वनाथ  शास्त्री  :  आदरणीय  अध्यक्ष  आप  इस  बात  को  जानते  हैं
 कि  आज  का  दिन  हिन्दुस्तान  की  आजादी  के  45  सालों  के  बीतने  के  बाद  एक  लम्बे  संघर्ष  के  बाद

 हमारे  मुल्क  के  पिछड़े  हुए  लोगों  को  7  1990  को  यह  अधिकार  राष्ट्रीय  मोर्चा  के  राज  में

 मिला  ।  इसके  बावजूद  मी  लगातार  इसकी  उपेक्षा  की  जा  रही  देश  में  काका  कालेलकर  आयोग

 बना  ओर  उसके  बाद  मंडल  आयोग  लेकिन  उनकी  सिफारिश  उसी  तरीके  से  लागू  नहीं  हो  रही

 जिस  तरीके  से  हमारे  संविधान  के  निर्माताओं  ने  अपेक्षा  की  डा०  भीमराव  अम्बेडकर  जी

 का  चित्र  सेण्ट्ल  हाल  में  होना  चाहिए  लेकिन  उसकी  लगातार  उपेक्षा  होती  रही  और  जब  जनता

 के  अन्दर  चेतना  बढ़ती  गई  और  जनता  का  दबाव  बढ़ता  तो  बाद  में  जाकर  वह  चित्र  संण्ट्रल  हाल

 में  लगाया  आज  हमारे  देश  की  यह  कांग्रेस  जो  सरकार  में  वह  उप्ती  तरीके  से

 मटोल  कर  रही  हमारे  मुल्क्र  की  जो  इसकी  समथंक  साम।/जिक  और  शैक्षिक  तोर  पर

 जो  पिछड़ी  हुई  वह  अपने  अधिकारों  के  प्रति  जागरूक  हो  रही  वह  दिन  दूर  आप  जो
 उनके  अधिकार  नहीं  दे  रहे  जब  आप  ट:ल-मटोल  नहीं  कर  इसलिए  सरकार  से  हमारी
 मांग  है  कि  यहां  पर  प्रधानमन्त्री  जी  आयें  ओर  स्पष्ट  तौर  पर  जो  भारतीय  संविधान  की  मूल  भावना

 जिसके  तहत  इनको  अधिकार  मिला  हुआ  उन  अधिकारों  का  ऐलान  वरना  आने  वाला  दिन
 भारत  के  लिए  दर्दनाकपूर्ण  दिन  होगा  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पात्र  ।  लेकिन  आप  अन्य  विषयों  पर  नहीं  बोल  पाएंगे  ।

 डा०  कारतिकेशवर  पात्र  :  विपक्षी  सदस्यों  द्वारा  लगाए  गए  ये  आरोप
 सच  नहीं  हैं  कि  कांग्रेस  सरकार  मण्डल  आयोग  रिपोर्ट  को  लागू  नहीं  कर  रही  हे  अथवा  इसके  लागू
 करने  की  प्रक्रिया  में  विलम्ब  कर  रही  मैं  एक  प्रइन  पूछना  चाहता  हंं  कि  जब  इसे  लागू  किया  जाने
 लगा  तो  हजारों  युवकों  ने  अपनी  जातें  क्यों  कुर्बान  की  ओर  प्रक्रिया  में  देरी  क्यों  की  मामला
 स्थायाधोत  है  ।

 अगर  कोई  संविधान  के  उद्देश्य  की  जांच  करे  और  उसे  सही  ढंग  से  तो  यह  स्पष्ट  हो
 जाता  है  कि  संविधान  का  उद्देश्य  इस  देश  के  पददलितों  और  आर्थिक  रूप  से  पिछड़ी  जातियों  के  लोगों
 को  आरक्षण  देकर  ऊपर  उठाना  संविधान  की  यह  मंशा  है  ।

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  से  लेकर  श्री  राजीव  गांधी  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  सभी

 काम  क्रम  पददलितों  जोर  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े-वर्ग  के  लोगों  के  उत्थान  हेतु  बनाये  गए  थे  ।  यह  एक
 जवंसन्त  मुद्दा  है  और  इस  पर  कुछ  मतभेद  उन  मतभेदों  को  कप  किया  जाना  चाहिए  और  आर्थिक
 रूप  से  पिछड़ी-जातियों  और  पद्दलित  लोगों  को  एक  उच्च-स्तर  पर  कंसे  लाया  उचित

 प्रक्रियाओं  का  अनुसरण  करना  आरक्षण  का  जिसको  अब  वे  मांग  कर  रहे
 आरतत  के  सभी  लोगों  की  भलाई  के  लिए  लम्बित  रखा  गया  मेरा  यह  निवेदन  है  कि
 सदस्यों  द्वारा  लगाये  गए  आरोप  सह्दी  नहीं  हैं  ।
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 16  1914  मण्डल  आंयोग  की  रिपोर्ट  में  की  गई  धिफारिशों  का
 कार्यान्वयन  किए  जाने  के  बारे  में

 न  ८  -  नपपपपप:िभभभभभ:;।।:+  प7५7परपपिपप
 श्री  पो०  जो०  नारायणन  :  अध्यक्ष  हम  भी  मण्डल  आयोग

 की  सिफारिशों  लागू  करवाना  चाहते  लेकिन  आवंटित  प्रतिशत  उचित  नहीं  पिछड़े  और
 दलित  लोगों  को  पूर्ण  सामाजिक  न्याय  देने  के  वे  और  अधक  प्रतिशत  आरक्षण  क ेपात्र
 तमिलनाडु  हम  पिछड़ी-जातियों  के  लोगों  को  अ,धक  अर्थात्‌  50  आरक्षण  प्रदान
 कर  रहे  मेरा  निवेदत  यह  है  कि  पिछड़ी  जातियों  की  बड़ी  जनसंख्या  होने  के  कारण  आरक्षण
 का  प्रतिद्यत  बढ़ाना

 ]
 a

 संप्दीष  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  दिज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  इलंक्ट्रो  निकी
 तथा  महाँतागर  विकास  विभाग  )  में  राज्य  सन्‍्त्रो  रंगराजन  :  कांग्रेस

 दल  और  सरकार  सामाजिक  न्याय  के  सिद्धांत  और  कमजोर  विशेषकर  पिछड़ी  अनुसूचित
 जाति  व  जनजाति  के  उत्थान  के  प्रति  सदा  वचनबद्ध  रही  है  ।  पूर्व  हमारी  वचनबद्धता  को  कायरूप

 में  देखा  गया  कांग्रेस  दल  ने  ही  संविधान  का  प्रथम  संशोधन  श्रस्तुत  किया  इतना  ही

 कांग्रेप  दल  ने  कमजोर  वर्गों  के  लिए  आरक्षण  प्रारम्भ  क्रिया  था  ।

 मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  ऐसी  हमारी  आह्या  थी  और  अब  भी  यही  हमार  आशा  है  और  इच्छा

 हमें  पूर्ण  आत्मविश्वास  है  कि  पिछड़े  वर्ग  के  उत्थ!न  के  लिए  हृम  विवाद  से  नहीं  अपितु  आम

 सहमति  से  ही  नौकरियों  में  आरक्षण  लागू  कर  दो  दर्ष  पहले  जो  आदेश  जारी  किये  गए
 उनके  समर्थन  में  आज  जनता  दल  के  सदस्यों  न ेआवाज  उठायी  मैं  इसकी  आलोचना  नहीं  करूंगा

 लेकिन  इतना  जरूर  कहूंगा  कि  इसमें  कुछ  कमी  थी  ।  सभी  राजनैतिक  दलों  के

 विद्यार्थियों  और  कमंचा  रियों  के सहयोग  स ेसरकार  अआ।म  सहमति  जुटा  पाई  आरक्षण  के  मामले

 पर  हमने  आर्थिक  मापदण्ड  को  पूव॑-शर्तें  के  रूप  में  नहीं  बल्कि  प्राथमिक  मामले  के  रूप  में  इतलिए  रखा

 था  जितसे  पिछड़  वर्गों  में  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  लोगों  को  प्राथमिकता  दी  अहंताओं  बादि  से

 युक्त  आर्थिक  रूय  से  पिछड़े  हुए  उम्मीदवार  नहीं  मिलने  पर  अन्य  वर्ग  के  लोगों  को  प्राथमिकता  दो

 जाएगी  ।

 सरकार  ने  अपनी  नीति  को  स्पष्ट  रूप  से  रखा  केवत  मापदण्ड  के  मामले  को  ही  छोड़
 दिया  गया  उस  समय  हमने  और  प्रधानमन्त्री  जी  ने  सभा  के  समक्ष  यह  स्पष्ट  कर  दिया  था

 कि  मापदण्ड  का  मामला  केवल  सरकार  द्वारा  ही  निपटाया  नहीं  जा  यह  आम  सहमति  से  हो
 सकता  है  ।  इसके  लिए  सभी  दलों  को  प्रयास  करना  इस  प्रयास  में  हर  एक  को  सम्मिलित  होना

 यह  दलगत  राजनीति  अथवा  अलगाववादी  दृष्टिकोण  से  संबंधित  मामला  नहीं  वह  हमारे
 संविधान  के  प्रथम  प्रस्तावनाओं  में  से  एक  को  लागू  करने  से  सम्बन्धित  मामला  हम  सब  लोग  भी

 डसी  के  प्रति  समर्पित  हैं  और  वचनबद्ध  हमें  इस  प्रकार  जनता  में  फूट  नहीं  ढालनी  हमें

 सभी  को  साथ  लेकर  चलना  इस  तरह  से  ही  हम  यह  सुनिश्चित  कर  पाएंगे  कि  पिछड़े  वर्गों

 को  -  कमजोर  वर्गों  को  ऊपर  उठने  का  अवसर  दिया  गया  है  ।  इसी  पृष्ठभूमि  में  बैठकों

 का  आयोजन  किया  गया  मैं  माननीय  सदस्यों  की  इन  भावनाओं  का  आदर  करता  हूं  कि  इस
 समस्या  का  तुरन्त  समाधान  होना  लेकिन  जंसाकि  माननीय  सदस्य  श्री  तंथद  शाहाबुद्दीन ने
 कहा  कि  न्यायालय  के  लिए  समय-सोमा  निर्धारित  करना  किसी  के  लिए  भी  असाघ्य  न्यामबालय



 मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  का  4  1992
 कार्यान्वयन  किए  जाने  के  बारे  में

 अपने  आप  में  स्वतन्त्र  )

 विचाराघीन  न्यायालय  इत  मामले  को

 मैं  सहमत  नहीं  यह  कोई  तरीका  नहीं

 क्री  ररम  विलास  पासवान  :  अब्यक्ष  भारत  सरकार  की  तरफ से  कोर्ट

 क्‍या  इकनोमिक  क्राइटेरिया  यह  लिख  करके  दिया  गया  है  या  नहीं  ?  अध्यक्ष  माननीय

 मन्‍्त्री  जी  को  मण्डल  कमोशन  के  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  नहीं

 [  अनुवाद
 )  ‘
 जे

 श्रो  रंगराजन  कुपारमंगलम  :  श्री  पासवान  आप  एक  वरिष्ठ  सदस्य

 इस  तरह  मत  कीजिए  )  यह  क्‍या  है  ?  )

 ]

 श्री  राम  विलास  पासव,न  :  अध्यक्ष  हमारा  आपसे  आग्रह  है  कि  आप  रूलिग  दीजिए  ।
 हमारा  आग्रह  सिर्फ  इतना  है  कि  सुप्रीम  कोर्ट  में  सेंट्रल  गवर्नमेंट  ने  क्राइटेरिया  के  संबंध

 में  हल्फनामा  दिया  है  या  )

 जिहार  का  आर्थिक  मानदण्ड  का  मामला  न्यायालय  के
 अ  ठे पने  आप

 शओरो  नीतीश  कुमार  :  अध्यक्ष  ये  हम  लोगों  को  उपदेश दे  रहे  हैं  मौर  अभी
 तक  इन  लोगों  ने  एक  काम  भी  नहीं  किया  है  ।  ये  हमें  क्या  बताएंगे  ?

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  सुप्रीम  कोर्ट  में  लिखकर  दिया

 zx]
 [  भनुवार  ]

 हम  जानते  हैं  कि  मंडल  आयोग  रिपोर्ट  में  क्या  कह  गया  हम  ये  जानना  चाहते  हैं  कि
 सरकार ने  न्‍्यायालव  को  क्या  जव;ब  *

 श्री  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  वे  इस  मुददे  को  राजनंतिक  मुदुदा  बना  रहे  सरकार

 को  इस  मुद्दे  की  ज।नकारी  है  और  हम  इस  पर  उचित  कदम  अवष्य  उठायेंगे  ।  हम  इस
 कार्य  के  प्रति  अधिक  बाध्य  हम  इस  मुद्दे  को  राजन  |

 बनाना  चाहते  हैं  ।

 )

 झो  घिश्वनाथ  प्रताप  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  से  एक  प्रश्न  सब  ने  पूछा

 है  कि  अदालत  सुप्रीम  कोर्ट  ने  सरकार  से
 जो

 प्रश्न  किए  उनका  उत्तर  सरकार  ने  दिया है  या

 नहीं  दिया इसका  को
 ६

 जवाब  मंत्री  म्होदय  ने  नहीं  दिया  मंत्री  महोदय  इस  चीज  को  स्पष्ट

 करें  और  प्रधानमंत्री  जी  को  आकर  बताना  चाहिए  कि  अदालत  में  इतने  दिनों  से  जो  कायंव!ही  चल

 रही  अदालत  ने  सरकार  से  जो  प्रश्न  किए  सरकार  ने  उनका  उत्तर  दिया  है  या  नहीं  दिया

 यह  स्पष्ट  करना  )



 16  1914  )  मण्डल  आशेग  की  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिक्षों  का
 कार्यान्वयन  किए  जाने  के  बारे  में

 ]
 श्री  रंग  राजत  कुमारमंगलम

 :  सरकार  ने  न्यायालप  को  ये  सूचना  दी  है  कि  आधिक  मापदंड

 हेतु  विभिन्‍न  दलों  के  बीच  आम  सहमति  बनाते  के  लिए  वह  प्रयास  कर  रही  दुभग्यपूर्ण  बात  यह्‌

 है  कि  हम  भगड़े  की  स्थिति  नहीं  चाहते  जंसाकि  हमारे  माननीय  सदस्य  इस  मुद्दे  को  उछाल रहे
 यदि  दे  कमजोर  वर्गों  )  सेवा  करना  चाहते  हैं  तो  वे  इस  तरह  वात  नहीं  करते  थे  ।  (  व्यवधान )

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  माननीय  अध्यक्ष  ट  बो  अ।न  मैं  कहना  चाहता
 मंत्री  महोदप  ने  पूरी  कंसेंसेस  को  ब्रात  की  आप  स्वयं  ज-नते  जब  आपने  दोनों  नोटिसेस एक
 साथ  किए  पिछड़े  वर्ग  का  27  परसेंट  और  अन्य  जिनको  मंडल  कमीशन  से  लाभ  नहीं  मिलता

 उनको  10  मैंने  उस  समय  भी  कहा  था  कि  इन  दोनों  को  एक  प्ताथ  करना  एक  तीर  से  दोनों
 को  गिराने  जसा  एक  को  भी  लाभ  मिलने  वाला  नहीं  इनको  कृपया  अलग-अलग  किया

 इसलिए  मैं  आन  रिकार्ड  करना  चाहता  क्योंकि  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  कंसेंसेस  इसलिए

 यह  रिकार्ड  पर  रहे  कि  हम  सब  लोगों  ने  यह  बात  नहीं  मानी  हमने  इसका  विरोध  किया

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अत्यक्ष  हमारा  सीधा  सा  सवाल  है  कि  सुप्रीम  कोट  ने

 4  बार  सरकार  को  समय  दिया  और  अभी  लास्ट  में  स॒प्रीम  कोर्ट  ने  कहा  सरकार  को  श्र टन  किया

 है  कि  यदि  सरक'र  अब  जवाब  नहीं  देती  है  तो  कोर्ट  अपने  आप  निर्णय  कर  लेगा  कि

 इकनामिक  फ्राइटेरिया  है  ।  क्‍या  यह  बात  सही  है|  अध्यक्ष  महोदय  इस  सरकार  को  आए  हुए  एक
 साल  हो  गया  है  और  मैंने  कई  बार  लीड  की  मीटिंग  बी०  ए०  सी०  की  मोटिंग  में  कहा  है  कि

 यह  हम  लोगों  के  लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  सवाल  लेकिन  हम  जानब्‌क  कर  सदन  में  इसको  नहीं  उठाना

 चाहते  क्योंकि  हम  सरकार  से  कोई  कन्फ्रंटेशन  नहीं  चाहते  पिछली  बार  10  दिन  पहले  आपने

 स्वयं  कुबूल  किया  गुलाम  नबी  जी  यहां  पर  नहीं  हमने  कहा  था  कि  7  तारीख  को  यह  मामला

 हजारों  की  संख्या  में  लोग  आएंगे  और  हम  लोग  सदन  में  इस  मामले  को  सरकार

 को  पूरी  तयारी  के  साथ  बतलाना  चाहिए  कि  क्‍या  स्थिति  है  और  आपने  उस  दिन  डायरेक्शन  दिया

 था  कि  सरकार  इसको  सीरियसली  लेकिन  सरकार  इस  तरह  से  सीरियरली  ले  रही  है  कि

 मंगलम  जी  ने  जो  वक्‍तब्य  दिया  उससे  पता  लगता  है  कि  इनको  कोई  जानकारी  ही  नहीं

 हमारा  सीधा  सा  सवाल  है  कि  सुप्रीम  कोर्ट  ने सरकार  को  क्‍या  डायरेक्शंस  दिए  हैं  और  सरकार  ने

 उन  डायरेक्शंस  के  संबंध  में  सरकार  को  क्या  लिख  कर  दिया

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  ब.त  ठीक  है  कि  अपने  महत्व  का  विषय  उठाया  लेकिन  पूरी  बात

 सुनने  के  बाद  कुछ  कहेंगे  तो
 ठीक  वीच-बीच  में  न  कहें  ।

 कल्याण  मंत्री  सोता  राम  केसरी  )  :  मुझे  विस्तार  से  इन  सारे  प्रश्नों  का  उत्तर

 देने  के  लिए  अगर  6  बजे  तक  का  समय  दिया  ज।ए  तो  बेहतर  होगा  ।  )  मेरी  बात  सुनिए  ।

 एक  चीज  मैं  बताता  हूं  कि  हर  बात  का  फौरन  हम  उत्तर  नहीं  आपने  जिन  प्रढनों  को

 उठाया  मेरा  आपसे  आग्रह  है  कि  मुझे  1-2  घंटे  का  समय  दे  दीजिए  ताकि  मैं  विस्ता  रपूवंक  वक्तव्य

 दे  )
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 मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  का  7  1992
 कार्यास्वयन  किए  जाने  के  बारे  में

 श्रो  नोतीश  कुमार  :  अध्यक्ष  यह  सीधा  सवाल  पूछा  गया  है  कि  सुप्रीम  कोर्ट  ने
 सरकार  से  जो  प्रश्न  पूछे  उनका  उत्तर  सरकार  ने  दिया  है  या  नहीं  दिया  हां  या  न  में  बताइए  ।

 भ्रो  शरद  यादव  अध्यक्ष  मंत्री  जो  इतने  गंभीर  हैं  कि  इनको  इतनी
 जानकारी  नहीं  एक  छोटा  सा  सदाल  पूछा  गया  है  कि  अदालत  ने  पूछा  है  कि  27  परसेंट  का  क्या
 क्राइटेरिया  और  भी  सव्राल  पूछे  उतका  जवाब  सरकार  ने  फाइल  किया  है  या  नहीं  किया  आप
 मंत्रालय  चला  रहे  मैं  केतरी  जी  का  बड़ा  आदर  करता  ये  कांग्रेस  पार्टो  में  बड़े  प्रेशर  में

 27  परसेंट  में  आथिक  आधार  नहीं  रखना  चाहते  लेकिन  अब  ये  इतने  दबाव  में  हैं  ओर  इतने
 कमजोर  हो  चके  हैं  कि  इस  मामले  को  छोड़  दिया  )

 श्री  सीता  राम  केसरी  :  इस  मामले  को  मैं  छोड़ने  वाला  नहीं  जितनी  प्रतिबद्धता
 होनी  चाहिए  उससे  ज्यादा  मैं  मैंने  दिखायी  भी  मै  जो  बोलता  ठीक
 बोलता  हूं  ।  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  पुझे  एक-दो  घण्टे  का  समय  मैं  विस्तारपृवंक  सारी
 बातों  का  उत्तर  दू  गा  ।  बहुत  सारे  प्रश्त  इन्होंने  उठाए  एक  ही  प्रश्न  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  क्या  तीन  बजे  तक  आप  उत्तर  दे  सकते  हैं  ?

 प्रो  सीता  राम  फेसरो  :  ठीक  तीन  बजे  उत्तर  दे  दूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आज  फ्राईडे  तीन  बजे  से  पहले  आपको  आना

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  आज  तो  गिरफ्तारी  देने  जा

 रहे

 श्री  नीतीश  कुमार  :  अव्यक्ष  5.30  बजे  तक  प्राइवेट  मैम्बस  बिजनेस  है

 इसके  बाद  उत्तर  दे  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  साढ़े  पांच  बजे  उत्तर  दे  आपने  गम्भीर  विषय  उठाया

 शायद  गवनंमेंट  की  तरफ  से  मंत्री  डी
 उम  पर

 कुछ  सोच  कर  बोलना  चाहते  अगर  3.00  बजे

 उत्तर  देने  में  दिक्‍क्तत  होती  है  तो  5.30  बजे  दे  दें  ।

 श्रो  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  भाग्रह  करूंगा  कि  सोमवार  को  मंत्री  जी  पूरे  उत्तर

 के  साय

 अध्यक्ष  महोदय  :  आय  बहुत  सोच  समभ  कर  इनको  समय  दे  रहे  ठीक  मंत्री
 सोमवार  की  12.00  बजे  उत्तर  दे  दें  ।

 श्री  सोता  राम  केसरो  :  ठीक  है  सर  ।

 क्री  राम  नाईक
 *  अध्यक्ष  मैं  वित्त  राज्य  मंत्री  जो  का  ध्यान

 आकर्षित  करना  चाहता  क्योंकि  महार।ष्ट्र  में  नासिक  में  जो  इण्डिया  सिक्‍योरिटी  प्रेस  है  और
 करस्सी-नोट  प्रेस  जहां  करन्सी-नोट  छपवाए  जाते  वहां  के  काममरों  ने  इनडेफिनेट  स्ट्राइक  का

 नोटिस दिया  है  ।  इन  डे
 फिनेट  स्ट्राइक  के  नोटिस  के कारण  14  अगस्त  से  यदि  दोनों  प्रेस  बन्द हो

 जायेंगी  तो  सरक।र को  इनफ्लेशन  में  नये  नोट  नहीं  यदि  इस  प्रकार  के  नोट  सरकार  को
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 16  1914  राज्य  सभा  से  सन्देश

 प्राप्त  नहीं  होंगे  तो  देश  आथिक  संकट  में  आ  सकता  इसलिए  सरकार  इस  विषय  की  ओर  ध्यान
 ऐसा  मेरा  आग्रह

 12.58  म०  प०

 [  बन्रुवाव ]

 महोदय  पीठासोन  हुए  ।  ]

 ]
 उपाध्यक्ष  इसका  कारण  यह  है  कि  नासिक  ्रिटिंग  प्रैस  के  काम  करने  के  घण्टे  साढ़े

 संतीस  आबर  इन  ए  वीक  उसको  बढ़ा  कर  चवालिस  आवर  इन  ए  वीक  कर  दिया  गया  साढ़े
 छह  घण्टे  इस  प्रकार  बढ़ने  से  वहां  काम  करने  वाले  कमंच।रियों  को  एक  महीने  में  750  रुपये  से
 1200  रुपये  तक  नुकसान  होने  वाला  है  ।  इस  प्रकार  की  प्रिटिग  प्रैध  या  मुम्बई  में  जो  भिट
 कलकत्ता  में  मिट  यानी  जो  सरकार  के  विभाग  के  साथ  जुड़ी  हुई  वहां  सब  जगह  पर  साढ़े
 सेतीस  आवर  एक  सप्ताह  में  काम  चलता  लेकिन  नासिक  में  जो  किया  गया  है  उसके  कारण
 अशान्ति  हुई  इस  म/मले  को  लेकर  भारतीय  मजदूर  संघ  की  वहां  जो  यूनियन  उसके  अध्यक्ष
 रमण  भाई  शाह  मैंने  खुद  उनको  लेकर  दलबीर  सिंह  जी  के  स्ताथ  इस  बारे  में  चर्चा  उन्होंने
 हमें  कहा  कि  कोई  न  कोई  रास्ता  निकालेंगे  ।  लेकिन  अब  तक  कोई  रास्ता  निकला  नहीं  है  ।  इसंलिए
 वहां  के  कमंचारियों

 ने
 14  अगस्त  से  इनडंफिनेट  स्ट्राइक  करने  का  नोटिस  दिया  मैं  सरकार  से

 इस  बात  पर  वक्‍तव्प  चाहता  हूं  |  आपने  इस  बारे  में  क्‍या  किया  इं  इस्ट्रियल  पीस  बहां  रहनी
 चाहिए  ।  यदि  करन्सी-नोट  प्रिन्ट  नहीं  होंगे  तो सरकार  पर  कठिनाई  आा  सकती  तकलीफथा
 सकती  उसका  आप  विचार  कर  सकते  हैं  ।

 मेरी  मांग  यह  है  कि  आप  तुरन्त  नैगोसिएशन  प्रारम्भ  करें  ओर  नंगोसिएशन  प्रारम्भ  करने  के
 बाद  जब  तक  फँसला  नहीं  होता  है  तब  तक  पहले  का  जो  साढ़े  सेंतीस  आवर  का  सप्ताह  का
 उसी  प्रकार  से  काम  कराने  का  आप  आदेहछ  इसके  संबंध  में  बित्त  मंत्री  बयान  ऐसी  मैं  मांग
 करता  हूं  ।

 ]
 1.00  म०  प०

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 कब्लो  हट  वचन

 :  मुझ  राज्य  सभा  के  महासबिय  से  प्राप्त  निम्न  संदेशों  की  सूचना  समा

 हि
 सभा  के

 प्रक्रिया
 तथा

 का
 य॑  संचालन  नियम  127  के  उपबन्धों  के  अनुसरण  में

 मुझ  लोक  सभा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राण्य  समा  5  1992  को  का अपनी  बेठक  में  लोक  सभा  द्वारा  2]  1992  को  पारित  किये  गये  भोपाल  गै८

 का
 )  संशोधन  1992  से  बिना  किसी  संशोत्रन  के  सहमत

 अनल-<भ.«ने  अनन-म-ंाा  अमम«-«झ

 201



 संविधान  विधेयक  7  1992
 व सतत तन

 1.01  भ०  प०

 ]
 संविधान  विधेयक

 संयकत  समिति  के  प्रतियेदन  के  विसम्मति-टिप्पण

 महासचिव
 :  मैं  श्री  योगेन्द्र  संसद  सदस्य  द्वारा  संविधान  रवां

 1991  संबंधी  संयूक्त  समिति  के  विध्म्मति  टिप्पण  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 श्रो  राम०  नाईक  :  मैंने  जो मामला  उठाया  उसके  बारे  में  मंत्री

 जी  को  कुछ  कहना  चाहिए  |

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शांताराम  :  मैंने  आपकी  ब[त  पर  ध्यान

 दिया  है  ओर  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  इस  बात  से  अवगत  करा

 भरी  ए०  बेंकट  रेडडो  :  उपाध्यक्ष  मैं  सभा  के  समक्ष  एक  गम्भोर

 मामले  को  उठाना  चाहता  हूं  ।

 पेट्रोलियम  पदार्थों  के  छोटे  एवं  सीमांत  व्यापारी  अनेक  कठिनाईयों  का  सामना  कर  रहे
 उनको  जो  कमीशन  दी  जाती  है  वह  अपर्थाप्त  है  और  ऐवी  परिस्थिति  में  इस  व्यापार  को  चलाना
 उनके  लिए  बहुत  मुश्किल  हो  गया

 वर्ष  1976  में  व्यापारो  का कमीशन  0.418  रुपया  प्रति  लिटर  निर्धारित  किया  गया  था
 जब  पेट्रोल  5  रुपये  प्रतिलिटर  बेचा  जाता  पेट्रोल  और  पेट्रोलियम  पदार्थों  का  दाम  दुगुना  हो
 गया  है  लेकिन  व्यापारियों  का  कमीशन  अभी  भी  लगभग  समःन  ही  इससे  लघु  एवं  सीमांत
 व्यापारियों  पर  बहुत  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 कुछ  समय  पहले  छोटे  एवं  सीमांत  पेट्रोलियम  व्यापारियों  का  कमीशन  बढ़ाने  के  लिए  उन्होंने
 अपनी  ओर  से  तथा  कुछ  प्रमुख  संसदीय  सदस्यों  ने  भी  एक  अम्यावेदन  प्रस्तुत  किया  था  ओर  मरे
 अतारांकित  प्रदन  संख्या  9355  के  उत्तर  जोकि  7-5-92  को  सभा  पटल  पर  रखी  गई

 माननौय  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  ने  कहा  है  कि  यह  अम्य।वेदन  सरकार  के  विचाराधीन

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  पेट्रोलियम  पदार्थों  के  छोटे  एवं  सीमांत  ध्यापारियों  क ेकमीशन
 को  बढ़ाने  के  लिए  अब  तक  कुछ  भी  नहीं  किया  गया

 मैं  समझता  हं  कि  इस  वर्ष  11  अगस्त  को  अखिल  भारतीय  पेट्रोलियम  व्यापारी  संघ

 राष्ट्र-ष्यापी  हड़ताल  का  आयोजन  कर  रहे  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  भारत  के  सभी  राज्यों  मे  सभी

 पेट्रोल  बंक  बंद  रहेंगे  क्योंकि  सरकार  ने  उनके  अम्यावेदद  का  अब  तक  कोई  अनुकूल

 उत्तर  नहीं  दिया  ।

 यह  बहुत  गम्भीर  स्थिति  ह ैऔर  सरकार  जब  तक  उनकी  मांग  पर  तुरन्त  अपनी

 प्रतिक्रिया  व्यक्त  नहीं  यह  स्थिति  विस्फोटक  बन  सकती  अतः  सरकार  से  यह  अपील
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 करता  हूं  कि  व्यापारियों  के  विशेषकर  पेट्रोलियम  पदार्थों  के  छोटे  एवं  सीमांत  व्यापारियों  क ेकमीशन
 को  बढ़ाने  के  लिए  तुरन्त  कारंवाई  करें  ।

 श्री  द्वारका  नाथ  दास  :  मैं  पेपर  मिल  के  संबंध  में  निवेदन  कर  रहा
 हूं  ।  असम  के  पंचग्राम  के  कछार  पेपर  मिल  से  हमेशा  एक  विषम  गंध  आती  यह  गंध  इस  मिल  के
 चारों  ओर  लगभग  10  से  ।5  किलोमीटर  क्षेत्र  में  व्याप्त  वर्षा ऋतु  में  यह  गंध  बहुत  अधिक  होतो
 है  ।  मिल  के  समीप  निवास  करने  वाले  ग्रामीण  लोगों  पर  इसका  क्राफी  असर  हुआ  इससे

 और  ऐसी  अन्य  बिमारियों  के  फैलने  की  आहांका  ऐसा  लगता  है  कि  इस  गंध  का

 मिल  के  अवशेष  पदार्थ  को  निकालने  की  उचित  व्यवस्था  न  होना  ही  मैं  संबद्ध  मंत्री  जी  से

 इस  मामले  की  ओर  घ्यान  देने  ओर  तुरन्त  ही  आवश्यक  कदम  उठाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ताकि

 यह  क्षेत्र  प्रदूषण  मुक्त  हो  सके  ।

 ]

 श्रो  बारे  लाल  जाटव  :  उपाध्यक्ष  दिनांक  4-8-92  को  म०“प्र०  के  मुरेना
 जिले  में  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  के  आदेश  पर  बिना  किसी  पूर्व  सूचना  दिए  एवं  बिना  किसी  योजना  के

 अतिक्रमण  हटाओ  अभियान  के  नाम  पर  गरीब  लोगों  के  मकान  तोड़े  जिले  के  पुलिस  अधीक्षक

 द्वारा  स्वयं  लाठी  चलायी  गोली  चलायी  गई  व  आंस्‌  गैस  के  गोले  छोड़े  गए  ओर  का  ग्रेस  )
 कर्त्ताओं  पर  भूठे  प्रकरण  पंजीकृत  किए  गए  ।  प्रदेश  की  भा०ज०पा०  सरकार  द्वारा  वनखंडी  रोड  पर

 स्थित  लगभग  200  वर्ष  पुराने  मंदिर  को  भी  तोड़  दिया  यह  मन्दिर  चतुरदास  बाबा  के

 मन्दिर  के  नाम  से  क्षेत्र  में  काफी  प्रसिद्ध  आंसू  गंस  के  गोले  घनी  बस्तियों  कै  मकानों  में  छोड़े  गये

 जिससे  बच्चों  व  जानवरों  की  हालत  खराब  हो  गयी  है  और  वे  बीमार  हो  गए  हैं  ।

 मेरा  सदन  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  पूरे  प्रकरण  की  जांच  किसी  निष्पक्ष  एजेंसी  से  करवायें

 तथा  दोषियों  के  विरुद्ध  सख्त  कायंवाही  कराने  की  ब्यवस्था  को  जाए  एवं  इससे  जो  लोग  बेघर  हुए
 उन्हें  उचित  मुआवजा  तथा  पुनर्वाप  की  सुविधा  उपलब्ध  करायी  जाए  तथा  इस  प्रकरण  में  कांग्रेस  (६)
 के  जिन  कार्यकर्ताओं  के  विरुद्ध  मूठे  केस  दायर  किए  गए  उनको  वापि्॒ष  लिया

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  बिहार  एक  पिछड़ा  राज्य  है  जहां  पर  कृषि  के

 मामले  में  29  प्रतिशत  पिचाई  होती  आज  वहां  सुखाड़  वहां  खेत  के  मजदूर  हैं  वे  काम  के

 अभाव  में  भूखे  मर  रहे  इधर-उधर  शहरों  में  दोड़  रहे  हैं  मौर  उन्हें  काम  नहीं  मिल  रहा  है  ।  राज्य

 सरकार  से  सम्भालना  मुश्किल  हो  रहा  है  ।  अंगरेजों  क ेसमय  सोन  नहर  बनी  थी  जितनी  सिंचाई  बह
 करती  थी  जितना  कमांड  एरिया  था  उसका  आधा  रह  गया  है  ओर  आधे  में  पानी  नहीं  पहुंचा  जो

 नीचे  वाली  जमीन  है  जहां  रोपण  नहीं  हुआ  है  वहां  पानी  नहीं  पहुंच  रहा  सोन  कौ  स्थिति  इतनी
 जजंर  है  कि  न  उसकी  सकाई  होती  है  ओर  न  उसको  देखभाल  होती  राज्य  सरकार  यहू  बात

 कहती  है  कि  धन  का  अभाव  इससे  बिहार  जल  रहा  बिहार  बर्बाद  हो  रहा  है  इसलिए  हम
 जापके  द्वारा  प्रधान  मंत्री  और  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करते  हैं

 कि  बिहार  में  अधिक  से  आधिक  घन
 देकर  सुखाड़  से  लोगों  को  बचाया  जाये  मौर  काम  को  च,लू  करवाया  जाये  जिससे  खेतिहर  मजदूर
 जो  मूखे  मर  रहे  हैं  उनकी  जान  बचाई  जा  सके  ।

 ]
 झ्ली  पी०  मत  :  केरल  में  अगले  महौने  ओनम  पव॑  मनाया
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 हे  सनी-+  -+

 यह  हमारा  राज्य  पव॑  है  ।  हमारे  पास  चावल  की  उतनी  मात्रा  नहीं  है  जितनी  हमको
 आवश्यकता  है  ।  वर्तमान  में  हमें  हर  वर्ष  1,65,000  टन  चावल  की  आवश्यकता  होती  है  लेकिन  हमें
 प्रतिवर्ष  केवल  1,50,000  ठन  चावल  मिल  रहा  हम  और  अधिक  चावल  के  आबंटन  की  मांग
 करते  रहे  हैं  लेकिन  हमें  अभी  तक  अधिक  चावल  आबंटित  नहीं  किया  गया  ।

 मैं  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  विशेषकर  ओनम  पवव  के  अवसर
 पर  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  केरल  में  भारी  वर्षा  हो  रही  है  और  निधंन  श्रमिकों  के  पास

 काम  नहीं  चावल  का  अधिक  कोटा  दिया  जाना  वे  रोजगार  खो  रहे  उनको  साधारण
 काम  भो  नहीं  मिल  रहा

 मैं  फिर  एक  बार  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  ओनम  पव॑  के  अवसर
 पर  चावल  का  अधिक  कोटा  आबंटित

 श्री  कोडोकन्नील  सूरेश  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  का  ध्यान
 एक  महत्वपूर्ण  विषण  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 हाल  ही  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  प॑नल  का  पुनगंठन  हुआ  जिसमें

 दक्षिण  राज्यों  की  पूरी  तरह  उपेक्षा  की  गई  अब  तक  यह  प्रथा  रही  है  कि  दक्षिण  राज्यों  से  दो

 प्रतिनिधियों  को  पैनल  में  सम्मलित  किया  जाता  था  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  एक  केन्द्रीय  एजेन्सी  है  जो  विश्वविद्यालय  के  विकास  का

 परिकीक्षण  करता  यह  आयोग  परीक्षा  प्रणाली  में  नये  पाठ्यक्रम  का

 अनुसंवान  और  प्रयोगशालाओं  के  प्रति  उत्तरदायी  होता  वि०अ०आ०»  के  पंनल  में  जो

 बारह  सदस्य  हैं  वे  सब  उत्तर  भारत  के  यह  भारत  सरकार  द्वारा  लिया  गया  गलत  निर्णय
 सरकार  ने  दक्षिण  राज्यों  के  विशिष्ट  विद्व।नों  और  शिक्षाविदों  को  पूर्ण  रूप  से  दूर  रखा  में  यह  भी

 बताना  चाहता  हूं  कि  नये  पुनर्गठित  वि०वि०अ०आ०  पैनल  में  महिला  सदस्य  भी  नहीं  यह  बहुत

 दुर्भाग्यपूर्ण  बात  इससे  निश्चित  ही  स्त्री  शिक्षा  में  हुई  प्रगति  विस्थापित  हो  जाएगी  ।

 यह  एक  गम्भोर  और  महत्वपूर्ण  मामला  मैं  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  हूं
 कि  वह  वि०वि०अ०आ०  के  पैनल  के  विषय  में  पुनविचार  करें  और  दक्षिण  विशेषकर  केरल

 के  विशिष्ट  विद्वानों  और  शिक्षाविदों  को  पैनल  में  सम्मिलित  करें  ।

 श्री  भगवान  हांकर  रावत  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  अति  लोक

 महृश्व  के  प्रघत  को  सदन  में  उठाना  चाहता  हूं  ।

 स्थित  ताजਂ  पर्यावरण  प्रदूषण  के  कारण  निरन्तर  अपनी  चमक  खोता  जा  रहा
 इससे  चिन्तित  होकर  103  संसद  सदस्यों  ने  प्रधानमन्त्री  जी  से  एक  समयबद्ध  काय  योजना  तैयार
 करने के  लिए  अपील  की  है  ।

 पर्यावरण  प्रदूषण  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  शासन  ने  अभी  तक  नकार।त्मक  कदम  उठाये

 हैं  जोकि  सफल  नहीं  अपील  में  कहा  गया  है  कि  शासन  सकारात्मक  कदम  छ्ासन  ऊर्जा

 204

 ay
 )

 बज



 16  1914  संविधान  संशोधन  )  विधेयक

 हेतु  आगरा  में  कोयले  से  का  रखानों  के  संचालन  के  स्थान  पर  एच  ०बी  ०जे  ०  पाईप  लाईन  के  जरिए  प्राकृतिक
 गस  उपलब्ध  कराये  या  नेशनल  थमंल  पावर  कारपोरेशन  के  माध्यम  से  सीधे  विद्युत  आपूर्ति
 इंधन  के  रूप  में  गोबर  के  प्रयोग  को  निषिद्ध  कर  रसोई  गैस  (  एल०पी०जी०  )
 उपलब्ध  वेकल्पिक  मुद्रिका  मार्ग  बनाकर  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  ताज  से  दूर  जोड़ा
 यमुना  नदी  पर  बेराज  बनाकर  आगरा  में  बढ़ते  रेगिस्तान  के  प्रकोप  को  दूर  कर  सघन  वक्षारोपण
 किया  जाए  तया  ताज  नेशनल  पाक  परियोजना  को  अविलम्ब  बनवाकर  पार्क  का  निर्माण  कराया  जाए
 ताकि  पर्यावरण  में  प्रदूषण  का  सफल  नियन्त्रण  हो  सके  ।

 मेरा  प्रधानमन्त्री  से  अनु  रोध  है  कि  वह  पर्यावरण  मन्त्रालय  के  माध्यम  से  समयबद्ध  कार्य
 योजना  बनवाकर  ताज  को  पर्यावरणीय  प्रदूषण  से  नष्ट  होने  से  बचाएं  अन्यया  विश्व  के  कला  प्रेमी  व
 इति  क्षमा  नहीं  करेगा  ।

 श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  उपाध्यक्ष  बिहार  के  हजारीबाग  जिले
 के  रामगढ़  केंटोनमेंट  बोर्ड  में  आज  वर्षों  से  पेयजल  के  अभाव  के  कारण  ह्ाहाकार  मचा  हुआ
 रामगढ़  कंटोनमेंट  बोई  जिसमें  सेना  क ेजवानों  के  साथ  आम  लोग  भी  रहते  इसके  अन्तगंत  सात
 वार्ड  हैं  जिसमें  चार  वार्ड  की  छः  वर्ष  पूर्व  पेयजल  समस्या  के  निराकरण  हतु  उनासी  लाख  रुपए  की

 स्वीकृति  दी  गई  ।  रक्षा  मन्त्रालय  ने  इस  रकम  को  मुहैया  लोक  स्वास्थ्य  अधियन्त्रण  बिहार  के

 द्वारा  काम  भी  शुरू  किया  पानी  की  टंको  का  अस्सी  प्रतिशत  काम  लगभग  पूरा  सात  वार्डों  के

 लिए  पाईप  भी  खरीदे  गये  आबंटित  राशि  खत्म  हो  जाने  के  बाद  एक  संशोचन  प्राकक्लन  बनाकर

 उनहृत्तर  लाख  रुपए  की  मांग  की  गई  त!कि  शेष  काम  पूरे  किए  जा  सर्क  तया  रामगढ़  में  पेवजल  की
 समत्या  का  समाधान  हो  सके  ।  लेक़िन  रक्षा  मन्त्रालय  आर्थिक  तंगी  का  बहाता  बनाकर  इस  रकम  को
 देने  में  आनाकानी  कर  रही  मैंने  इस  संबंध  में  मसन्‍्त्री  महोदय  से  बात  की  वार्ता  के  क्रम  मे

 उन्होंने  शेष  रकम  देने  का  आश्वासन  भी  परन्तु  इसके  ब[वजूद  आ्थिक  तंगी  की  बाठ  की  जा

 रही  बहुत  खेद  हैं  कि  रामगढ़  आर्मी  सहित  आम  लोगों  को  एक  डेढ़  किलोमीटर  दूर  से  पानी  लाकर
 पीना  पड़ता  दामोदर  नदी  के  दूषित  जल  जो  कोयले  की  छाई  की  वजह  से  काला  हो  चुका
 व्यवहार  में  लाने  के  लिए  लोग  मजबूर  हैं  ।

 हम  सरकार  से  मांग  करते  हैं  कि  किसी  भी  हालत  में  पंशोधित  राशि  मुहैया  की  जाए  ओर
 पेबजल  योजना  को  पूर्ण  किया  यह  भी  खेद  का  विषय  है  कि  जिप्त  रामगढ़  स  सन्‌  19  10  में
 कांग्रेस  का  अधिवेशन  हुआ  भारत  छोड़ोਂ  का  फंसला  जिसकी  आज  वर्षगांठ
 मनाने  जा  रहे  वहीं  की  सेना  ओर  जवान  आज  पेयजल  की  समस्या  से  त्रस्त  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मुझे  क्षमा  जिन  सदस्यों  ने  10  बजे  संसद  भवन  में  अआकर

 अपना  नाम  दे  दिया  उन्हें  न्याय  से  वंचित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  अगर  मैं  नियम  से  हटकर
 उन  लोगों  को  बुलाता  हूं  तो  सदस्यों  को  अच्छा  नहीं  लगेगा  ।  उन  सदस्यों  का  क्‍या  होगा  जो

 10  बजे  संसद  भवन  आये  और  अपने  नाम  मैं  समझता  हूं  कि  यह  बात  भी  ध्यान  में  रखी  जानी

 चाहिए  ।  अगर  थोड़ा-सा  अन्याय  हो  भी  जाता  है  तो  उसे  हमें  क्षान  से  सह  लेना

 कुमारी  फ्रिडा  तोषनो  :  मैं  सरकार  का  दिल्ली  से  उड़ोस़ा  की

 राजधानी  मुवनेश्वर  के  बोच  उपलब्ध  विमान-सेवा  को  अगस्त  1992  से  सप्ताह  में  दो  दिन  यानि
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 सोमवार  और  वुधद्वार  के  दित  रद  कर  दिए  जाने  की  ओर  दिलाना  चाहता  इपसे  उड़ीसा  के  लोगों

 को  काफो  असुविधा हो  रहो

 मैं  सरकार  से  शनरोघ  करता  हं  कि  वह  इस  पर  पूनरविचार  करे  और  रह  हुई  विमान  सेवा तु  ९  ु  दे  के
 क्षीघ्र  पुनः  चाल  करे  ।

 श्री  श्रोबललभ  पाणिग्रही  :  हम  भी  उनकी  बात  का  समर्थन  करते  हैं  ।

 श्री  दात्तत्रेय  बंडार  :  मैससे  अल  कबीर  एक्स  लि०  आंध्र  प्रदेश  के

 2.00  लाख  मेंस  और  7  लाख  भेड़-बकरियों  का  वध  किया  जाता  इस  संबंध  में  उच्च  न्यायालय  की
 डिवोजन  बेंच  ने  गेर  रिट-याविक्रा  पर  सुनवाई  करने  के  16-11-91  को  अपना  निर्णय  दिया
 जिसमें  राज्य  सरकार  को  निर्देश  दिया  था  कि  वह  चार  सप्ताह  के  अन्दर  उनके  छ्षिकायतों  की  सुनवाई
 कराने  हेतु  याचिक्रा  पेश  करे  और  अ-ठ  सप्ताह  के  बाद  केन्द्र  सरकार  इस  संबंध  में  रिपोर्ट  सौंपे  ।

 1992  में  आठ  सप्ताह  की  उतर  अवधि  समाप्त  हो  लेकिन  राज्य  सरकार  ने  अभी
 तक  केन्द्र  सरकार  को  वह  रिपोर्ट  नहीं  दी  है  ।

 कांग्रेस  के  लोग  भा०्ज०पा०  को  अयोब्या  में  न्‍्याय।लय  की  आज्ञा  वा  करने  के  लिए
 कोस  रहे  कांग्रेप  के  लोग  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्यमन्त्री  की  बर्खास्तगी  का  मांग  कर  रहे  हैं  क्‍योंकि

 उन्होंने  न्यायालय  के  अ।देश  का  उल्लंघन  किया  है  आज  मैंने  अध्यक्ष  महोदय  को  एक
 नोटिस  दिया  मैं  आंध्र  प्रदेश  से  उस  रिपटं  की  एक  प्रति*  साथ  लाया  हुं  ।  )

 श्री  दत्ताजेय  बंड'रू  :  अगर  इस  पशुवधगह  को  एक  या  दो  वर्ष  और  चलते  रहने  दिया  गया  तो

 पूरे  तेलंगाना  क्षेत्र  में  कोई  पशु  नहीं

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  आप  चाहते  हैं  कि  सरकार  उस  पर  उचित  कायंवाही  श्री

 धनंजय  कुमार  ।

 )

 उपाध्यक्ष  यहोदय  :  रिकार्ड  में  वुछ  नहीं  कया  अन्य  लोगों  को  मौका  नहीं  मिलना

 चाहिए  ?  यही  कारण  है  कि  कुछ  सदस्यों  को  शःन्य-काल  के  दोरान  मोका  ही  नहीं  मिल  पाता

 श्री  वत्तात्रेय  बंडारू  :  महाराष्ट्र  से जब  उन्हें  साढ़े  चार  करोड़  रुपए  का  मुआवजा  प्राप्त  हो

 रहा  है  |  अब  वे  आंध्र  प्रदेश  आ  गये  उस  पशुव८गृह  से  200  गज  की  ही  दूरी  पर  एक  मंदिर  भी

 है  जहां  एक  बार  लाठोचार्ज  भी  हुआ  था  या  जिसमें  कई  लोग  जरूमी  हो  गये  थे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  दुख  है  कि  आप  सिद्धान्तों  के  विरुद्ध  जा  रहे  आप  इस  बात  को

 मात्र  तीन  या  चार  वाक्‍यों  में  भी  कह  सकते  श्रो  घनंजय  कुमार  ।

 श्री  दत्तात्रय  घंड.ऊ  :  सरकार  को  इसमें  हस्तक्षेप  करना  भूतपूर्व  ग्रामीण  विकास  मंत्री

 आंध्र  प्रदेश  के  हैं  ।
 ___

 चूंकि  अध्यक्ष  महोदय  ने  बाद  में  इसके  लिए  आवश्यक  अनुमति  नहीं  इसलिए  उस

 कागजात|दस्तावेज  को  समा-पटल  पर  रख  गया  पत्र  नहीं  माना
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 जपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रो  दत्तात्रेय  अधिनियम  में  और  भी  विशिष्ट  प्रावधान  हैं  जिसके

 अन्तगंत  आप  इन  बातों  को  उठा  सकते  हैं  अगर  आप  इन्हें  बहुत  महत्वपूर्ण  मानते  क्या  आप

 विभिन्‍न  नियमों  एवं  विनियमों  के  अन्तगंत  इन  बातों  को  नहीं  उठा  सकते  ?  क्‍या  इन  बातों  को  उठाने

 के  लिए  शन्‍यकाल  ही  नियमों  के  अन्तगंत  इसके  लिये  अन्य  तरीके  भी  आप  उनका  उपयोग

 क्यों  नहीं  करते  ?

 श्री  दत्तात्रेव  बंडारू  :  मैंने  शन्यकाल  में  बोलने  के  लिये  नोटिस  दिया

 पाध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  जो  कहता  हूं  कृपया  उसे  समझें  ।  आप  इसे  शोकने  हेतु  सरकार  से

 भावशाली  कदम  उठवाना  चाहते  हैं।हैन  ?

 क्रो  दत्तात्रेय  बंडारू  :  माननीय  कृषि  मंत्री  से  मैं  राज्य  सरकार  से  रिपोर्ट  मंगवाने  की  अपील

 करता  ह  तथा  यह  चाहता  हूं  कि  उस  पशवघ-गृह  को  तुरन्त  बन्द  किया  जाता  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  धनंजय  कुमार  ।  हमारे  पास  अब  मुश्किल  से  10  मिनट  बचे  हैं  ।
 1.30  म०  प०  बजे  सदन  स्थगित  कर  दिया

 झ्रो  गुमानमल  लोढ़ा  :  हमें  कुछ  समय  प्रदान  करें  |  हम  एक  मिनट  में
 दू

 :
 रे  विषयों

 पर  कुछ  बोलना  चाहते  कृपया  हमें  अनुमति

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  घनंजय  कुमार  ।  ञ्ञीघ्रतापूव॑  क  संक्षेप  में  अपनी  बात  कहें  ।

 श्री  वी०  घनं  तय  कुमार  मैं  कम-गे-कम  सश्य  में  अपनी  बात  कहने  का  प्रयास

 करूंगा  ।

 दरदशंन  द्वारा  नामक  धारावाहिक  को  दूरदर्शन
 पर  दिखलाये  जाने  की  मंजूरी

 दिये  जाने  से  कर्नाटक  में  जो  गंभीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  उसकी  ओर  मैं  सरकार  का  ध्यान

 दिलाना  चाहता  हूं  ।

 दूरदशंन  का  यह  घारावाहिक  मस्ती  वेंकटेश  आयंगर  द्वारा  लिखित  '  खिकबीरा
 राजेन्द्रਂ  नामक  कन्नड़  उपन्यास  पर  आधारित  है  ।  उसी  धारावाहिक  को  पहले  अनथीमराज्तु  नाम  से
 दरदर्शन  पर  दिखलाया  गया  था  जिसका  कर्नाटक  में  दीराशंद  संप्रदाय  के  लोगों  ने  तीव्र  विरोध
 किया  यह  चिकवीरा  राजेन्द्र  कोडगु  का  शासक  रहा  जोकि  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  पड़ता  है  ।
 इस  धारावाहिक  में  तत्कालीन  राजा  को  देत्यावतार  और  पागल  मनुष्य  के  रूप  में  दर्शाया  गया

 उस  तीव्र  विरोध  के  बाद  दूरदर्शन  ने  उस  घारावाहिक  को  वापस  ले  लिया  था  ओर  उसे  दूरदर्शन  पर
 दिश्लाना  बन्द  कर  दिया  अब  फिर  ऐसा  समभा  जा  रहा  है  कि  दूरदर्शन  उप्ती  घारावाहिक  को

 निरंकशਂ  के  अन्य  नाम  से  मंजूरी  दे  रहा  मैं  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  भी  लाना  चाहता  हूं  कि

 दूरदशंन  के  अनुरोध  पर  एक  बार  कर्नाटक  उच्च  न्यापालय  और  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के

 अवकाश  प्राप्त  मुख्य  न्यायावीश  ने  उस  घारावाहिक  के  वुछ  प्रकरणों  को  देखा  भी  उनके  द्वारा
 व्यक्त  किये  गये  विचारों  में  से  सिर्फ़  एक  व।क्य  ही  उद्धत  करना  उन्होंने  कहा

 संक्षेप  दूरदर्शन  धारावाहिक  के  अन्तगंत  बिकवीरा  राजेन्द्र  को  एक  पागल  मनुष्य
 एवं  देत्य  के  अवतार  के  रूप  में  दर्शाया  गया  उसके  चरित्र  में  कहीं  भी  उज्ज्वल  पक्ष  नहीं

 है  ।  कक
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 तन

 वस्तुतः  इतिहास  कहता  है  कि  तत्कालीन  राजा  चिकवीरा  कानून  के  शासन  का

 रखवाता  महिलाओं  का  रक्षक  था  और  उसके  शासन  के  दौरान  कोडागु  समृद्ध  हुआ

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  क ेलोगों  और  कर्नाटक  के  एक  प्रमुख  समुदाय  द्वारा  तीग्  विरोध  किये  जाने

 के  बाद  भी  दूरदर्शनकर्भी  उसी  घारावाहिक  को  भिन्‍न  नाम  देकर  दूरदरशंन  पर  फिर  से  दिखलाये  जाने

 की  मंजरी  देने  को  सोच  रहे  हैं  ।

 दूरदर्शन  पर  इस  तरह  की  दबाव  डालने  एवं  इसमें  रुचि  लेने  वाले  व्यक्ति  कौन

 यही  मैं  जानना  चाहता  मैं  सरकार  को  यह  भी  आगाह  कराना  चाहता  हूं  कि अगर  इस

 वाहिक  को  दूरदर्शन  पर  दिखलाने  की  अनुमति  दी  जाती  है  तो  कर्नाटक  में  बड़ी  भारी  हिसा  होगी  ।

 मेरा  सम्बद्ध  अधिकारियों  से  अनुरोध  है  कि  इस  घारावाहिक  को  के  दूसरे  नाम  से  दरदर्शन
 पर  दिखाने  से  बचें  अन्यथा  कर्नाटक  में  काफी  हिंसा  होगी  और  लोग  सड़कों  पर  उतर

 श्री  रूपचन्द  पाल  :  इंडियन  एयरलाइंस  में  बहुत  ही  गंभीर  स्थिति  उत्पन्न

 हो  रही  है  ।  50  के  करीब  पायलटों  ने  प्रमाण-पत्रਂ  की  खातिर  आवेदन  किया  है  जिससे

 कि  वे  इडियन  एयरलाइंस  छोद्रकर  दूसरी  विदेशी  एयरल!इंसों  में  पदग्रहण  कर  पायलटों  के

 प्रशिक्षण  पर  भारत  सरकार  को  40  से  50  लाख  रुपये  खर्च  करने  पड़ते  खासकर  कुछ  पायलटों

 तो  हाल  ही  में  एयरबस  के  खातिर  फ्रांस  में  प्रशिक्षण  दिया  गया

 इंडियन  एयरलाइंस  ने  ही  सबसे  पहले  एयरबस  को  खरीदा  जिसे  विदेशी

 लाइंस  अब  खरीद  रहे  हैं  और वे  प्रश्चिक्षित  पायलटों  को  प्रलोभन  दे  रहे  सरकार  को  इस  सम्बन्ध
 में  कड़ा  रुख  अपनाना  भारत  में  पूर्व  से  पश्चिम  तक  कुछ  निजी  एयरलाइंस  कायंरत  हैं  जिन्हें
 कि  उस  क्षेत्र  में  पहले  से  ही  एकाधिकार  प्राप्त  है  और  उन्होंने  हमारे  प्रशिक्षित  पायलटों  को  अपने  यहां
 रख  लिया  और  अब  विदेशी  एयरलाइंस  भी  हमारे  प्रशिक्षित  पायन्नटों  को  अपमे  यहां  आने  की
 प्रलोभन  दे  रही  हैं  ।

 हमारे  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को कमजोर  करने  की  अपने  आप  में  यह  एक  अद्वितीय
 मिसाल  है  ।  सरकारी  बजटरी  अपनियोजन  ओर  अन्य  दूसरे  तरीकों  से  सावंजनिक  क्षेत्रों  को
 कमजोर  करने  की  साजिश  पहले  से  ही  चल  रही  है  ।  ओर  अब  इंडियन  एयरलाइंस  को  कमजोर  करने

 का  यह  एक  नया  तरीका  आया

 प्रशिक्षित  पायलट  इंडियन  एयरलाइंस  छोड़कर  न  इसके  सरकार  को  कड़ा  रवेया

 अपनाना  चाहिए  ।  अगर  वे  छोड़ना  ही  तो  उन्हें  पहले  अपने  प्रशिक्षण  में  हुए  खच॑  को  वापस
 करने  के  लिये  तेयार  रहना  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदव  :  मेरा  अनुरोध  है  कि  प्रत्येक  सदस्य  एक  मिनट  ही  बोले  जिससे  सभी
 माननीय  सदस्यों  को  मोका  मिल  अगर  उनके  नाम  सूची  में  तो  मैं  उन्हें  अवश्य  हो

 पुकारूंगा  ।  अगर  आप  सब  सहयोग  करें  तो  हम  पूरे  सूची  को  दस  मिनट  में  समाप्त  कर  पूरी
 चीअ  यह  सब  आपके  हाथ  में  हैं  ।

 क्री  हस्नान  सोल्लाह  :  उपाध्यक्ष  भारतीय  वानिकी  क्षोघ  और  शिक्षा
 परिषद  पश्चिम  बंगाल  के  मिदनापुर  स्थित  अपनी  प्रयोगश्यासाओं  को  बन्द  करके  पूर्वोत्तर  भारत  में
 शोध-कायं  को  बन्द  करने  की  दिशा  में  कदम  उठा  रही  है  ।  लंटराइट  वनों  और  सुन्दरवन  एवं  पूर्वोत्तर
 भारत  के  तराई  क्षेत्रों  में  वानिको  शोध के  क्षेत्र  को  विस्तृत  करने  के  बारे  में  पर्यावरण  एवं  बन  मंत्रालय
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 के  राज्य  मंत्री  द्वारा  मुक्े  तथा  परिचिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  को  लिखित  आश्वासन  दिये  जाने  के

 बावजूद  भारतीय  वानिको  शोध  ओर  शिक्षा  परिषद  ने  मिदनापुर  केन्द्र  में  सुधार  करके  उसको  पूर्वोत्तर
 भारत  की  एक  संस्था  या  प्रतिष्ठान  का  दर्जा  देने  के  लिये  कोई  प्रस्ताव  नहीं  किया  वन  क्षोष

 देहरादून  के  अधीन  मिदनापुर  में  वनभूमि  वनस्पति-जीवन  सर्वेक्षण  वी०एस०  )
 और  यूक्लीपटस  शोध  केन्द्र  तथा  सिलीगुड़ी  में  पर्यावरणीय  शोध  केन्द्र  की  स्थापना  की  गई  जिनमें

 बहुपूलप  शोध  कार्य  हुए  जिनसे  वानिकी  विकास  में  काफी  मदद  मिली  |  लेकिन  उनकी  गतिविधियों  को

 दिल्ली  में  बैठे  कुछ  उच्च  अधिकारियों  को  पहल  पर  धीरे-धीरे  संकलित  किया  गया  ।

 1991  वन  शोघ  संस्थान  के  रजिस्ट्रार  ने  पश्चिम  बंगाल  से  सभी  प्रयोगशालाओं  को  हटाने
 की  इच्छा  व्यक्त  की  लेकिन  हमारे  हस्तक्षेप  क ेकारण  यह  मामला  कुछ  समय  तक  अछता  रखा

 अब  फिर  भारतीय  वानिकी  शोध  ओर  शिक्षा  संस्थान  के  प्राधिकारियों  ने  चुपचाप  मिदनापुर
 की  प्रयोगशालाओं  को  बन्द  कर  देने  का  कदम  उठाया  वहां  के  वरिष्ठ  वेज्ञानिक  अधिकारी  को

 पहले  ही  जबलपुर  स्थानान्तरण  किया  जा  चुका  है  ओर  दूसरे  अधिकारियों  को  भी  चुपचाप  अपना

 स्थानान्तरण  स्वीक।र  कर  लेने  के  लिए  दबाया  जा  रहा  है  कुछ  प्रलोभन  भी  दिये  जा  रहे  हैं  जिससे

 कि  उस  केरद्र  को कमजोर  बनाने  का  मार्ग  प्रशस्त  हो  सके  तथा  अन्ततः  वहू  बन्द  हो  पांच

 भ्रधिकारियों  को  इसी  तरीके  चंगुल  में  लिया  जाचुका  4  वंज्ञानिकों  में  से  अब  वहां  बतेमान  में

 मात्र  केवल  एक  ही  रह  गया  है  तथा  13  तकनीकी  कमंचारियों  में  से  सिफ़े  4  रह  गए  इन  सारी

 चीजों  से  इन  केन्द्रों  को  पश्चिम  बंगाल  से  हटाने  को  साजिश  का  पता  चलता  माननीय  मंत्री  का

 आश्वासन  भी  अब  तक  निरथंक  ही  साबित  हुआ  है  ।

 मैं  भांग  करता  हूं  कि  :

 पदिचम  बंगाल  से  इन  सभी  केन्द्रों  को  हटाने  के  सारे  गुप्त  एवं  खुले  कोष्चिश  तुरन्त
 घंद

 मिदनापुर  में  एक  पूर्णरूप  से  सज्जित  वानिकी  शोध  संस्थान  की  स्थापना  की

 कौर

 माननीय  मंत्रो  इस  सम्बन्ध  में  एक  वक्‍तव्य  दें  ।

 डा०  कातिकेश्वर  पात्र  :  उपाध्यक्ष  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  संयाली  बोलने

 वाले  लोग  पिछले  कई  वर्षों  स ेसगातार  सं  थाली  को  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  करने  के

 लिए  मांग  कर  रहे  अंग्रेजों  क ेजमाने  से  ही  संधाली  ने  एक  तिश्लित  भाषा  का  लिया

 कलकत्ता  विश्वविद्यालय  ने  इस  भाषा  को  एक  स्थानोय  भाषा  के  रूप  में  स्तीकार  किया

 पद्चम  बंगाल  और  बिहार  सरकारों  ने  संथाली  बोलने  वाले  छात्रों  को  संथाली  सीखने  के  लिए
 प्राथमिक  और  माध्यमिक  स्तर  पर  सुविधाएं  प्रदान  की  आकाशवाणी  कलकत्ता  ने  संथाली  में

 प्रोग्राम  दिए  संधाली  बोलने  वाले  लोग  पश्चिम  बंगाल  मौर  असम  में  हैं  ।

 संथाली  शायद  पांच  करोड़  लोगों  द्वारा  बोली  जाती  है  ।

 मैं  सदन  और  माननीय  प्रधान  मंत्री  से निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  मामले  पर  विचार  करें  ।

 प्रो०  उम्मारेडिडी  बेंकटेइवरलु  :  उपाध्यक्ष  मैं  सरकार  का  हाल

 ही  में  हुई  रेल  दुघंटनाओं
 की  तरफ  दिलाना
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 चार  1992  को  टाडेपल्ली  गुडेम  के  पास  गोदावरी  एक्सप्रेस  में  हुई  दु्घंटना  के  तुरन्त
 बाद  पांच  भगस्त  को  दक्षिण  मध्य  रेलवे  जोन  में  दो  अन्य  रेल  दुघटनाएं  रेल  के  पटरो  से  उतरने  की
 बजह  से  इसमें  एक  निदादावोले  में  कोगाक॑  एक्सप्रेस  दर्घंटना  ग्रस्त  हुई  और  दूसरे  मामले  में  एक
 मालगाड़ी  जिसमें  घिगरेनी  कोयले  की  खान  से  कोयला  लाया  जा  रहा  था  मडा  मारी  रेलवे  स्टेशन
 पर  दुर्घटना  हुई  ।

 दक्षिण  मध्य  रेलवे  जोन  में  रेल  दुघंटना  हाल  ही  में  माम  बात  हो  गई  है  और  कोई  भी  हफ्ता
 दुर्घटना  के  बिना  नहीं  बीतता  ।  पिछले  एक  साल  तीस  से  ज्यादा  दुघघंटनाएं  जिसमें  29  लोगों
 की  जानें  गयी  ओर  करोड़ों  रु०  की  सावंजनिक  सम्पत्ति  को  नुकसान  हुआ  दक्षिण  मध्य  रेलवे  जोन
 में  दुर्घटनाएं  चिताजनक  स्थिति  पर  पहुंच  गई  हैं  और  रेल  यात्रा  यात्रियों  क ेलिए  एक  भयानक  सपने
 को  तरह  बन  गई  है  ओर  सुरक्षित  यात्रा  से  उनका  विश्वास  टूट  गया  है  ओर  लक्ष्य  तक  पहुंचना  बहुत
 असुरक्षित  हो  गया  है  ।

 ज्यादातर  यह  कहा  जाता  है  कि  यह  दुघेटनाएं  रेल  के  पटरी  से  उतरने  की  वजह  से  होती  हैं
 यहू  तकनीकौ  खराबी  लापरवाही  और  रेल  पटरियों  का  सही  रखरखाव  नहीं  करने  की  वजह  से  आती

 इस  गलती  के  लिए  रेल  तंत्र

 दक्षिण  मध्य  रेलवे  जोन  में  हाल  ही  में  रेल  दुघंटनाओं  की  संख्या  में  वृद्धि  हो  रही  है  इसके
 लिए  विस्ता  र  से  जांच  करानी  इसके  लिए  मैं  सरकार  से  आ  ग्रह  करूंगा  कि  वह  उच्च  शक्ति
 प्राप्त  एक  तकतीकी  समिति  का  गठन  करे  जो  बार-बार  होने  वाली  दुर्घटनाओं  के  कारणों  की
 जांच  करे  और  इन  दुघंटनाओं  को  रोकने  के  लिए  उपाय  भी  यह  जांच  प्राथमिकता  के
 आधार  पर  कराई  जाए  ताकि  यात्रियों  में  यह  आत्मविश्वास  पैदा  हो  कि  उनकी  यात्रा  सुरक्षित
 ओर  भारतीय  रेल  की  बिश्वसनीयता  में  भी  सुधार  होगा  ।

 ]

 श्री  गुमान  मल  लोढ़ा  :  उपाध्यक्ष  हम  8  अगस्त  को  पूरे  देश  में

 छोड़ोਂ  आन्दोलन  फी  जयन्ती  मना  रहे  परन्तु  इसी  के  साथ  आन्ध्र  प्रदेश  में  अललकबी र
 नाम  के  एक  बहुत  बड़े  बूचड़खाने  में  7  लाख  बकरियां  ओर  दो  लाख  मंसों  का  कत्ल  हू  ने  जा  रहा
 जो  चोज  गांधी  जी  को  बहुत  प्रिय  उन्हीं  का  कत्ल  होने  जा  रहा  इस  बारे  में  हाई  कोर्ट  ने  आदेश

 दिया  था  ।  उस  आदेछ  के  अनुसार  फाम्‌र  प्राइवेट  एग्रीकल्चर  प्रोडेक्शन  कमीश्नर  ने  स्पष्ट

 रूप  से  रिपोर्ट  दी  रिपोर्ट  में  स्पष्ट  रूप  से  लिखा  है

 ]

 प्रमाण  पत्र  हजबेंडरी  डिपार्टमेंटਂ  ने  खाद्य  और  कृषि  विभाग  से  परामर्श
 किए  बिना  ही  दे  दिया  ओर  इस  विभाग  ने  अलकबीर  संयंत्र  लगाने  के  हानिकारक  प्रमावों  को  विस्तार

 जांच  किए  बिना  अनापत्ति  प्रमाण  पत्र  दे  दिया  और  इसके  लिए  क्षमता  और  अधिक

 परिणामों  की  भी  उपेक्षा  की  मवेशियों  ओर  कृषि  अर्थव्यवस्था  के  पूर्ण  अधिक  विकाध  के  हित
 प्रस्तावित  संयंत्र  स्थापित  करने  को  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  ।

 यह  रिपोर्ट  प्रस्तुत  होने  के  बाद  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  उसको  दबा  दिया  ओर  उसे  भारत
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 जप  अल  कद  ——

 सरकार  को  नहीं  भेजा  8  तारीश्व  को  वहां  अल्लकबोर  का  बूचड़खाना  प्रारम्भ  होने  वाला  मेरा

 यह  निवेदन  है  कि  यह  रिपोर्ट  सदन  के  पटल  पर  आधेटिकेट  करके  रखी  गई  अब  इस  रिपोर्ट  को

 हाई  कोर्ट  के  आरेश  के  बावजूद  दवाथा  जा  रहा  है  और  गोपनीय  रखा  जा  रहा  प्रधान  मंत्री  जो
 उत्ती  प्रदेश  से  हैं  |  देश  में  हर  टाल  मवेशिपरों  का  इस  तरह  से  कत्ल  होगा  तो  देश  की  इकानमी  बरबाद

 हो  जायेगी  ओर  देश  को  नुकसान  होगा  ।  इस  बूचड़खाने  को  प्रारम्भ  होने  से  रोका  जाये  ।

 श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  उपाध्यक्ष  सीमा  क्षेत्र  से  जो  समाचार  आ  रहे
 उनसे  सारा  भारत  आज  बहुत  चितित  कल  पाकिस्तान  के  प्रधात  मंत्री  ने  कहा  है  कि  कशमोर  को

 हर  ह.लत  में  मुक्त  ऐसा  कहकर  उन्होंने  देश  के  सा५ने  एक  संकट  खड़ा  कर  दिया  एक
 तरफ  पाकिस्तान  समभौते  की  बातें  कर  रहा

 है  और  दूसरी  तरफ  उनकी  तरफ  से  ऐसे  बयान  आ  रहे
 आने  वाले  कुछ  दिनों  में  मुख्य  सचिव  स्तर  की  दोनों  देशों  की  जिम्मेदार  अधिकारियों  की  बंठक  भी  हो

 रही  दूसरी  तरफ  कल  के  वक्तव्य  से  लगठा  है  कि  पाकिस्तान  कोई  बहुत  बड़ा  खतरा  देश  पर

 डालना  चाहता  है  ।  आज  यह  समाचार  भी  मिले  हैं  कि  राजौरी  और  डोडोा  क्षेत्रों  में  उसने  पांच

 हजार  ट्रेंड  व्यक्ति  भेजे  अफगानिस्तान  और  पाकिस्तान  से  ट्रेनिंग  प्राप्त  करके  ये  आतंकवादी

 हिन्दुस्तान  में  बहुत  वड़ा  खतरा  पैदा  करने  जा  रहे  पाकिस्तान  ने  पिछले  सात  दिनों  में  सारे  कश्मीर

 बाड्डर  पर  आधुनिक  हथियारों  से  सुसज्जित  होकर  अपनी  सेना  को  लगाया  है  जिसफे  कारण  सारा  देक्ष

 बितित

 मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  राज्य  सभा  में  रक्षा  मंत्रौ का
 वक्‍तब्य  हुआ  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  सदन  को  सरकार  विश्वास  में  सदन  की

 वस्तुस्थिति  बताये  कि  आखिरकार  स्रीमा  क्षेत्र  पर  क्‍या  हो  रहा  सेना  पूर्णतया  सुसज्जित  है  या

 वास्तव  में  हम  पर  युद्ध  लादने  की  चाल  कश्मीर  को  हड़पने  का  षड़यन्त्र  है  वह

 याब  हो  कृपा  करके  इस  पर  सरकार  की  तरफ  से  वक्‍तत्य  आना  ऐसा  मेरा  निवेदन  है  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मैं  उन  लोगों  को  बुलाऊंगा  जिन्होंने  सुबह  अपने  नाम  दिए

 हैं  ।  अब  हमारे  पास  चार  से  पांच  मिनट  ही  शेष  अगर  प्रत्येक  एक  मिनट  तो  मेरे  विचार

 हम  सूची को  पूरा  कर  सकते  आपका  सहयोग  जरूरो  )

 मेजर  जनरल  )  भुवन  चन्द्र  सन्डरी  :  केवल  एक  ही  पंक्ति

 जम्मू  और  कश्मीर  सीमा  पर  बहुत  भारी  गोलाबारी
 हुई

 श्री  जोशीजी  ने  जो
 कुछ  कहा

 मैं

 समर्थन  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  धन्यवाद  ।  अब  श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रह्दी  बोल  सकते  कृपया  संक्षेप  में

 बोलें  ।

 श्री  श्रोबल्लभ  पाजिप्रहो  :  मोका  देने  के  लिए  धन्यवाद  ।

 तीन  अगस्त  को  रायबरेली  में  एक  भारी  विस्फोट  जिसमें  एक  मस्जिद

 ग्रस्त  हुई  ।  वह  मस्जिद  छोटे  बाजार  में  थी  ।  उत्तर  प्रदेश  के  कांग्रेस  विधायी  दल  के  नेता  और

 प्रदेश  कांग्रेस  कमेटी  के  अध्यक्ष  और  अन्य  लोगों  के  साथ  मुझे  उस  जगह  जाने  का  मौका  कल  मिला  ।
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 मस्जिद  में  धमाका  हुआ  भौर  मस्जिद  बुरी  तरह  क्षतिग्रस्त  हो  दो  जो  भाई  वहां

 कलास  के  लिए  गये  मर  गए  ।  दो  औरतें  घायल  हुईं  |  यह  घमाका  इतना  शक्तिशाली  था  कि  इसमें

 लाशें  इधर  ठघर  30-50  मीटर  की  दूरी  पर  जाकर  गिरी  ।  एक  लाश  कुछ  ही  दूर  स्थित  एक  इमारत

 के  ऊपर  गिरी  हुई  मिली  |  कुछ  लोगों  के  अनुसार  वह  डाइनेमाइट  न  कि  कोई  देसी  बम  ।  वह  एक

 बहुत  तीतव्  विस्फोटक  पदार्थ  इससे  अल्पसंख्यक  समुदाय  में  घबड़ाहट  व्याप्त

 यह  बहुत  खेद  और  शम  की  ब।त  है  कि  पुलिस  अधिकारो  घमाके  के  स्थान  पर  केवल  दो  घंटे

 के  बाद  पहुंचे  । वह  एक  जिला  मुख्यालय  परन्तु  जिलाधीश  और  पुलिस  अधीक्षक  यहां  पर  दो  घटे

 के  बाद  पहुंचे  । समय  पर  कोई  भी  नहीं  में  तो  कहूंगा  कि  साम्प्रदायिक  सद॒भाव  को  भंग  करने

 के  गंभीर  प्रयास  किए  गए  हैं  ।

 रायबरेली  एक  ऐतिहासिक  स्थान  यह  सवंविदित  है  कि  यहां  पर  हिन्दू  और  मुसलमान
 शान्ति  से  इकट॒ठे  रहते  हैं  |  यह्‌  शान्ति  मंग  हो  चुकी  इसका  श्रेय  कांग्रेस  के लोगों  और  वहां  के

 घमं॑निरपेक्ष  तत्वों  और  अल्पसंख्यकों  और  नगर  के  समझदार  लोगों  को  जाता  जिनकी  कोशिशों  की

 वजह  एक  धमाकेदार  स्थिति  के  वहां  पर  साम्प्रदायिक  दंगे  नहीं  स्थिति  को

 देखते  वहां  पर  स्थिति  ततावपूर्ण  भारतीय  जनता  पार्टी  को  छोड़कर  जो  वहां  सत्ता  में

 प्रत्येक  वर्ग  के  इसको  के-द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  जांच  कराना  चाहते  वह्‌  सी०  श्राई०  डी०  जांच

 से  सन्तुष्ट  नहीं  क्योंकि  आप  साम्प्रदायिक  स्थिति  के  बारे  बी०  जे०  पी०  का  रिकाड  जानते  हैं  ।

 हम  सब  जानते  हैं  |  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वास्तव  यह  मुद्दा  राज्य  से  सम्बन्धित  फिर  आप  कृपया  जल्दी

 से  अपनी  बात  खत्म

 श्री  श्रीबललभ  पाणिग्रहो  :  यह्‌  मामला  केवल  राज्य  से  सर्म्बान्धत  नहीं  यह  एक

 राष्ट्रीय  मामला  वहां  पर  कया  द्वो  रहा  केवल  एक  वर्ग  को  छोड़कर  सभी  चाहते
 कि  सी  ०बी०आई०  इस  मामले  की  जांच  श्री  वी०  सिह  ने  इसकी  मांग  की  है  और  सभी  ने

 मांग  की  है  कि  सी०बी०आई०  इसको  जांच  यह  एक  राज्य  सम्बन्धी  मामला  नहीं  यह

 एक  राज्य  का  विषय  कंसे  हो  सकता  है  ?

 बी०  जी०  पी०  के  नेता  यहां  उपस्थित  हैं  ।  मैं  उनसे  और  वहां  की  राज्य  सरकार  से

 भाग्रह  करता  कि  मामले  की  गम्भी  रता  को  देखते  हुए  और  लोगों  का  विश्वास  वापस  दिलाने  के  लिए
 किसी  भी  जांव  की  अव्यवहारिकता  को  देखते  सी०वी०आई०  जांच  कराई  जानी  चाहिए  |  यह

 रहस्य  भ्र॒भी  प्रकट  नहीं  हुआ  है  ।  कोई  भी  गिरफ्तार  नहीं  हुआ  है  ।

 मैं  इस  मामले  में  सी०  बी०  आई०  की  जांच  चाहता  हूं  और  पर्याप्त  मुआवजा  दिया  जाना

 चाहिए  ।

 ]

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  मान्यवर  उपाध्यक्ष  आपके  माध्यम  से  मैं  यह

 कहना  चाहता  हूं  कि  सारा  देश  अगस्त  क्रान्ति  की  अधंशताब्दी  मनाने  जा  रहा  इस  शुभ  अवसर  पर

 हम  सबका  कतंव्य  हो  जाता  है  कि  हम  स्वाघीनता  सेनानियों  का  समुचित  सम्मान

 पेंशन  प्राप्त  दो  रही  है  परन्तु  उनके  परिवार  वालों  को  ओर  जो  दिवंगत  द्वोगये  उनकी
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 विधवाओं को  अनेक  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  उनकी  समस्याओं  का  शीघ्र
 टारा  किया  गृह  मंत्रालय  में  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेंशन  से  सम्बन्धित  प्रकरण  रह  गए
 जिनको  नहीं  मिल  पा  रही  और  जिनको  वृद्धि  मिलनी  उन  प्रकरणों  को  भी  अविलम्ब
 निपटाया  जाए  ।  आजाद  हिन्द  फौज  के  ऐसे  संनिक  जिन  प्वेनिकों  के  देहावसान  हो  चुके  उनकी
 पत्नी  के  नाम  पेंशन  स्थानान्तरित  करने  के  लिए  आवेदन  दे  रखे  उनके  सम्बन्ध  में  भी  अभी  तक

 आवध्यक  काय्य॑वाहो  नहीं  हुई  है  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  को  कहना  चाहता  जिन  स्वतन्त्रता  संनानियों  ने  अपना

 खून  आजादी  के  लिए  बहा  दिया  उन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  परिवारों  को  भी  किसी  प्रकार  का
 उनकी  अनुपस्थिति  में  या  उनके  दिवंगत  होने  पर  नहीं  होना  चाहिए  ।

 [  अनुवाद  ]

 डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  उपाध्यक्ष  कुछ  समाच.रों  के  अनुसार  सरकार

 भ.रतीय  लोहा  और  इस्पात  कम्पनी  के  निजोकरण  के  प्रस्ताव  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही

 लेकिन  इस  सरकारी  उपक्रम  का  निजीकरण  करने  में  कोई  जौचित्य  नहीं  है  ।  यह  ध्यर्थ  है  क्योंकि

 एक  लाम  कमाने  वाला  संगठन  यदि  आधुनिकोकरण  और  विस्तार  व्यवस्थित  तरीके  से  किया

 जाये  तो  ओर  अधिक  क्षमता  प्राप्त  कर  सकती

 ने  1991-92  के  दौरान  12  करोड़  रु०  का  कुल  लाभ  कमाया  ओर  ऐसा  इसके

 सतत  प्रयासों  गौर  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  सहयोग  के  फलस्वरूप  थोड़े  से

 निवेश  के  फलस्वरूप  पद्चम  बंगाल  में  बर्नपुर  में  स्थित  संयंत्र  प्रति  व  80  करोड़  या  अधिक

 लाभ  कमा  सकेगा  और  इस  समय  निजीकरण  जंसा  गलत  विचार  केवल  निहित  सवा  ग्रुटों  को

 लाभान्वित  करेगा  ।

 जब  धाटे  में  बल  रही  थी  तब  किसी  ने  इसके  निजोक-ण  के  लिए  नहीं  कहा
 गौर  यह  विडम्बना  ही  है  कि अब  जब  इस  हकाई  ने  धाटे  को  लाभ  में  बदल  दिया  है  तब  हसे  किप्तो
 निजी  कम्पनी  को  बेचने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  भारतीय  इस्पात  एग्जेक्यूटिव  फंडरेशन  इसके

 एकदम  विरूद्ध  मैं  सरकार  से  आ  प्रह  करता  हूं  कि  बह  स्थिति  का  सही  मूल्यांकन  करे  और  उसके

 मनुसार  ही  निर्णय  ले  ।

 [  हिन्दी  ]

 श्रो  गिरधारी  लाल  भागंव  :  उपाध्यक्ष  मैं  बहुत  ही  अहम  समस्या  की  ओर

 आपका  ध्यान  दिला  रहा  राजस्थान  मदस्थल  प्रदेश  है  और  वहां  हिन्दुस्तान  की  पांच  प्रतिशत-जन
 संख्या  निव।स  करती  है  ओर  पानी  उस्॒को  केवल  एक  प्रतिशत  मिलता  वहां  पर  एक  नहर
 जिसका  नाम  राजस्थान  नहर  है  और  अब  उध्तका  नाम  हमने  इन्दिरा  गांधी  नहर  रख  दिया  है  ।

 रिक  दृष्टि  से  भी  बहुत  जरूरी  है  और  यह  नहूर  राजस्थान  के  लिए  एक  प्रकार  से  प्राण  है  और  आज

 की  परिस्थितियों  में  जीवन-रेखा  उस  नहर  को  रावी-व्यास  नदी  से  पानी  देने  के  लिए  एक
 भौता  हुआ  था  ।  सममोौता  होने  के  बाद  हमारे  मुख्य  मंत्री  काफी  कोशिश  कर  चुके  हैं  और  हम  भी

 सदन  में  काफी  कोशिश  कर  चुके  लेकिन  रावी-व्यास  का  जो  पानी  हमको  मिलना  सुप्रीम
 कोर्ट  के  फैसले  के  बावजूद  भी  नहीं  मिल  पा  रहा  पंजाब  के  मुख्य  मंत्री  उसमें  कई  बार  अडंगा
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 ज्ञगा  देते  हैं  और  उपदेश  देते  हैं  हरियाणा  को  इतने  परसेंट  पानी  और  दे  दिया  इसका  परिणाम

 यह  होगा  कि  राजस्थान  नहर  बिल्कुल  सूख  जाएगी  |  यदि  यह  नहर  सूख  तो  इससे
 स्थान  नहर  का  नाम  ही  बदनाम  नहीं  होगा  बल्कि  मंत्र  जी  अब  इसका  नाम  इ  न्दरा  गांधी  नहर

 इन्दिरा  गांधी  नहर  में  पानी  नहीं  तो  पानी  फिर  कहां  होगा  ।  मैं  समता  हूं  कि  राजस्थान  की

 बहुबूदी  के  लिए  इन्दिरा  गांवी  को  पूरे  का  पूरा  जो  समझौते  के  अनुसार  तय  हुआ
 वह  मिलना  चाहिए  ।  इसतो  राजस्थान  की  ही  बहबूदी  नहीं  बल्कि  पूरे  देश  को  लाभ  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  मेरा  दूसरा  निवेदन  आज  बोट  क्लब  पर  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के

 खिलाफ  सारे  व्य'पारी  घरने  पर  बंठे  हुए  हैं  और
 आज

 दिन  भर  जअतक्षन  पर  आवश्यक
 वस्तु

 अधिनियम  जो  1955  में  बना  जिसकी  धाराएं  बेढंगी  उत्तर  प्रदेश  के  सारे  व्यपारी  बंठ  हैं  ।

 उनको  सजा  हो  बिना  सुनवाई  के  सजा  हो  तीन  साल  की  सजा  हो  जाएगी  ।  उनको

 परेशान  किया  उनके  माल  को  जब्त  कर  लिया  जाएगा  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  उनका  नुकसान  न

 बोट  क्लब  पर  आज  सात  तारीख  से  बराबर  बंठंगे  और  हर  प्रांत  क ेलोग  अलग-जलग

 एक  दिन  इस  लिए  सरकार  को  यह  आइवासत  देता  चाहिए  कि  आवश्यक  वस्तु
 नियम  की  हम  नहीं  जोकि  व्यापारियों  के  हित  में  नहीं  यही  दो  निवेदन  आपके
 माध्यम  से  मैं  सरकार  के  समक्ष  करना  चाहता  हूं  ।

 [  अनुवाद  ]

 प्रो०  के०  वो०  थामस  :  उपाव्यक्ष  गत  वर्ष  केरल  में  मछलियों  में

 एक  महामारी  फैल  गई  जिसके  कारण  हजारों  मछुआरे  मुश्लमरी  के  कगार  पर  पहुंच  गए  ।  केरल
 कार  ने  इन  मछआरों  को  मुफ्त  राशन  दिया  इन  वर्ष  भी  केरल  के  विभिन्‍त  भागों  में  मछलियों
 में  इस  महामारी  के  लक्षण  नजर  आ  रहे  इसलिए  मैं  मारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह
 इस  महामारी  को  प्र/कृतिक  आपदा  माने  और  के  रल  राज्य  को  सभी  सं  भव  सहायता  दे  ताकि  मछुआरा
 समुदाय  को  मदद  को  जा  सके  ।

 ]

 श्री  प्रभृदयाल  कठेरिया  :  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  का  ध्यान
 अपने  संसदीय  क्षेत्र  फिरोजाबाद  के  अन्तगंत  आने  वाले  3  विधान  सभा  क्षेत्रों  फतिहाबाद  तथा
 खंरागढ़  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  ये  तीनों  ही  विधान  सभा  क्षेत्र  आगरा  जिले  में  आते

 ये  तीनों  हो  विधान  सभा  क्षेत्र  भोथोगिक  दृष्टि  से  काफी  पिछड़े  हुए  इन  विधान
 सभा  क्षेत्रों  की लगभग  5  लाख  की  आवादी  है  और  उद्योग  के  नाम  पर  यहां  पर  कुछ  नहीं  है  ।  भारत
 सरकार  ने  जब  कि  यह  घोषण  कर  रखी  है  कि  हर  जिले  में  एक  उद्योग  स्थापित  किया  फिर
 भी  इस  क्षेत्र  को  आज  तक  उपेक्षा  होती  रही  मैं  इस  मामले  को  इससे  पूर्व  भी  दो  बार  सदन  में

 उठा  चुका  हू  ।

 मुझे  बड़े  दुख  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है  कि  इस  क्षेत्र  का  पढ़ा-लिखा  नौजवान
 बेरोजधारी  के  कारण  डकंतो  जंसे  गलत  कामों  की  ओर  आकर्षित  हो  रहा  है  जिससे  देश  को

 बहुत  बड़ा  नुकसान  हो  रहा
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 अतः  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  मांग  वरता  हूं  कि  मेरे  संसदीय  क्षेत्र
 बाद  के  अन्तगंत  आने  वाले  फतिहाबाद  तथा  खंरागढ़  विधानसभा  क्षेत्रों  में  जल्दी  से  जल्दी  कम
 से  कम  दो  उद्योग  स्थापित  करने  की  व्यवस्था  करें  ताकि  वहां  के  भटक्रे  हुए  नौजवानों  को  राहत  मिल
 सके  तथा  बेरोजगारी  कम  हो  सके  ।  !

 1.47  स०  प०

 ]

 गेर-सरकारो  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  ससिति

 कार्यवाही  सारांश

 श्री  पो०  पो०  कालियापेरूमल
 :  मैं  चालू  सत्र  के  दौरान  हुई

 सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  की  ग्यारहवीं  से  तेरहवीं  बंठकों  के

 वाहौ  सारांश  तथा  अंग्रेजी  संश्करण )
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 1.472  म०  प

 सभा  का  कायें

 संसदोय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्र  तथा  विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  (  इलंक्ट्रोतिको
 तथा  महासागर  विकास  विभाग  )  में  राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  आपकी

 अनुमति से  मैं  यह  सूचित  करता  हूं  कि  10  1992  से  प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  के  दौरान
 इस  सदन  में  निम्नलिखित  सरकारो  कार्य  लिया  जाएगा  :--

 1.  आज  की  कायंसूची  से  बकाया  सरकारी  कायं  की  किसी  मद  पर  विचार  ।

 2.  नागालेंड  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  को  आगे  रखने  से  सम्बन्धित  संकल्प  पर  चर्चा  ।

 3.  विशेष  न्यायालय  के  संव्यवहार  से  सम्बन्धित  अपराधों  का  विचारण ) 1992  का  निरनुमोदन  चाहने  वाले  सकंल्प  पर  चर्चा  और  विशेष  न्यायालय
 के  संव्यवहार  से  सम्बन्धित  अपराधों  का  1992  पर

 विचार  और  पारित  करना  ।

 4.  दिल्‍ली  नगर  निगम  1992  पर  विचार  और  पारित  करना

 5.  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  रूप  में  निम्तनलिशित  विधेयकों  पर  विचार  और
 पारित  किया  जाना  :---

 भारत-तिब्बत  सीमा  पुलिस  बल  1992

 भारतीय  पुनर्वास  परिषद  1992
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 कोयला  खान  संशोधन  1992

 (  सरकारी  स्थान  अधिभोगियों  की  संशोधन  1992

 ]

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  उपाध्यक्ष  कृपया  आगामी  सप्ताह  की  काय॑ंवाही
 में  निम्त विषय  सम्मिलित  कर  कृता्थ  करें  —

 1.  अजमेर  के  लोको  और  केरीज  कारछानों  में  करोड़ों  रुपए  के  उपयोगी  समान  को  कबाड़

 होने  से  बचा  कर  मितव्यतता  बरती  जाए  तथा  जंग  खा  रहे  शेष  कबाड़  को  नीलाम  कर
 शीघ्र  निस्तारित  किया

 2.  स्टेट  बंक  आफ  सांगानेरी  जयपुर  एवं  इसी  की  एक  शाखा  लोको
 अजमेर  इन  दोनों  शाखाओं  को  लाखों  €पए  की  गबन  और  घोटाले  की
 अविलम्ब  जांच  कराई

 ]

 श्रोमतो  मालिनी  भट्टाचायं  :  मैं  अनुरोध  करती  हूं  कि  अगले  सप्ताह
 को  काये  सूची  में  निम्नलिखित  विषय  शामिल  किए  जाएं  :--

 1.  विदेशी  फिल्मों  के  आयात  पर  सभी  पाबन्दियां  हटाने  क ेसरकारो  निणंय  को  वापस  लेने
 की  आवश्यकता

 ब्
 निर्ज

 दी 2.  इण्डियन  एअरलाइन्स  द्वारा  संचालित  भागों  पर  निजी  विमान  सेवाओं  को  अनुमति  देने
 के  केन्द्र  सरकार  के  निर्णय  की  समीक्षा  ।

 कल्‍न-म

 श्रो  गिरधारो  लाल  भागंव  :  कृपया  अगले  सप्ताह  की  कायंसूची  में
 निम्नलिक्षित  विषयों  को  सम्मिलित  किया  जाए  :--

 1.  राजस्थान  को  इन्दिरा  गांधी  नहर  परियोजना  का  पूरा  जल  का  तयशुदा  भाग  दिया
 जाए  ।

 2.  रावी-ध्यास-सतलुज  नदियों  के  पानी  से  चलने  वाली  विकास  परियोजनाओं  में  र।जस्थान
 का  जो  हिस्सा  और  हक  उसे  दिलाया

 ]

 भरी  श्रजक्षिशोर  त्रिपाठो  अगले  सप्ताह  की  कार्य  सूची  में  निम्नलिखित
 विषय  छामिल  किए  जाएं  :--

 2.  कोयला  उद्योगों  पर  संयुक्त  द्विपक्षीय  समिति  गठित  करने  को  मांग  ।
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 श्रो  दाऊ  दयाल  जोज्ञी  :  कृपया  अगले  सप्ताह  को  कार्यंसूची  में  निम्न
 विषय  को  जोड़ा  जाये  :--

 1.  कोटा  में  बन  रहे  5000  टेलीफोन  क्षमता  के  नये  एक्सचेंज  में  हो  रहे  विलम्ब  के  कारण
 व्याप्त  रोष  के  सम्बन्ध  में  ।

 2.  कोटा  को  बी  ०  श्रेणी  का  नगर  घोषित  करने  बाबत्‌  ।

 मेजर  जनरल  भुवनचन्द्र  खन्डूरो  उपाध्यक्ष  कृपया  आगामी  सप्ताह  की

 कार्य  सूची  में  निम्न  दो  विषयों  का  समावेष  किया  जाए  :---  न  ४

 केन्द्र सरकार द्वारा राज्यਂ के सृजन के सम्जन्ध में कोई ठोस एवं त्वरित निर्णय न लिए जाने के कारण पूरे पव॑तीय क्षेत्र की जनता में असंतोष । . उत्तर प्रदेश के पोड़ी एवं चमोली जनपषदों में पेयजल का गंभीर संकट व्याप्त इन जनपदों के पेयजल संकट के समाधान के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त घनराशि का आबंटन किया जाए । ] श्री वो० धनंजय कुमार : मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्यंसची में शामिल किए जाएं : विकास कार्यों हेतु प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोक समा सदस्य की इच्छा के अनुसार प्रतिवर्ष न्यूनतम करोड़ का बजट आवंटन करने को आवश्यकता । 2. व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी करने की सरलीक्त प्रक्रिया तंयार करने की ) संसदीय काये मंत्री उपस्थित यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है *********** उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि मंत्री महोदय इस पर अब प्रतिक्रिया ऐसा नहीं हो ) ] श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष आगामी सप्ताह की का यंसूची में निम्न क्पिय को सम्मिलित किया जाए :-- केन्द्र सरकार बिहार राज्य में ऋज़ी ब्योग को प्रपेत्साहन देने के लिए पहल करें ओर ग्रहां के लाखों कृषकों व मजदूरों को आर्थिक संकट से बचाएं । [ श्री भोबल्लभ पाणिप्रही : अगले सप्ताह की काय॑धूची में निम्नल्लिलित विषय में श्वामिल किया जाए :



 केन्द्रीय  कृषि  विश्वविद्यालय  विधेयक  7  1992

 चिल्का  मत्स्य  फार्म  की  प्रस्तावित  फ्रींगा  मछली  संवधंन  परियोजना  के  कारण  उड़ीसा  में

 चिल्का  भील  के  पर्यावरण  और  पारिस्थितिकी  को  हुआ

 झरो  संतोष  कुमार  गंगवार  :  उपाध्यक्ष  कृपया  अगले  सप्ताह  को  का्यंसूची
 में  निम्न  को  सम्मिलित  किया

 ग्रामीण  विकास  हेतु  संपर्क  मार्गों  का  विद्युतीकरण  को

 भी  दस  लाख  कुआं  योजना  जो  केर्द्र  द्वारा  प्रायोजित  कायं  क्रम
 के  अन्तगंत  सम्मिलित  करवाएं  ।

 1,52  स०  प०

 केन्द्रीय  कृषि  विश्व  विद्यालय  विधेयक  *

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  के०  सो०  :  श्री  बलराम  जाखड़  की  ओर से  मैं  पूर्वी
 क्तर  क्षेत्र  के  लिए  एक  कृषि  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  और  उसके  निगमन  का  तथा  उस  क्षेत्र  में  कृषि

 के  विकास  और  कृषि  ओर  सहबद्ध  विज्ञान  सम्बन्धी  विद्या  के  अभिव्धंन  और  अनुसंधान  को  अग्रपर

 करने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  लिए  एक  विश्वविद्यालय  को  स्थापना  और  उसके  निगमन  का  तथा  उस

 क्षेत्र  मे ंकृषि  विकास  का  ओर  कृषि  और  सहबद्ध  विज्ञान  सम्बन्धी  विद्या
 क ेअभिवधंन  और  अनुसंधान

 को  अग्रसर  करने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  के०  सौ०  मैं  विधेयक  पुर'स्थापित  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  मध्याह्  भोजन  के  लिए  3.00  म०  प०  पर  पुनः  समवेत  होने  के

 लिए  स्थापित  होती

 1.54  स०  प०

 तत्पदचात लोक  सभा  मध्याह्  भोजन  के  लिए  3.00  म०प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।
 हि

 3.05  भ०  प०

 ]
 मध्याह्  भोजन  के  पदचात्‌  लोक  सभा  3.05  म०प०  पर  पुनः  समवेत  हुई

 मा  पोठासोन  हुए ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  सभा  पटल  पर  पत्र  रखने  सम्बन्धो  कार्यवाही  हाथ  में  लेगी  ।

 7  1992  के  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  खंड  2  में  प्रकाशित  ।
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 16  1914  )  सभा  पेटल  पर  रसे  गएं  पे
 ~~

 सभः  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 वाणिज्य  पोत  परिवहन  1958  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 1956  और  महापत्तन  न्यास  1963  इत्यादि  के

 अन्तगंत  अधिसूचनाएं

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  उगदोश  टाइटलर  )  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  वाणिज्य  पोत  परिवहन  अधिनियम  1958  की  धारा  458  की  उपधारा  (3)  के  अंतर्गत
 बाणिज्य  पोत  परिवहन  का  टनों  में  भार  का  मापना  )  संशोधन  नियम  1992  जो
 6  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  47
 में  प्रकाशित  हुए  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 [  प्रंथालय  में  रखा  देखिए  संरुया  एल०  2444/92]

 (2)  राष्ट्रीय  राजमार्ग  1956  की  घारा  10  के  अंतगंत  अधिसूचना  संख्या
 का०  आ०  144  जो  21  1992  में  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई
 थी  तथा  जितके  द्वारा  यह  निदश  दिया  गया  है  कि  अधिसूचना  में  उल्लिखित  फीस  की
 दर  |  1992  से  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  उन  सभी  स्थाई  पुलों  पर  लागू  नहीं

 जिनकी  लागत  25  लाख  रुपए  से  अधिक  तथा  100  लाख  रुपए  से  कम  है  तथा

 जिन्हें  ।  1976  को  या  उसके  पश्चात्‌  पूरा  किया  गया  था  तथा  यातायात  के

 के  लिए  खोला  गया  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (3)  राष्ट्रीय  राजमागं  अधिनियम  1956  की  घारा  9  की  उपघारा  (3)  के  अंतगंत

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  पुलों  के  इस्तेमाल  के  लिए  नियम  1992  जो  21
 1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  145  में

 प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 [  प्रंधालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संह्या  एल०  टो०  2445/92]

 (4)  महापत्तन  न्याय  1963  की  घारा  124  की  उपधघारा  (4)  के  अंतर्गत
 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 सा०का०नि०  जो  27  1992  के  भारत  के  राज्य  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  करमंचारो

 नियंत्रण  ओर  अपील )  दूसरा  संशोधन  1992  का  अनुमोदन  किया
 गया

 सा०का०नि०  412  जो  8  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  कलकत्ता  पतन  न्यास  प्रथम  श्रेणी  कमंबारी

 के  पश्चात्‌  नियोजन  को  पहला  संशोधन

 1992  का  अनुमोदत  किया  गया  है  |

 सा०का०नि०  426  जो  20  1992  के  भारत  के  राजपत्र में
 प्रकाशित  हुए थे  तथा  जिनके  द्वारा  जवाहर  लाल  नेहरू  पत्तन  न्यास
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 पैआ  पटल  पर  रखे  यए  पत्र  +  1992

 के  सम्बन्ध  में  अग्रिम  1992  का  अनुमोदन  किया  गया

 सा०का०नि०  जो  27  19५2  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  मारमुगांव  पत्तन  न्यास  का

 1992  का  अनुमोदन  किया  गया  है  ।

 सा०का०नि०  जो  4  1992  2  के  मारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  कर्मचारी  फहला
 संशोधन  1992  का  अनुमोदन  किया  गया

 सा०फा०नि०  485  जो  11  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाश्चित  हुए  थे तथा  जिसमें  कलकत्ता  पायलट  सेबा  डॉक  कॉम्पलेक्स
 को  छोड़  श्रेणीकरभ  ओर  पहला  संशोघन

 1991  का  शुद्धि-पत्र  दिया  हुआ

 /  सा०का०नि०  जो  25  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  विज्ञाखापत्तनम  कमंचारो

 संशोधत  1992  का  अनुमोदन  किया  गया

 सा०  का०  नि०  जो  1  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  मारमुगांव  पत्तन  कमंचारो  का

 संशोधन  )  1992  का  अनुमोदन  दिया  गया  है  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  2446/92  ]

 (5)  कम्पनी  1956  की  घारा  की  उपधारा  (1)  के  अंतर्गत

 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  :--

 भारतौय  सड़क  निर्माण  निगम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1990-91  के

 कार्येकरण  को  सरकार  हारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  सड़क  विनिर्माण  निगम  नई  दिल्‍ली  का  ब्ष  1990-91

 का  ब्ारथिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (6)  ज्य्यूक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटज  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दर्कने  बाला  एक  विबरण  तथा  अंग्रेजों  संस्करण  )  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टो०  2447/92]

 कम्पनो  1956  ओर  लोक  प्रतिनिधित्व  1951  के

 अम्तगंत  अधिसूचनाएं

 विधि  न्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  संज्ालय  कें  राज्य  संत्रो  एज०  आर०  :  मैं

 निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  कम्फ्ती  1956  को  धारा  642  की  उपधारा  (3)  के  अंतर्गत  कम्पनी
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 16  1914  )  सभा  पटल  पर  रखे  गए  वत्र
 — अंडा

 सामान्य  नियम  और  प्ररूप  1992,
 जो  11  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०
 484  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 [  अंथरलय  में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  2448/92  ]

 (2)  लोक  प्रतिनिधित्व  1951  की  घ।रा  169  की  उपघारा  (3)  के  अंतर्गत
 निर्वाचन  संचालन  1992,  जो  24  1992  के  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  230  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  इसका  एक  शुद्धि-पत्र  जो  26  1992
 की  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  530  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2449/92  ]

 सीमा  शुल्क  उत्पाद  अधिनियम  आयकर  अधिसूचनाएं  ओर

 केन्द्रोय  शुल्क  ओर  नमक  ठाकुर) : मैं  के  अंतगंत  अधिसूचनाएं

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेइबर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता हूं  :

 (1)  सीमा  शुल्क  अधिनियम  1962  की  घारा  159  के  अंतग्गंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं
 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  :--

 सीमा  झुस्क  गृह  अभिकर्ता  अनुज्ञप्ति  विनियम  1992,  जो  30
 1992  के  भारत  के  राजपतन्र  में  सा०  Slo  नि०  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  ब्याख्यात्मक  श्ञापन  |

 सा०  का०  नि०  450  जो  30  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाक्षित  हुए  थे  तथा  जिसके  द्वारा  |  1992  को  अधिसूचना  संख्या

 26/92-ao  ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किये  गए  हैं  ताकि  बालबियरिंग  को

 अधिसूचना  के  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  रखा  जा  सके  तथा  एक  व्य।ख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  जो  30  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकान्नित  हुए  थे  तथा  बिसके  आशय  तथा

 शुद्ध  औक्टेन  पर  मूल  सीमा  शुल्क  को  रियायती  दर  विनिदिष्ट  करना  है  तथा

 एक  व्याक्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  30  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  कपय  अधिसूचताओं  में  कृतिपय  संशोधन

 किए  गए  हैं  ताकि  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कतिपय  विनिरदिष्ट  औषधों  तथा
 ओऔषध  मध्यस्थों  पर  आयात  छुल्क  से  पूरी  छुट  दी  जा  सके  तथा  एक
 त्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  453  जो  30  1992  के  भारत  राजपत्र  में



 संभा  पटंल  पर  रे  गए  पत्र  7  1992

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनका  आश्यय  बल्क  ओषधों  के  निर्माण  के  लिए
 आवश्यक  विनिदिष्ट  औषध  मधब्यस्थों  पर  मूल्य  अनुसार  50  प्रतिदत  का  मूल
 सीमा  शुल्क  निर्धारित  करना  है  तथा  एक  ध्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  454  जो  30  1992  के  भारत  के  राजपत्र में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  22  1981  की  अधिसूचना
 संख्या  208/8  ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  विनिर्दिष्ट

 जीवन  रक्षक  दवाईयों।ओषधों/विनिर्मितियों  को  सोमा  शुल्क  को  पूरी  छूट  के

 दामों  में  लाया  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि  ०  455  जो  30  1992  के  भारत  के  राजपत्र में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  बॉल  तथा  रोलर  बियरिंगों  तथा  उनके

 हिस्सों  पु्जों  पर  प्रभावी  मूल  सीमा  शुल्क  की  दर  लगाई  गई  है  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  456  जो  30  199  2  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  फारमास्यूटिकल  उद्योग  के  लिए  आसैप्टिक
 फोरम  फिल  सील  मशीनों  पर  मूल्य  अनुसार  35  प्रतिशत  का  मूल  सीमा  शुल्क
 निर्षारित  करना  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  ति  457  जो  30  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  फ्लाई  ऐच्य  तथा  फोस्फो-जिप्सम  इंटों  के  विनिर्माण
 के  लिए  कतिपय  पूंजीगत  माल  को  उन  पर  उद्ग्रहणीय  संपूर्ण  सोमा  शुल्क  से

 छूट  देने  के  बारे  में  है तथा  एक  व्याख्यात्मक  झापन  ।

 सा०  का०  नि०  458  जो  30  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  कतिपय  शर्तों  के  अध्युधीन  विनिर्द्धिष्ट

 इलाकट्रोनिक  माल  के  विनिर्माण  के  लिए  कतिपय  विनिर्दिष्ट  कच्ची  सामग्रौ  पर

 मुल्य  अनुसार  35  प्रतिशत  का  मूल  सीमा  छुल्क  निर्धारित  किया  गया  है  तथा
 एक  ध्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  30  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  कतिपय  छर्तों  के  अध्यधीन  विनिर्दिष्ट

 इलाक्ट्रोनिक  माल  के  विनिर्माण  के  लिए  कतिपय  विनिदिष्ट  कच्चो  सामग्री
 पर  मूल्य  अनुसार  35  प्रतिशत  का  मूल  सीमा  शुल्क  निर्धारित  किया  बया  है
 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  कां०  नि०  460  जो  30  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  कतिपय  छार्तों  के  अध्यधीन  इलाक्ट्रोनिक
 माल  के  विनिर्माण  के  लिए  कतिपय  विनिदिष्ट  हिस्से  पुर्जों  पर  मूल्यानुसार
 55  प्रतिशत  का  मूल  सीमा  छाुल्क  निर्धारित  किया  गया  है  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  झाएन  ।
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 सा०  का०  नि०  461  जो  30  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में

 )

 ७

 )

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  कतिपय  झ्र्तों  के  अध्यधीन  इलाक्ट्रोनिक
 मात्र  के  विनिर्माण  के  लिए  कतिपय  विनिदिष्ट  हिस्से  पु्जों  पर  55  प्रतिशत
 का  मूल  सीमा  शुल्क  निर्घारित  करना  है  तथा  एक  व्यारूपात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  30  1992  के  भा  रन  के  राजपत्र  में

 प्रकशित  हुए  ये  तथा  जो  भिले-सिल्ये  वस्त्र  उद्योग  के  लिए  कांट-छांट  ओर

 सजावट  की  ओर  6  मदों  पर  मून  शुल्क  मूल्यानुसार  40  प्रतिशत  कप  करने

 के  बारे  में  तथा  व्याख्पात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  463  जो  30  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  1  1992  की  अधिसूचना  संख्या
 ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किये  गए  तथा  एक  व्य।ख्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 सा०  बा०  नि०  464  जो  30  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  1992  को  अधिसूचना  संख्या

 ०  शु०  और  शु०  का  विद्वण्डन  किया  गया  है  तथा

 एक  व्याख्तात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  465  जो  30  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुंए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  |  1992  को  अधिसूचना  संख्या

 ०  शु०  में  कतिपय  संशोवन  किये  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  30  1992  के  भारत  के  राजपक्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  1  1992  की  अधिसूचना  संख्या

 ०  शु०  में  कतिपय  संशोषन  किये  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन ।

 सा०  का०  नि०  जो  30  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वरा  |  1992  को  अधिसूचना  संख्या
 ०  शु०  में  का  पय  संशोधन  किये  गए  हैं  एक  व्याख्यात्मक

 झापन  !

 सा०  का०  नि०  468  जो  30  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाक्षित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  1  1992  की  अधिसूचना  संख्या

 शु»  में  कतिपय  संशोधन  किये  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 का०  आ०  474  जो  26  199  2  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 .  हुए  थे  तथा  जो  कतिपय  विदेश्षी  मुद्राओं  को  भारतीय  मुद्रा  में और  भारतीय

 मुद्रा  को  विदेशी  मुद्रओं  में  परिवर्तित  करने  के  बारे  में  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।
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 का०  आ०  जो  26  1992  के  भारत  के  राजपत्र में  प्रकाशित

 )

 )

 )

 हुए  थे  तथा  जो  कतिपय  विदेशी  मुद्राओं  को  भारतीय  मुद्रा  में  और  भारतीय

 मुद्रा  को  विदेद्ी  मुद्राओं  में  परिवर्तित  करने  के  बारे  में  है  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  541  जो  20  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  8  1992  की  अधिसूचना  संख्या
 ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  कया  है  तथा  एक  ध्य!रूपात्मक

 ज्ञापन  ।

 )  सामान  1992,  जो  19  1992  के  भारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  में  प्रकाशित  हुए  थे

 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 आवास  अंतरण  1992,  जो  19  1992  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  603  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 पयंटक  सामान  1992,  2,  जो  19  1992  के  भारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  604  में  प्रकाछ्षित हुए  थे

 तथा  एक  व्याख्यार्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  605  जो  19  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  20  1992  की  अधिसूचना  संख्या

 ०  शु०  में  कतिपय  संशोशन  किये  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सामान  संशोघन  )  1992,  जो  23  जून  1992  के  भारत के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का  ०नि०  633  में  प्रकाशित  हुए  थे
 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  668  जो  6  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  30  1992  को  अधिसूचना  संख्या

 172/92-dto  ०  शु०  और  शु०  में  कतिषय  संशोधन  किये  गए
 हैं  तथा  एक  व्याश्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  669  जो  6  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकालित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  17  1990  को  अधिसूचना
 संख्या  ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किये  गए  हैं  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  ]

 (2)  आय-कर  1961  की  घारा  296  के  अंतर्गत  आय-कर

 संशोधन )  1992,  जो  17  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
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 संख्या  का०  529  मैं  प्रकाशित  हुए  कौ  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण  )  ।

 में  रखो  वेखिह  संछ्या  एल०

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  ओर  नम्रक  1944  की  धारा  38  की  उपधारा

 (2)  के  अंतगत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण  )  :--

 सा०का०नि०  जो  1  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  20  1990  को  अधिसूचना  संख्या

 ०उ०शु०  में  कतिपय  संशोधन  किये  गए  हैं  ताकि  िटकर  कुम  कुम
 को  के-द्रोय  उत्पाद  शुल्क  से  सम्पूर्ण  छूट  दी  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  जो  7  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  1  1986  की  अधिसूचना  संख्या

 ०उ०शु ०  में  कतिपय  संशोधन  किये  गए  हैं  ताकि  मॉडवेट  स्कीम
 के  अंत्तगंत  केन्द्रौय  उस्पाद  शुल्क  ऋ्रैश्टि  भ्राप्त  करने  क ैसिए  उच्चतम  सौमा  को
 660  झपये  से  920  रुपये  प्रति  ढन  तक  बढ़ाग्रा  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  |

 [  प्रंचाजत्र  में  रखे  गए  ।  देखिए  स्रंद्या  एम ०  ]

 निश्षेप  बोमा  तथा  प्रत्पय  गारण्टो  निगश्न  1961  के  अन्तयंत  भारतीय
 निवेश  केन्द्र  के  वर्ष  1989-90  ओर  1990-91  के  वाबिक  प्रतिदेदनों  ओर  लेखाप  रौक्षित

 लेखाओं  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  घिलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला

 अलीगढ़  प्राभीण  अलौगढ़  का  ध्थ  1991-92  का  प्रतिवेधन

 वित्त  भस्जालव  में  राज्य  मन्त्री  दलबोर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  :

 (1)  बिधीष  बीस  सथा  प्रत्यय  गारंटी  सिमस  1961  की  धारा  50  की  उपधारा

 जी

 (4)  के  अन्तग्ंठ  निक्षेप  ब्रीमा  तथा  प्रत्यम  मरंटी  निमरस

 1991,  जो  23  1991  के  भारत  के  राजस्व  में  अधिसूचना  संख्या  डोअआईसी
 जीसोी/300/बोएस-7/9  में  कतिपम  संशोधन  क्िग्ने  ग्रए  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखो  देखिए  संख्या  एल  ०टी  ०-2453/92  ]

 भारतीय  निवेश  केन्द्र  के  वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  वाधिक*  प्रतिवेदनों
 ओर  लेखापरीक्षित  लेखानीं  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने
 बाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 ब्रंघालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संश्या  एल  ०टी  ०-2454/92]

 अवाधिक अवाधिक  प्रतिये  न  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  31  1992  9  2  को  सभा  प्रठल  पर  रखे  गए
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 (3)  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों
 को  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 अलीगढ़  ग्रामीण  अलोगढ़  के  वर्ष  1991-92  का  लेखे  तथा
 उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रग्थालय  में  रता  देखिए  संख्या  एल०्टी०  2455/92]

 हिसार  घिरसा  क्षेत्रीय  ग्रामोण  बंक  हिसार  के  वर्ष  1991-92  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०2456/92]

 यवतमाल  ग्रामीण  यवतमाल  के  वष  1991-22  का  लेखे
 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  |

 [  प्रंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टो०  2457/92  ]

 इटावा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  इटावा  के  वर्ष  1991-92  का  लेखे
 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रंधालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  2458/92  ]

 वालसाड  डांग  ग्रामीण  वालसाड  डांग  के  वषं  1991-92  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रम्धालय  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०टी०  2459/92]  ]

 जमुना  ग्रामीण  आगरा  के  वर्ष  199  1-92  का  लेखे  तथा  उन
 पर  लेखापरी  क्षक  का

 [  प्रस्थालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संरुषा  एल०टो०  2460/92]

 बाराबंकी  ग्रामीण  बाराबंकी  के  वर्ष  1991-92  का  लेखे  तथा

 उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रन्थालय  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०टो०  246

 अम्बाला  कुरुक्षेत्र  ग्रामीण  अम्बाला  के  वर्ष  1991-92  का

 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रस्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टी  ०
 2462/92]  2/92]

 थाणे  ग्रामीण  थाणे  के  वर्ष  1991-92  का  लेखे तथा  उन  पर

 लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रम्पालय  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०ठी  ०  2463/92] ]

 ग्वालियर  दतिया  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  के  वर्ष  1991-92  का  लेखे

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०टी०  2464/92]



 16  1914  )  देश  में  विदेशी  राष्ट्रिक  अन्तर्वाह  निवारग  विधेयक
 जय  +<

 सुल्तानपुर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  सुल्तानपुर  के  वर्ष  1991-92  का

 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०्टो  ०  2465/92]

 वर्धा  ग्रामीण  वर्धा  के  वर्ष  1991-92  [-92  का  लेखे  तथा  उन  पर

 लेखाप  रीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रंथालय  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०टी०  2466/92]

 श्री  राम  ग्रामीण  निजामाबाद  के  वर्ष  1991-92  का  लेखे
 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रंधालय  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०टी०  2467/92]

 फंजाबाद  क्षेत्रीय  ग्रामीण  फंजाबाद  के  व  1991-92  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखा  देलिए  संख्या  एल०टी  ०  2468/92]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  को  लेगी  ।  हम  विधेयकों  के
 स्थापन  को  ले  सकते  श्रीमती  बासवा  राजेश्वरी  ।

 3.06  स०  प०

 श्रमजीबी  बाल  कल्याण  विधेयक

 प्रोमती  बासवा  राजेश्वरोी  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  कि  श्रमजीबी  बालकों  के
 फल्याण  के  लिए  कतिपय  उपाय  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अ  नुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :  श्रमजीवी  बालकों  के  कल्याण  के  लिए  कतिपय  उपाय
 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 झोमतो  बासवा  राजेश्वरो  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करती  हूं  ।

 3.06}  स०प०

 ]

 देश  में  विदेशी  राष्ट्रिक  अन्तर्वाह्‌  निवारण  विधेयक *

 झोमतो  बासवा  राजेइवरी  :
 मैं  प्रस्ताव  करती  हूं

 कि  देश  में  विदेशी  राष्ट्रिकों
 का  अनधिक्ृत  प्रवेश  रोकने  और  उनके  विवाप्तत  तथा  उससे  सम्बन्धित  मामलों  सम्बन्धी  विधेयक  को
 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 हल्‍ृणणणणााााााभाााा  मी
 7-8-92  के  भारत  के  असाधारण  खंड  2,  में  प्रकाशित  ।
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 संविधान  विधेयक
 —

 4  1992

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  देक्ष में  विदेशी  राष्ट्रिकों का  भनधिकृत  प्रवेश  रोकने
 कौर  उनके  विवासन  तथा  उससे  सम्बन्धित  मामलों  सम्बन्धी  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 मति  दी  जाए
 बट

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआ  ।

 श्रोमती  बासवा  राजेदवरी  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थाषित  करती  हूं  ।

 श्रौ  अर्जुन  चरण  सेठी--अनुपस्थित

 3.07  म०  प०

 ]

 लघु  परिवार  सन्नियम  और  विधेयक*

 श्री  आर०  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  ऐसे  जिनका  केवल

 एक  ही  बच्ची  हो  तथा  सभी  अविवाहित  व्यक्तियों  के  लिए  नि:शुल्क  आवास  तथा  अन्य  सुविधाओं  और

 उनसे  सम्बन्धित  मामलों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :  ऐसे  जिनका  केवल  एक  ही  बच्चा  हो  तथा :
 हैमी  अंविवाहित  व्यक्तियों  के  लिए  नि  शुल्क  आवास  तथा  अन्य  सुविधाओं  ओर  उनसे  सब्यरम्धत
 मामलों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  आर०  सुरेन्द्र  रेड्डो  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 $.07३  भ०प॑०

 संविधान  विधेयकਂ
 37  में  संप्रोषन  )

 श्रो  दिलीप  भाई  संघानो  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  भर

 संक्षोघन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :  भारत  के  संविधान  में  ओर  संशोधन  करने  ब्ाले
 -  विधेयक  को  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 की  दिलौप  भाई  संधानी  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 अमम««<ञण-«ं  आम»»»नन  ऑनन»>भ.

 *दिनांक  2  के  भारत  के  असाधारण  भाम  खंड  2  में  प्रकाशित  ।
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 16  1914  संविधान  विषेषक

 3.08  भ०  १०

 ]

 संसद  की  विषयक

 श्री  बिलोप  भाई  संघानों  :  मैं  प्रस्साव  करता  हूं  कि  संख्द  को  छिसी  समा  को
 बेठक  गठित  करने  के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दो

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रदन  यह  है  :  संसद  की  किसी  सभा  की  बेठक  गठित  करने  के  लिए
 अपेक्षित  गणपूर्ति  निर्धारण  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की
 मति  दो

 प्रस्सव  स्वीकृत  हुआ  ।

 क्रो  दिलीप  भाई  संघानों  :  में  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 308  रे  सण्प७

 |

 विश्वविद्यालय  और  भहाविद्वायल  जाबियों  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  के  लिए  पढों  में  रिक्तियों  का

 श्री  मोहन  सिह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  विश्वविद्यालग्ों  गोर  मझ  विद्यालयों  में

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  पदों  में  रिक्तियों  क ेआरक्षण  का  उपबस्य
 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  विश्वविद्यालयों  ओर  महाविद्यालयों  में  अंसुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसू चित्र जनजातियों  के  लिए  पदों  में  रिक्तियों  के आरक्षण  का  उपबन्ध  करने  काले

 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 श्री  मोहन  लिहू  :  में  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.09  भ०  प०

 ]
 संब्रिध्तव  )  विधेयक *

 अनुच्छेद  आदि  का  अन्त:स्थापन  )

 श्री  मोहन  सिंह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  ओर  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनु  पति  दी
 _ न  ee  5 ५४५4७  छ  क००+मनकक  नमक मकान

 अदिसाक  7-3 1992  को  भारत  के  अताघारण  भाग  संड  2  में  प्रकाशित  ।
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 संविधान  विधयक  1993  !

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 झो  मोहन  वह  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 न्‍सनीनभनी  स्‍ननभन  निनना3।खअन्‍-न-»

 3.093  म०  प०

 ]
 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 भाग  का  अन्त:स्थापन  )

 श्री  खित्तबसु  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  लोक  प्रतिनिधित्व

 1951  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रइन  यह  है  :  लोक  प्रतिनिधित्व  1951  में  और

 घन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरः:स्थापित  करने  को  अनुमति  दी  जाये  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 झो  चित्त  बसु  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 न  मिनी  गननन-मक

 -  3.10  भ०  ९०

 '  '[  अनुवाद ]

 संविधान  विधेयक

 22  में  संशोधन )

 श्री  चित्त  बसु  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और
 संक्षोषत  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रएन  यह  भारत  के  संविधान  में  ओर  संशोधन  करने  वाले
 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  मैं  विधेयक  पुर:स्यापित  करता  हूं  ।

 सरकार दाम  ।

 *दिनांक  के  भारत  के  असाधारण  भाग  खंड  2  में  प्रकाक्षित  ।

 हा



 16  1914  संविधान  विधेयक

 3.10}  म०्प०

 ]
 बेयक्ति  स्वतन्त्रता  विधेयक  *

 श्रो  चित्त  बसु  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  भारतीय  तार
 1885  तथा  भारतीय  डाकघर  1898  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को
 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :  भारतीय  तार  1885  और  भारतीय
 डाकघर  1898  में  और  संशोचन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति
 दी

 श्री  चित्र  बसु  :  में  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं

 3.11  म०प०

 संविधान  विधेयक

 124,  आदि  में  संशोधन )

 शो  आर०  सुरेन्द्र  रेडडो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में

 और  संशोघन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह  है  :  भारत  के  संविधान  में  ओर  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्रो  आर०  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.11}  म०  प०

 ]

 संविधान  विधेयक  *

 अनुच्छेद  3306  ओर  3300  आदि  का

 श्री  के०  पो०  रेडडस्या यादव  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत के
 संविधान  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति दी  जाये  ।

 +दिनांक  7-8-1992 2  के  भारत  के  असाधारण  भाग  खंड  2  में  प्रकाशित  ।
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 रपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  के०  पो०  रेड्डय्या  धादव  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.14  म०  प०

 संविधाम  विधेयक

 अनुच्छेद  31,  आदि  का  अतःस्थापन )

 ]
 श्री  भगवान  हांकर  रावत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  भाश्त  कै  संविधान

 में  और  संशोघन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  ओर  संध्योषन  करने  वाले  विप्लेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 को  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 हि

 झो  भगवान  झंकर  रावत  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता

 3.12}  म०  १०

 ]
 संविधान  विधेयक *

 अनुझदेद  का  अंतःस्थापन  )

 झ  सेयद  झाहाबुद्दोन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधाद  में

 शौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर.स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  हैं  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशौधन  करने  वाले  विधेवक  कौ  पुर:स्थापित  करने

 की  कानुशति  दी  जाये  ।''

 प्रस्ताथ  स्वीकृत  हुमा  ।
 आओ  ................नननन-नननननननम-ममनननाननननलिनननननननननननननननननन।।य777:क्‍/क्‍क7 किक  नमन  नम  मनन.»

 +  दिनाक  के  भरत  के  अधारण  भाग  2  लण्ड  2  प्ें  प्रकाशित  ।
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 श्रो  संयद  शाहाबुद्दोन  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 3.13  म०  प०

 ]

 पंथनिरपेक्षता  संक्ध ते  विधेयक *

 श्रो  सेयद  शाहाबुद्दीत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  सरकार  तथा  प्रशासन

 में  पंचनिरपेक्षता  के  सिद्धान्तों  को  लागू  करने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 को  अनुमति दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 सरकार  तथा  प्रशासन  में  फंचनिरपेक्षतत  के  सिद्धान्तों  को  लागू  करने  का  उपबंध

 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वोक्षत  हुआ  ।

 ओऔ  संयद  शाहाबुद्दीन  :  में  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 न  अमन  अम««ा«भः  लमन>म«

 3.134$  म०  प०

 ]

 संविधान  सभा  विधेयक *

 ओ  मोहन  सिह  )  :  मैं  प्रस्तस्व  करता  हूं  कि  भारत  को  संविधवन  भभा  के

 गठन  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 महोदय  :  प्रवन  यह  है  :

 भारत  की  संविधान  सभा  के  गठत  का  उपवंध  करने  थाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  क्री  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 झी  मोहन  सिंह  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थरपित  करता  हूं  ।

 कंदिनांक  7-8-1992  के  भारत  कै  असाधारण  भाग  2,  खंड  2  में  प्रकाशित  ।
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 3.14  स०  प०

 ]

 विदेशो  राष्ट्रिकों  के  साथ  विवाह
 ओर  विधेयक "*

 श्रो  संयद  शाहाबुद्दोन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारतीय  नागरिकों

 के  विदेशी  राष्ट्रिकों  क ेसाथ  हुए  वित्राहों  को विनियमित  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 को  अनुमति  दो

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रइन  यह  है  :  नि

 भारतीय  नागरिकों  के  विदेशी  राष्ट्रिकों  के  साथ  हुए  विवाहों  को  विनियमित
 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्थोकृत  हुआ  ।

 श्री  संयद  शाहाबुद्दोन  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 ]
 विदेशस्थ  भारतीय  राष्ट्रिक  में  विधेयक*

 श्रो  संयद  शाहाबुद्दीन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  विदेशों  में  निवास
 करने  वाले  भारतीय  राष्ट्रिकों  को  संसद  में  प्रतिनिधित्व  देने

 का  उपबन्ध  करने  वाले  चिघेयक  को
 स्थापित  करने  की  अनुमात  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 विदेक्षों  मे ंनिवास  करने  वाले  भारतीय  राष्ट्रिकों  को  संसद  में  प्रतिनिधित्व  देने  का
 उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  संयद  शाहाबुद्दोत  :  मैं  विधेयक  पुर  करता

 मण०प०

 ]

 प्रबंध  में  कमं  चारियों  को  सहभागिता  विधेयक*

 ओ  विद्रयनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  किसी  उद्योग  में  लगे  हुए

 कदिनांक  7-8-1992  के  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  खंड  2  में  प्रकाशित  ।
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 ---+ —__—~

 स्थापनों  या  अन्य  संगठनों  के  प्रबंध  में  कमंचरियों  की  सहभागिता  को  उपबंध  करने  और

 उससे  संसक्‍्त  या  उसके  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 कि  किसी  उद्योग  में  लगे  हुए  स्थापनों  या  अन्य  संगठनों  के  प्रबंध
 कमंचारियों  की  सहभ-गिता  का  उपबंध  करने  और  उससे  संसक्त  या  उसके  आनुषंगिक
 का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  को  अनुमति  दी

 म०प०

 ]

 श्रीमतो  दिलकुमारो  भण्डारी  का  सं  विधान  विधेयक

 अनुसूची  में  संशोधन  )--  जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  दिलकुमारी  भण्डारी  द्वारा  उपाध्यक्ष महोदय : अब हम दिलकरुमारी भण्डारी द्वारा 10 अप्रैल, 1992  को

 आठवीं  अनुसूची  में  संशोधन  संबंधी  प्रस्ताव  आगे  चर्चा  अब  माननोय  मंत्री  जी  उत्तर दे
 सकते  हैं  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०एसम०
 :  इस  विधेयक  पर  दो  या  तीन  सत्रों  में  काफी  विस्तार  से  चर्चा  हुई  थी  और  इस

 चर्चा  में  काफी  संख्या  में  वक्‍ताओं  ने  भाग  लिया  था  ।  पिछले  सत्र  वाद-विवाद  में  मैंने  स्वयं  हस्तक्षेप
 किया  था  ओर  अब  विभिन्‍न  वकक्‍ताओं  द्वारा  उल्लेखित  सभी  मुद्दों  का  उल्लेख  अपने  उत्तर  में  विस्तार
 से  नहीं  करना  च।हता  |  इससे  वक्‍ताओं  की  यह  इच्छा  स्पष्ट  होती  है  कि  मारत  सरकार  को  आठवीं

 अनुसूची  में  और  भाषाओं  को  सम्मिलित  करने  की  बात  को  स्वीकार  करना  चाहिए  ।  चर्चा  के  दौरान
 दोया  तीन  भाषाओं  का  उल्लेख  किया  गया  वास्तव  विभिन्‍न  भाषाई  समुदायों  से  मारत

 सरकार  को  अम्यावेदन  ओर  मांगें  प्राप्त  हुई  सरकार  के  पास  जो  मुख्य  मांग  वह  है

 मणिपुरी  व  कोंकगी  के  सताथ-प्ताथ  संपाली  ओर  ऐथी
 अन्य  भाषाओं  को  भी  अनुसूची  में  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिए  ।  मैंने  खुद  ही  पिछलो  बार  इस  सभा
 में  यह  इच्छा  व्यक्त  की  थी  कि  हम  सभो  राजनंतिक  दलों  के  नेताओं  के  साथ  हस  विषय  पर  चर्चा
 करेंगे  भऔोर  हम  उसी  तरह  से  काम  करेंगे  जेसाकि  सभा  को  स्वोकायं  गृह  संत्री  के  कहने  पर

 प्रमुख  दलों  के  नेतओओं  की  एक  बेठक  आयोजित  को  गई  थी  और  इसमें  विचार  व्यक्त  किए  गए  थे  ।

 इस  चर्चा  के  आधार  जोकि  दल  के  नेताओं  की  बंठक  में  हुई  एक  आम  सहमति  हुई  थी  और

 उस  सहमति  के  आधार  पर  एक  विधेयक  तंयार  क्या  जा  रहा  है  और  यह  अन्तिम  स्तर  पर  पहुंच
 चुका  यही  कारण  है  कि  हमने  समा  को  का्यंवाद्ी  में  आठवीं  अनुसूची  को  भी  कार्य  सूची में  रखा
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 इसके  स्थस्पत  में  विलम्ब  इस  कारुणश  हुआ  है  क्योंकि  हम  संश्ोखन  के  अध्यक्ष्देदा  नहीं  ला

 सके  विगत  कुछ  दिलों  से  सभा  अत्यश्विक  महत्वपूर्ण  मुद्रों  को  खेकर  ध्यस्त  जिससे  खदस्थ
 उत्तेजित  हो  गये  थे  ।

 श्रतः  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  चालू  सत्र  में  माठवीं  अवुसूची  के  बारे  में  एक  विश्वेबक  प्रस्तुत
 फरने  को  स्थिति  में  ज॑सताकि  विपक्ष  के  नेताओं  की  बेठक  में  चर्चा  हुई  यह  म।मला  प्रधानमंत्री

 ओर  मंत्रीमण्डल  का  ध्यान  आकर्षित  करने  वाला  जंसे  ही  इसे  मंजूरी  दे  दी जाएगी  इसे  पुर:स्थापित
 किया  इसे  अभी  तक  मंजूरी  नहीं  दी  गई  इसलिए  मैं  आपका  समय  नहीं  लेना

 चाहता  ।

 मेरा  उत्तर  पूरा  होने  के  बाद  श्रीमती  दिलकुमारी  भण्डारी  को  बोलने  का  अधिकार  मैं

 उनसे  अनु रोध  करना  चाहता  हूं  कि  इस  तथ्य  के  परिप्रेक्ष्य  में  कि  इन  बिचारों  को  विधान  झें  लक्या  जा

 रहा  है  वे  अपना  विधेयक  वापस  ले  लें  ।  साथ  ही  सदस्यगण  इस  पर  पूर्ण  बाद-विवाद  करना  चाहेंगे  ।
 सभा  में  विधेयक  पुर:स्थापित  करते  समय  उन्हें  निश्चित  रूप  से  यह्‌  अवसर  इस  विधेयक  को

 इसी  सत्र  के  दो  रान  ही  यथाक्षीघ्र  स्थापित  करने  के  लिए  मैंने  ओर  मंत्रालय  ने  हरसंश्य  अ्रथास
 किया  है  ।

 श्री  अजय  सुक्षोपाध्याय  :  क्‍या  हम  इस  महीने  को  17  तारीख  तक  हसको
 उम्मीद  कर  सकते  वै्ात्त  )

 श्री  एम०एम०  जेकब  :  यदि  कोई  और  आशंका  है  शो  माननीय  सदस्य  स्थगन  के  लिए  कह
 सकते  में  मो  हसका  समर्थन  करने  लिए  तंयार  हम  इस  विधेकक  को  स्थगित  कर  सकते  हैं
 और  किद्भी  कोर  शुक्रवार  को  इसे  ले  सकते

 3.21  स०१०

 कत्तराशि]ह  पीठासोन  हुए  ]

 श्रो  इन्द्रजोत  :  मैं  मंत्री  जी  से  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  डन्‍्होंने
 अभी-अभी  हमसे  कहा  है  कि  इस  विधेयक  को  मंत्रीमण्डल  ने  उच्च  स्तर  पर  अभी  तक  मंजूर  नहीं
 किया  है  और  उन्होंने  कहा  है  कि  वह  इसे  अन्तिम  रूप  देने  में  व्यस्त  हैं  ओर  वह  इसे  पुर:स्थापित

 प्रशन  यह  है  कि  यदि  सिद्धांत  पर  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  ह ैऔर  जब
 विधेयक  को  अभी  तक  मंजूरी  नहीं  की  गई  है  तो  वह  पह  कंसे  कह  सकते  हैँ  कि  विधेयक  पुर:स्थापित
 किया  जाएगा  ।  मेरे  विचार  से  पुर:स्थापना  का  प्रश्न  केवल  तभी  जबकि  विधेयक  को  मंत्ीअण्डस

 ढ्वारां  अन्तिम्र  रूप  से  मंज्री  दे  दी

 शी  चित्त  दसु  :  क्‍या  में  माननीय  मंत्री  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  प्रस्तावित

 विधेभक  में  केवज  एक  ही  भाषा  शामिल  होगी  या  अनेक  भाषाएं  इसमें  शामिल  होंगी  ।  यदि  तो
 नेपात्री  खहित  अन्य  भाषाओं  को  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  करने  के  संबंध  में  क्‍या
 प्रस्ताव  हैं  4

 भाग  के  बारे  में  जो  मैं  स्पष्टी  करण  चाहता  हूं  बहू  यह  है  कि  संविधान  की  आठवीं

 अनुसूचौ  में  इन  माषाओं  को  शामिल  करने  के  लिए  इनका  चयन  करने  के  क्‍या  मानदब्ड
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 मोहन fog (देवरिया) : सभापति महोदय, अभी मंत्री जी ने

 रा

 श्री  मोहन  :  सभापति  अभी  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  वे  विधेयक

 प्रस्तुत  करने  वाले  ये  राज्य  मन्त्री  हैं  और  कंदिनेट  में  क्या  हो  रहा  मैं  समकता  हूं  कि  इसकी

 पूरी  जानकारी  नहीं  गृह  विभाग  ने  जो  जानकारी  दी  उसके  आघार  पर  यह  बात  कही
 अभी  जब  यह  विधेयक  इस  सदन  के  सामने  सरकार  ने  विभिन्‍न  दलों  के  नेताओं  से  बातचीत  के
 और  सरकार  की  ओर  से  समाचारपत्रों  में  एक  वक्तथ्य  प्रकाशित  हुआ  कि  सरकार  भी  कोई  विधेयक

 प्रस्तुत  करने  जा  रही  है  जिसमें  कोंकणी  की  अनुसूची  में  रखने  का  प्रस्ताव

 विचाराघीन  नतीजा  यह  हुआ  कि  दो  और  भाषाओं  को  जानने  वाले  लोग  सड़कों  पर  उतर
 डोगरी  और  मैथिली  भाषा  को  जानने  बाले  लोग  सड़कों  पर  उतर  मैं  तो  भोजपुरी  भाषा  का

 यदि  इसके  जानने  वाले  भी  सड़क  पर  उतर  आए  तो  मैं  सरकार  से  सफतोर  पर  भाहूंगा  कि

 सरकार  के  पास  अभी  जो  विधेयक  बिचाराधीन  है  जिस  पर  अभो  तक  कंबिनेट  ने  अपना  पूरा  मंतब्य

 जाहिर  नहीं  किया  उसमें  कौन-कोत-सी  भाषाएं  होंगी  ?  क्या  जितनी  भाषाओं  का  नाम  लिया  या
 सरकार  ने  ऐसा  कोई  निएचय  कर  लिया  है  कि  जिस  भाषा  के  समर्थंक  सहुक  पर  उतर

 वे  सरकार  पर  दबाव  तभी  सरकार  अपने  विवेक  का  इस्तेमाल  करेगी  या  सरकार  का  स्वयंमेव

 जिवेक  जाग्रत  होगा  कि  ऐसी  सभी  भारतीय  जिमकी  बोलने  और  समभने  वालों  की  संख्या

 कुछ  50  लाख  या  एक  करोड़  क्‍या  सरकार  ने  कोई  मापदंड  निर्धारित  किया  है  कि  जिस

 भाषा  को  लिखने  ओर  जानमे  वालों  की  संख्या  इतनी  उस  भाषा  को  हम  इथ
 विधेयक  में  इंट्रोड्यूस  क  यह  स्पष्टीकरण  मैं  मंत्री  महो-य  से  चाहता

 प्रेम  घूघल  :  सभायति  माननीय  सांसद  मोहन  सिंह  जी  ने  जो  बात

 उसी  संदर्भ  में  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  नेपाली  पर  एक  बिल  उसके  बाद

 मणिपुरी  पर  ऐजिटेशन  भोजपुरी  को  बात  इन्होंने  की  ओर  अपने-अपने  क्षेत्र  को बात  सब  कर

 रहे  हैं  और  होगरी  भाषा  को  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  करने  के  लिए  जम्मू  में  बड़ा  भारी  दांदौलन

 चल  रहा  र/जध्यानी  की  छत  यहां  लोक  समा  में  उठ  चुकी  मंत्री  महोदथ  बिलकुल  स्पष्ट

 आश्वासन  दें  कि  आपके  क्‍या  मापदंड  कोन-कौन-सी  भाषाओं  को  आप  आठवीं  अनुसूची  में

 शा  ल  करने  जा  रहे  हैं  और  क्या  जो  बात  उन्होंने  कही  क्या  यह  सत्य  निकलेगी  कि  जब  भी  किसौ

 भाषत  के  पन्चचर  हिमक  आंदोलन  सड़कों  पर  उतर  उसके  बाद  आप  अचानक  कह  देंगे

 कि  इसको  हम  शामिल  कर  रहे  हैं  ।  इसलिए  कृपया  राष्ट्रीय  स्तर  पर  ऐसे  मापदंड  ब6ाए  जाएं  जिसके

 अनुसार  यह  निश्चित  किया  जाए  कि  किस-किस  भाषा  को  आप  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  करेंगे

 अन्यथा  एक  गलत  संकेत  सारे  देश  में  जाएगा  कि  जहां  हिसक  आंदोलन  होता  है  उस  भाषा  को  तो  से

 लिया  जाता  है  और  जहां  लोग  शांतिशिय  ढंग  से  मांग  करते  चाहे  उनकी  मांगें  उचित  भी  वह
 भाषा  बहुत  बड़े  भाग  में  बोली  भी  जाती  उसके  बावजूद  अगर  आप  उश्षको  शामिल  नहीं  करेंगे  डो

 एक  तरह  से  यह  मानिए  कि  इतने  आंदोलनों  को आप  और  आमंत्रण  दे  रहे  हैं  जबकि  आप  पहले  से  ही
 अनेक  आंदोलनतों  में  उतमे  हुए  हैं  तो  क्यों  एक  आंदोवत  की  और  इनवाइट  कर  रहे  हैं  !  मेरा  आउसे

 अनुरोध  है  कि  कृपथा  स्पष्ट  नौति  अयताकर  सदन  को  और  इथ  राष्ट्र  को  भौ  सूचित  करें  कि  आप  क्या

 करना  चाहते

 श्री  अग्ूब  लात  :  मोहतरम  चेयरमन  मैं  राजस्थान  से  हूं  ।  राजस्वान

 इस  मुल्क  का  क्षेत्रफल  के  लिहाज  से  सबसे  बड़ा  ऋंत  इस  प्रांत  को  जुबात  एक  गोरतसाशो  जुक्षाव

 237



 संबिघान  विधेयक  9  1992

 वहां  का  कण-कण  वीरता  से  भरा  पड़ा  वहां  के  हमारे  लोगों  ने वोट  क्लब  पर  धरना  भी

 दिया  था  और  मंत्री  महोदय  को  आकर  अपना  ज्ञापन  भी  दिया  कि  क्‍या  इस  बिल  के  राजस्थानी

 जुबान  को  भी  शामिल  किया  जाएगा  या  मेरा  पुरजोर  आग्रह  है  कि  यह बिल  जब  पास  हो  तो  .
 राजस्थानी  भाषा  को  भी  दामिल  किया  जाए  ।
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 था  विजय  कुमार  सभापति जी, यहां  जो  ८2  हो रही  है  आठवीं  अनुसूची

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  सभापत्ति  यहां  जो  चर्चा  हो  रही  है  आठवीं  अनुसूची
 में  भाषाओं  को  स्थात  दिलाने  इस  बारे  में  क्‍या  मंत्री  महोदय  इस  बात  का  रुपाल  करेंगे  जब

 आठवीं  अनुसूची  के  बारे  में  नई  भाषा  का  पवाल  तय  कि  भाषा  ओर  बोल्ली  में  क्या  फर्क  है  ?

 हमारे  यहां  बिहार  में  जो  बातें  उठ  रही  भोजपुरी  ओर  मधी  हमारी  भाषा  हिन्दी  है
 लेकिन  वहां  में  भोजपुरी  और  मघी  बोलते  यह  सवाल  मैंने  नहीं  उठाया  कि  मघी  भाषा  को

 भी  अनुसूची  में  जोड़ा  जाए  लेकिन  देश  के  अन्दर  जो  बोलियां  वह  थोड़ी-धोड़ी  दूरी  पर  बदल  जाती

 बह  भाषा  का  रूप  नहीं  ले  सकती  तो  क्‍या  मंत्री  महोदय  जिस  भाषा  के  ऊपर  विचार

 उस  समय  इन  बातों  का  ख्याल  रखेंगे  या  नहीं  ?

 [  अनुवाद  ]

 श्री  अजय  मुखोपाध्याय  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  नेपाली  सहित  सभो  तीनों

 भाषाएं  प्रस्तावित  विधेयक  में  होंगी  ।  मैं  मंत्री  जी  से  यह  बात  स्पष्टरूप  से  जानना  चाहता  हूं  ।
 श्री  के०  पो०  रेडडय्पा  यादव  )  :  बहुत  पी  भाषाएं  हैं  जिन्हें  आठवीं

 अनुसूची  में  शामिल  किया  जाना  ये  लोग  पिछले  25  वर्षों  से  संघर्ष  कर  रहे  हैं  कि नेपाली  और

 मणिपुरो  को  आठवीं  अनुसचो  में  शामिल  किया  अब  इस  विधेयक  के

 माध्यम से हम चाहते हैं कि इन दोनों भाषाओं को आठवीं अनुसूची में क्षामिल किया जाए । 238
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 मैं  मानतीय  मंत्री  जी  को  यह  कहना  चाहता  हूं  वह  कोई  कानून  बनाना  चाहते
 सरकार  की  ओर  से  कोई  विधेयक  लाना  चाहते  तो  वह  यह  देखें  कि  इन  दोनों  भाषाओं  को  अवद्य
 शामिल  किया  यदि  वह  इन  पर  विचार  करना  चाहते  हैं  तो  इन  पर  अलग  विधेयक  के  द्वारा
 विचार  किया  ताकि  भारतीय  नेपालियों  की  आकांक्षाओं  का  सम्मात  किया  जा  सके  चंकि  वे  इसके
 लिए  पिछले  कई  वर्षों  से  संघर्ष  कर  रहें  हैं  ।

 |
 टर

 डा०  करण  सिंह  जो  1971  में  एक  विधेदक  लाए  थे  और  94  सांसदों  ने  प्रधानमंत्री  को
 ज्ञापन  दिया  इसलिए  इसको  आज  पुरःस्थापित  करना  कोई  नई  बात  नहीं  मैं  माननीय
 गह  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  नेपाली  और  मणिपुरो  भाइयों  की  भावनाओं  का  सम्मान  करें  ।

 श्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  आपका  अआभारो  हूं  कि  आपने  मुझे  अवसर  मैं
 हूं  कि  यह  मामला  अनिश्चित  मामला  नहीं  था  क्योंकि  अध्यक्ष  महोदय  के  साथ  विपक्षी

 नेताओं  की  बंठक  के  समय  सरकार  ने  सत्र  आरम्भ  होने  पर  पूरा  आश्वासन  दिया  था  कि  यह  विधेयक
 इसी  सत्र  में  पुरस्थापित  किया  यह  आहवासन  इस  सभा  में  भी  दिया  गया  मैंते  इस  बात
 को  कायंमंत्रणा  समिति  की  रिपोर्ट  के  आते  समय  स्पथ्ट  था  कि  इस  विधेयक  को  इस  सत्र  मं
 पुरःस्थापित  किया

 हमारा  एक  दल  प्रधानमंत्री  जी  से  उन्होंने  हमें  आश्वासन  दियाथा  कि  यह  विधेयक
 लाया  हमारी  उपस्थिति  में  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  ने  गृह  मंत्री  जी  से  कहा  कि  इस  संबंध  में
 तत्काल  अध्ययन  करें  और  उन्होंने  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  टिप्पणी  की  कि  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिस
 पर  मैं  विलंब  नहीं  करना  चाहता  क्‍योंकि  मैं  नहीं  चाहता  मैं  उनके  शब्दों  को  उद्धत  करता  हैं

 मामला  तुम्हारे  ऊपर  निर्मर  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  द्वारा  की गई  यह  एक  महत्वपूर्ण
 टिप्पणी  है  और  हम  बंठक  से  चले  सवंदलीय  शिष्टमण्डल  वहां  उपस्थित  उन्होंने  कहा  कि
 नेपाली  भाषा  को  इसमें  शामिल  करते  हुए  इस  विधेयक  को  हस  सत्र  में  पुर:स्थापित  किया  जाना
 चाहिए  ।  इन  आइवासनों  के  बावजूद  यह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि सरकार  अब  यह  वक्तव्य  दे  कि  इस
 मामले  को  अभी  अंतिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  और  उपराष्ट्रपति  के  निर्वाचन  की  वजह  से  सत्रकास
 पहले  ही  बढ़ा  दिया  गया  अन्यथा  सत्र  12  तारीख  को  समाप्त  हो  आज  तक  महीं
 छह  सप्ताह  तक  नहीं  चलता  |  वर्षों  स ेऐसा  कभो  नहीं  हुआ  कि  सरकार  छह  सप्ताह  तक  कोई  निर्णय
 नहीं  ले  सको  |  जहां  तक  पश्चिम  बंगाल  का  संबंध  है  यह  मामला  बहुत  महत्वपूर्ण  विधान  सभा  में
 एक  सर्वेदलीय  संकल्प  पारित  एक  नहीं  अनेक  संकल्य  पारित  कांग्रेस  सहित  सभी  दलों  के
 प्रतिनिधिमण्डल  दिल्ली  आये  थे  ।  कांग्रेत  दल  में  नया  सदस्‍्य  आ  सकता  हो  सकता  है  यह  उसकी
 अपनी  कोई  मजबूरी  रहो  मुझे  मालूम  नहीं  परन्तु  कुल  मिलाकर  पूरी  कांग्रेस  पार्टी  इसके  लिए
 बचनबद्ध  आप  अपना  प्रइन  अपने  नए  दल  से  पूछिए  मुझ  से  नहीं  ।

 सभापति  मैं  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  इसमें  दिलंब  न  इप्
 मामले  को  और  जटिल  न  बनाएं  और  मंत्री  महोदय  को  अपना  बचन  अवश्य  पूरा  करना  हम
 मांग  करते  हैं  कि  यह  विधेयक  इस  सत्र  में  ही  पुर:स्थापित  किया  अत्ययथा  हम  महसस  करते  हैं
 कि  भविष्य  में  इस  सरकार  द्वारा  दिए  गए  आश्वासनों  को  स्वीकार  करना  बहुत  कठिन  होगा  ।

 a इस  सत्र  के  आरम्भ  में  ही  एक  बचन  दिया  गया  था  कि  ओर  हम  चाहते  हैं  कि  नेपाली  को
 बिना  किसी  हेराफेरी  के  शामिल  किया  जाना  मामलों  के  बिगाड़ने  का  प्रयास  कया  जा  रहा
 है  जिसके  कारण  स्पष्ट  माननीय  मंत्री  जी  को  पक्षपात  नहीं  करना  उन्हें  र  मराह  किया  जा
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 रहाः  है  और  जहां  तक  भाषा  का  संबंध  यदि  पश्चपातपूर्ण  विचारों  से  उनका  पथप्रदर्शित  किया

 जाता  रहा  तो  वह  एक  बहुत  बुरा  और  खतरनाक  पूर्वोदाहरण  स्थापित  करने  वाले  हैं  ।

 हम  सरकार  से  नेपाली  भाषा  को  बिना  किसी  हेराफेरी  के  शामिल  करने  का  अनुरोध
 करते  में  यह  उल्लेख  कर  सकता  हूं  कि  पिछले  महीने  दाजिलिग  में  एक  सवंदलीय  बंठक  होने
 वाली  थी  ।  यह  नहीं  हुई  ताकि  स्थिति  और  अधिक  जटिल  ०  दो  जाए  क्‍योंकि  इस  सरकार  ने

 निश्चित  आइवासन  दिया  था  कि  यह  सरकार  इस  विधेयक  को  इस  सत्र  में  पुर:स्थापित  इसके
 बाद  यदि  सरकार  ने  ऐसा  नहीं  किया  तो  यह  कर  किया  गया  विश्वासघात  है  जौर  दिए  गए
 आश्वासन  का  उल्लंघन  निश्चय  ही  मैं  अब  कोई  विव!दपूर्ण  वक्‍त्य  नहीं  दे  रहा  शायद  वह
 इसे  पसंद  न  करें  ।  मैं  विन  म्नता  से  कह  रहा  हूं  कि  '  अब  इस  काम  को  अन्यथा  मुइिकिल

 थ्रो  याइसा  सिह  पुमनाम  :  जो  क्घियक  सभा  के  समक्ष  है  वह  नेपाणी

 और  मणिपुरी  से  संबंधित  है  र,ज्य  मंत्री  श्री  एम०  एम०  जेकब  द्वारा  दिए  गए  आश्वासन  के

 परिप्रेक्ष्य  उसके  आधार  मैं  विधेयक  के  प्रश्ताकक  से  कापस  लेने  का  अनुरोध  करता

 विधेयक  का  दो  भाषाओं  नेपाली  ओर  मणिपुरो  से  तंबंध  है  ।

 हमने  अभी-अभी  सुना  है  कि  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कुछ  मन्य  भोषाओं  का  भी  मुह  उठाया

 है  ।  हम  इसका  स्वागत  करते  हैं  ।  हम  ऐसा  नहीं  कहते  हैं  कि  उनके  मामले  पर  विचार  नहीं  किथा

 जाना  चाहिए  ।  हफें  बहुत  प्रसस्नता  ओर  यदि  उसके  मामलों  को  भी  सदन  में  लामम  जतता  है
 तो  हम  उनका  स्वाय्त  करेंगे  |  हम  उन  पर  जलग  से  विकरर  करेंगे  ।

 सभावति  महोदय  :  मैंने  आपको  केवल  कुछ  बातें  कहने  के  लिए  समय  दिया  भाषण  देनें  के

 सिए  नहीं  ।

 क्रो  पाइसा  सिंह  युमनास  :  मैं  इस  माननीय  समा  से  अम्रोध  करता  हूं  कि  अन्य  नई  भाषाओं
 को  शामिल  करने  के  प्रस्ताव  को  उसी  तरह  में  न  लिया  जाए  जंसा  कि  उस  विधेयक  को  पुर:स्थापित
 करते  समय  किया  गया  था  जिसका  यहां  उल्लेख  किया  गया  इन  कुछ  शब्दों  के  साथ  मैं  भी
 अब्य  लोगों  के  साथ  इस  विधेयक  की  प्रस्ताविका  श्रीमती  दिल  कुमारी  भण्डारी  से  अनुरोष  करता  हूं
 कि  वह  इसे  वापस  ले  ले  ।

 थ्रो  संपद  मसूदल  हुसंन  :  गवनंमेंट  की  तरफ  से  अआवद्वाहन  दिया
 गया  लेकिन  इस  आहवासन  को  पूर्ति  अभी  तक  नदों  को  गई  है  ।  में  तो  कहूंगा  कि  जब  वाबदा
 किया  तो  निमाना  पड़ेगा  ओर  इस  बिल  को  इसी  संक्षन  में  लाना

 मेरा  एक  खुकाव  है  नेपाली  भाषा  ओर  मणिपुरी  ऐसी  भाषाएं  हैं  जो  दो  राज्यों  को
 जपनी  श्राफीशियल  लेंग्वेज  हैं  ओर  राजस्थानी  और  मंथिलो  भाषाएं  राजस्थान  या  विह्दार  में
 जाफिशियल  लेंग्वेज  नहीं  हालांकि  उन्हें  साहित्य  अकाक्मी  ने  स्वीकृति  दी  तो  आपके  सामने  तो
 गाइडलाइन  बिलकुल  स्पष्ट  दी  हुई  हैं।जो  भाषा  किसी  स्टेट  को  अफोशियल  लेंग्वेज  हो  थोर

 साहित्य  अकादमी  की  स्वोकृत  भाषा  उसको  संविधान  की  आठवों  अनुसचि  में  शामिल  किया

 इसलिए  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  नेपानी  और  मणिपुरी  भाषाओं  को  संविधान  को  आठवीं  अनुसूची
 में  शरमिल  करने  के  लिए  इसी  सत्र  में  विधेयक  लाया

 ]

 भी  एम०  एम०  जंकब  :  में  एक  बात  ओर  स्पष्ट  करना  चाहता  हमारे  कुछ  माननीय
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 सदस्य  मुझ  से  पूछ  रहे  थे  कि  हम  विधेयक  में  क्या  श्ञामिल  करने  जा  रहे  हैं  और  हम  क्‍या  कर  रहे
 हम  विधेयक  में  क्या  कुछ  कहने  जा  रहे  सरकार  की  यह  बहुत  पुरानी  प्रथा  है  कि  विधेयक  के
 समा  में  वास्तविक  रूप  से  पुरःस्थापित  होने  और  परिचालित  होने  से  पहले  कोई  भी  विधेयक  को

 विषयवस्तु  को  सावंजनिक  नहीं  करेगा  ।  ऐसा  करना  वास्तव  में  खुद  नियम  का  उल्लंघन  करना  है  ।

 में  ऐसी  स्थिति  में  नहीं  हूं  कि  में  उस  विधेयक्र  की  विषय-वस्तु  को  ठोक-ठीक  बता

 परन्तु  साथ  ही  जिस  भावना  से  यह  विधेयक  लाया  जा  रहा  है  और  जिस  भावना  से  इसे  तैयार  किया

 गया  है  वह  सब  इस  सभा  को  मालूम  हैं  ।

 पिछली  बार  बोलते  समय  मेने  यह  सव  बिलकुल  स्पष्ट  कर  दिया  श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 मेरी  आरंभिक  प्रतिक्रिया  के  बाद  इसलिए  वह  मेरी  बात  नहीं  सुन  इसौलिए

 उन्होंने  कहा  कि  सरकार  आश्वासनों  आदि  का  उल्लंघन  कर  रही  मेने  कहा  कि  भाषाओं  को
 आठवीं  अनुसूची  में  झ्ञामिल  करना  इस  समय  प्रकाशित  हुई  कारयसूची  में  शासिल  सरकार
 का  यह  विचार  है  कि  इसे  इस  सत्र  में  लाया  जा  रहा  मेने  यह  भी  कहा  था  कि  हम  आजकल
 सदन  में  अन्य  कार्यों  में  व्यस्त  थे  ।  यहां  तक  कि  जो  अध्यादेश  हम  लाने  वाले  हैं  यदि  पारित  नहीं  किया
 गया  तो  वह  भी  व्यप्गत  हो  समयाभाव  के  कारण  इन्हें  भी  पारित  नहीं  किया  जा  सका

 क्योंकि  सदन  अन्य  अनेक  मुद्दों  पर  उत्तेजित  था  !

 मैं  सभा  की  उत्तेजना  को  समभता  हूं  और  उससे  सहमत  हूं  ।  परन्तु  जिन  भाषाओं  को  शामिल
 किया  जा  रहा  है  उनके  उस  भाषा  का  नाम  क्‍या  होने  जा  रहा  है  आदि  सभी  बातें  विस्तार  की
 बातें  हैं

 और  इन  पर  उस  समय  वाद-विवाद  होना  चाहिए  जब  विधेयक  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया

 जाए  ।  हमने  जो  भी  सुझाव  यहां  पर  दिए  गए  हैं  उन  पर  विचार  कर  लिया  सभी  सुझावों  को
 नोट  कर  लिया  गया  वह  पहले  ही  विधेयक  का  अंग  बन  गया  है  |  अधिकांश  सुझावों  पर  विचार  कर
 लिया  गया  है  ।  शीघ्र  ही  एक  समुचित  विधेयक  पुर:स्थापित  किया  हमें  यह  विधेयक
 इस  सत्र  में  वुर:स्थापित  होने  की  आशा

 कृपया  अन्य  अध्यादेजों  को  पारित  करने  में  ओर  अन्य  आवश्यक  कार्यों  में  हमारे  साथ  सहयोग
 करें  ताकि  हमें  अन्य  विधेयकों  को  लाने  का  समय  मिल  सके  )

 ***

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  जहां  तक  अच्छे  काम  करने  का  संबंध  इस  सरकार  को
 मौजूदा

 विपक्ष  से  ज्यादा  जिम्मेदार  विपक्ष  नहीं  मिल  सकता  ।  परन्तु  दिक्कत  यह  है  कि  सरकार  मुश्किल  से  ही
 अच्छा  काम  करती  *'  *

 एक  व्यक्ति  के  अलावा  भाषा  विधेयक  को  चर्चा  किए  बिना
 ही  पारित  कर  दिया  “'

 )
 '**

 श्री  गुमान  मल  लोढा  :  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  आश्वासन  चाहंगा  कि  आठ
 करोड़  लोगों  की  राजस्थानी  को  इस  विधेयक  में  सम्मिलित  किया  जाएगा  ।  यह  भाषा  पहले  से
 ही  साहित्य  अकादमी  में  है'**  )

 श्रो  एम०  एम०  जेकूब  :  मैं  इस  विधेयक के  प्रस्तुतकर्त्ता  से  इसे  वापस  लेने  का  अनुरोध  करता

 हूं  ताकि  हम  अपने  विधेयक
 को  प्रस्तुत  कर  सके  ।

 हु

 श्रीमती  दिल  कुमारो  भण्डारी  :  सभापति  मैं  आपको  घन्यव:द  देती  हूं
 तथा  माननीय  गृह  मंत्री  श्री  एम०  एम०  जेकब  जी  को  बधाई  देती  हूं  ।  संविधान  की  आठवीं  सूबी  में

 नेपाली  और  मणिपुरी  भाषा  को  मान्यता  प्रदान  करने  सम्बन्धी  मेरे  विवेयक  का  गम्भी  रतापूरव॑  क
 ओर  पूरी  तरह  के  सभर्थन  करने  के  लिए  मैं  सभा  के  सभी  माननीय  सदस्यों  को  धन्यवाद  देती  हूं  ।
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 च््ः

 इस  सम्सानीय  सभा  के  विद्वान  सद्रस्फों  ने  बड़े  परिश्रम  से  नेपाली  भोर  मणिपुरी  भाषा  के

 विशिन्त  पहलुओं  का  उल्लेख  किया  है  तथा  इसे  मान्यतव  प्रदात  करने  का  समर्थन  किया  उन्होंने
 इस्रका  बेशञामिक  भावनात्मक  तथा  मनोब्नेज्ञासिक  पक्ष  उजागर  किया  तथा  उनमें  से  कुछ  मे  देश
 के  लोकतां  जिक  तथा  राजनीतिक  व्यवस्था  को  गतिशीलता  में  इसे  सम्मिलित  किया  श्री  इन्द्रजोत
 को  छोड़  कर  इस  विधेयक  का  सभी  ने  सम्थ॑ंत्र  +या  |  मैं  यह  क़दूना  चाइतो  हूं  कि  भास्त  के  नेपाली
 झप्रेगों  की  भावना  को  इस  समर्थन  तथा  विश्वास  जो  आप्रने  हम  लोगों  के  प्रति  प्रकट  किया  है

 स्पर्श

 व्य  क्तगत  रूप  से  में  स्रभो  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिये  गये  सकारात्मक  उत्तर  से

 ड्रहृत  प्रभावित  हुई  हूं  क्योंकि  बहुत  कम  मुद्दों  भें  इस  प्रकार  का  स्वेश्षम्मत  दृष्टिकोण  अपनाया  जाता  ”

 सुझे  अहवय  मिश्रित  खुश्ती  हुई  जब  वाद-विवद  के  दौरान  मैंने  छड़ीसा  करे एक  माननीय  सदस्य
 को  न  केक्‍्स  इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  देख्स  बर्बल्‍क  उन्हें  नेपाली  ऋाषा  में  बोलते  भी  सुना  ।

 आप  शुभसे  सहमत  होंगे  कि  सभी  माननीय  सदस्यों  के  विचार  उनके  राजनीतिक
 छलों  के  राजनीतिक  स्वार्थ  से  प्रभावित  नहीं  ये  बल्कि  वे  विषयनिष्ठता  दथा  स्वतन्त्र  बिचार  के

 फरिचायक  ये  तथा  उनके  व्यक्तिगत  विचार  यह  हमारो  स्वस्थ  लोकतांत्रिक  परम्परा  का  संकेत

 हमें  इस  स्वतन्त्र  तथा  उचित  निर्णय  की  इस  विशेषता  को  बरकरार  रखना

 एक  बार  सरकार  को  मैं  सही  ओर  भोतिक  कार्यवाद्दी  करने  को  पीछे  न  हटने  के  लिए

 बधाई  देती  हूं  ।  इस  कायंवाही  से  नेपाली  और  कोंकणी  भाषा  बोलने  वाली  बिशाल

 संस्यां  को  सम्मिलित  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 भारत  सरकार  को  ओर  से  माननीय  मंत्री  श्रीएम०  एस०  जैकब  द्वारा  दिय्रे  गये  इस  आइवासन
 को  उल्तन  में  रखते  हुए  कि  भर्णिपुरी  तथा  कोंकणी  भाक्षा  को  झासिल  फिए  जाने  पर  विचार

 किया  जायेगा  और  चूंकि  इसे  नये  विधेयक  में  शामिल  कर  ज्िमा  गया  मैं  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिये

 गए  आश्वासन  कि  इस  सत्र  में  ही  विधेयक  पुर:स्थापित  किया  सभा  स्रे  अपना  विधेयक  वापस

 लेने  की  अनुमती  चाहती  हूं  ।

 खजाप्रति  महोदय  :  मानमीय  सदस्या  अबना  विधेषक  बापस  लेने  के  लिए  समा  की  जनुमति  हेतु
 फिस्ताब  कर  सकती  हैं  ।

 श्रोमती  दिल  कमारो  भण्डारी  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  कि  भरत  के  संविधान  में  भोर

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  वापस  लेने  को  अनुमति  दी  जाये  ।

 लापति  अहोबल  :  प्रएन  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  वापस  लेने  की

 अनुमति  थी  जाये  ।”

 ओमतो  दिल  छूमारी  भण्डारो  :  मैं  विवेयक  वशषस  लेती  हूं  ।
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 श्री  भगवान  शंकर  राकस  का  संधिधान  चित
 आदेश  विधेयक

 में  संशोधन  )

 सभापत्ति  महोदय  :  अब  हम  संविधान  प्रदेजण )  आदेश

 )  विधेयक  पर  चर्चा  श्री  भगवान  शंकर  रावत  प्रस्ताव  करेंगे  कि  विधेयक परः  किचार
 किया  जाए  ।

 श्रो  भगवान  शंकर  रावत  :  सभापद्दि  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 1977  में  बंशोक्षम
 करने  वाले  विवेयक  पर  विचार  किया

 यह  कांस्टीट्यूशन  आडंर  अमेंडमेंट  बिल  मैं  प्रस्तुत  कर  रहा

 हूं  ।  इसलिये  यह  प्रस्तुत  करने  की  आवश्यकता  हुई  है  कि  देश  को  स्वतंत्रता  प्राप्त  होने  के  इतने  लम्धें

 अंतराल  के  ब।द  भी  अभी  तक  हम  लोग  यह  तय  नहीं  कर  पाये  कि  कॉत-कौन-सी  जातियां  आज

 समाज  के  अन्दर  ऐसी  हैं  जिन्हें  शेड्यूल्ड  कारट  के  रूप  में  सम्मिलित  और  समाहित  किया  जाये  और

 उन्हें  सुविधायें  दी  कौन-कौन-सी  जातियां  ऐसी  हैं  देश  भर  में  जिन्हें  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  रूंष  मेंਂ

 सम,हित  किया  जाये  और  उन्हें  सुविधायें  दी जाये  और  कौन-कौन-सी  ऐसी  जातियां  हैं  जिन्हें  पिछड़ीਂ
 जातियों  के  रूप  में  माना  जाए  ओर  सुविधायें  दी  समूचे  देश  के  अन्दर  विभिन्‍न  स्थानों  में

 विभिन्‍न  प्रदेशों  में  उन्हें  विभिन्‍न  प्रकार  से  द्रीट  किया  जाता  मुझको  बहुत  हास्यास्पद  स्थिति  उस

 समय  नजर  आई  जब  पता  चला  कि  द्विमावल  प्रदेश-के  एक  हिस्से  सें  जिसे  पुराना  हिमाचल  प्रदेश

 कहते  हैं  वहां  गद्दी  और  गूजर  अनुसूचित  जनजातियां  हैं  लेकिन  जो  नया  क्षेत्र  हिम्प्रचल  प्रदेश  का  हैं
 वहां  उनको  अनुसूचित  जनजाति  में  शामिल  नहीं  किया  गया  एक  द्वी  प्रदेश  के  अन्दर  एक  ही
 जाति  के  लोगों  के  साथ  दो  प्रकार  का  व्यवहार  होता  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  के  लिये  एक  नियम  बम

 था  जो  भारत  सरकार  ने  बनाया

 ]
 के  परम्परागत  प्रथाओं  ने  अत्यधिक  शेक्षिक  तथा  आर्थिक

 पिछड़ेपन  को  जन्म  दिया  है  ।”

 )
 ऐसी  सारी  कम्पुनिटीज  लेड्यूल्ड  कास्ट्स  के  अन्दर  ज.येंग्री  ओर  शेड्यूल्ड  ट्राइब्सः  में  --

 ]
 छलम  मोगरोलिक  दृष्टि  से अलग-यलग  तथा  हाममान्‍्य  रूप

 से  समाज  से  मिलने  में  संकोच  करना--ये  पिछड़ेपन  के  लक्षण
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 ये  क्राइटी  रिया  रखे  गये  ।

 हेड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  लिये  महत्वपूर्ण  आवश्यकता  इस  वात  को  है  कि

 एक  बा  र  सप्रीक्षा  तथा  सिहावलोकन  किया  जाये  इस  बात  का  कि  देश  के  अन्दर  आज  तक  जो  जातियां

 शेड्यूल्ड  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  में  और  बेकवर्ड  कम्युनिटीज  की  लिस्ट  में  शामिल  को  गई  उनकी
 क्या  स्थिति  बनी  |  इसके  अतिरिक्त  अन्य  जो  जातियां  हैं  देश  भर  की  उसमें  60  जातियां  ऐसी  हैं  जिनके

 रिप्रेजेंटेशन  पड़े  हुए  हैं  और  उन  जातियों  के  लोगों  ने  मांग  की  है  कि  हमें  शेड्यूल्ड  कास्ट  में  शामिल

 हमको  शेड्यूल्ड  ट्राइब  में  शामिल  हमको  बंकवर्ढ  कम्युनिटी  में  शामिल  उस

 सूची  के  अन्दर  उन्हें  शामिल  नहीं  किया  गया  वे  राजनीतिक  दल  जो  यहां  पर  अनेक  प्रकार  के

 राजनीतिक  प्रलोभनों  की  बातें  तो  करते  हैं--चाहे  मंडल  आयोग  के  नाम  पर  या  अन्य  आधारों

 पर  हो  लेकिन  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  यह  है  कि उन  जातियों  जिनको  अनुसूचित  जनजाति  की  सूची
 में  शामिल  होना  चाहिए  ऐसी  जातियों  के  लोगों  को  जनजाति  की  सूची  में  शामिल  नहों  किया  गया

 है  ।  यह  एक  दुःख  भरी  कहानी  किसी  एक  पर्टिकुलर  पोलिटिकल  रिजीम  की  नहीं  मैं  बताना  चाहता

 हुँ  कि  बंजारा  समाज  के  लोग  निरन्तर  मांग  करते  रहे  हैं  कि हमको  अनुसू चित  जनजाति  में  शामिल

 करिए  ।  उत्तर  प्रदेश  के  अन्दर  उनको  शामिल  नहीं  किया  गया  लेकिन  बिहार  व  उड़ीसा  में  बंजारा

 समाज  के  लोगों  को  एसटी  में  शामिल  कर  दिया  गया  सन्‌  1988  में  मेरे  मित्र  श्री  संयद

 शहाबुद्दीन  जी  इस  समय  सदन  में  नहीं  ने  एक  तारांकित  प्रश्न  के  उत्तर  में  तत्कालीन  कल्याण

 मंत्रालय  में  श्रीएती  सुमति  से  तो  उन्होंने  उत्तर  दिया  कि  रिश्रजेटेशन  पर  विचार

 जल  रहा  है  ओर  एक  काम्प्रहेंसिव  रिवीजन  आफ  लिस्ट  एसटी  एंड  एससी  पर  विचार  किया  जा

 रहा  यह  भी  कहा

 इसके  अतिरिक्त  अनुस'चत  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  की  वरतंमान  सूची  में  कोई  संजोघन

 स्ि्फ  संसद  के  अधिनियम  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  341(  2)  तथा  342(2)  को  ध्यान  में  रखकर

 ही  किया  जा  सकता  है  ।

 लेकिन  1988  से  लेकर  सरकारें  बदलती  प्रधान  मंत्री  बदलते  राजनीतिक  दल

 विभिन्‍न  प्रकार  से  आते  लेकिन  किसी  राजनीतिक  दल्ल  उनकी  सरकार  को  फ्रसत  नहीं  मिली

 कि  उन  पिछड़े  हुए  बंजारा  समाज  के  लोगों  को  या  अन्य  जातियों  के  लोगों  को  देश  की  विकास  की
 शंगा  में  कुछ  सुविधा  दे  सके  ।  संविधान  का  कुछ  लाभ  दे  सर्क  ओर  उनके  आर्थिक  तथा  सामाजिक
 विकास  के  लिए  काम  कर  सके  ।  उसके  बाद  1990  में  एक  सांसद  श्रो  अजित  मेरे  र्याल  से
 ते  अभी  भी  उन्होंने  23-3-1990  को  एक  अतारांकित  प्रश्न  तत्कालीन  श्रम  व  कल्याण  मंत्री

 श्री  राम  विलास  पासवान  से  पूछा  उन्होंने  भी  चलता  हुआ  उत्त र  दिया  ।

 ]

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  की  सूचो  में  व्यापक  संशोधन  पर  एक  मंत्रीमंडलीय
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 लय

 नोट  तैयार  किया  गया  था  और  पूर्व  की  स  त्रीमण्डल  में  विचारायं  हेतु  प्रस्तुत  किया  गया

 गया  था  ।  मंत्रीमं डल  ने  2-1988  के  अपने  बंठक  में  इसे  टाल  दिया

 यानि  कि  जो  मंडल  कमीशन  की  बात  करते  उन्होंने  भी  गरीबों  के  आंसू  पोंछने  के  लिए
 पिछली  प्तरकार के  प्रस्ताव  को  भी  स्व्रीकार  नहीं  किया  ।  इतना  ही  उन्होंने  कहा --

 ]
 इस  सम्बन्ध  में  प्राप्त  सभी  प्रस्तावों/सिफारिशों  पर  वर्तमान  सरकार  फिर  से  विचार

 कर  रही  इलके  अनुसूचित  जातियों/अनुसूबित  जनजातियों  को  वतंमान  सूची  में
 कोई

 संशोचन'**
 ॥

 ]
 वही  रटा-रटाया  जवाब  कि  उसके  लिए  कानूत  बताना  आखिर  कानून  बनाने  के  लिए

 किसने  रोका  आज  भी  स्थिति  यह  है  कि  इस  बंजारा  समाज  के  लोग  दर-दर  की  ठोकरें  खाते
 फिरते  लेकित  उनकी  हिमायत  करने  वाला  कोई  नहीं  आज  भी  अगर  आप  यहां  एक  किलोमीटर

 की  दूरी  पर  तो  वोट-कलब  के  मंदान  में  बंजारा  समाज  की  महिलायें  ओर  पुरुष  अनशन  पर  बंठे

 धरना  देकर  बंठ  आज  के  समाचार  पत्रों  में  ओर  कल  के  समाचार  पत्रों  में  है  कि  वे  स्ट्राइक  कर

 रहे  हैं  और  अन  शन  पर  बंठे  लेकिन  उनकी  मांगों  उनकी  समस्याओं  को  सुना  सहीं  जा  रहा

 इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हू  कि  उत्तर  प्रदेश  के  अन्दर  वर्तमान  में  घो  राजी

 और  थाइह  जनजातियां  आतो  ये  जातियां  भी  बंजारा  ज॑सी  हैं  और  स्थायी  तौर  पर  नहीं  रहती  हैं  ।

 जो  नॉम्सं  बेकवर्ड  क्लास  के  लिए  सरकार  ने  बनाए  उन  नॉमसं  के  अन्तर्गत  आती  बंकवर्ड

 अनुसूचित  जनजाति  के  रूप  में  ।  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  इस  विधेयक  को  पास  किया

 इस  बारे  में  मैंने  सत्ता  पक्ष  के  लोगों  स ेबात  की  और  समाज  कल्याण  मंत्री  जी  से  बात  की  तथा

 चर्चा  की  ।  मैं  जब  एक  वर्ष  पहले  चुनकर  आया  मेरे  प/स  बंजारा  समाज  के  लोग  आए  तो  मैंने

 उनके  डंप्युटेशन  के  सिलसिले  में  उनसे  बात  की  ।  उन्होंने  कहा  कि  आप  चिन्ता  न  बस  तुरंत
 अभी  हम  बिल  लेकर  आ  रहे  हम  भी  विचार  कर  रहे  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  88  से  लेकर

 अब  तक  जितनी  सरकारें  आईं  और  चली  गईं  लेन  वहू  विचार  इनका  पूरा  नहीं  हो  सका  इसलिए  यह
 विचार  पूरा  हो  जाए  और  सरकार  को  बिल  लाने  को  फुरसत  इसलिए  मैं  यह  बिल  लाया  हूं

 और  मैं  चाहूंगा  कि  इस  बिल  को  पास  किया  जाए  जिससे  अनुसूचित  जनजाति  में  अब  बंजारा  समाज

 के  लोग  शामिल  हो  जाएंगे  तो  उनके  बच्चों  को  भी  सहूलियतें  मिल  जाएंगी  ।

 मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  कि  मंडल  आयोग  के  बड़े  हलले  हैं  ओर  इसके  साथ

 अनुसचित  जाति  की  भी  यहां  पर  बड़ी  दुद्ाई  दी  जाती  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  कहना  चाहता

 हूं  कि
 आप  सुविधाए  दें  दाहे  न  दें  लेकित  हमारा  अपमान  न  मैं  आगरा  के  क्षेत्र  से आया  हूं  ओर

 वहां पर  जाटव  समाज  के  लोगों  को  अगर  चमार  शब्द  कह  कर  सम्बोधित  किया  जाता  है  तो  यह  गाली

 समझी  जाती  आपके  पास  हमारे  लिए  देने  के  लिए  कुछ  हो  तो  न  देना  चाहें  तो  न  दीजिए
 लेकिन  हमारे  स्वाभिमान  के  साथ  खिलवाड़  न  मैंने  उनका  यह  आदेश  देखा  दिल्ली
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 एडबिभिस्ट्रेशन  की  वह  यह  दिखाना  चाहता  हूं  कि  कॉंस्टीट्यूशन-यूनियन  टेरेटरी  श्षेड्यूलडः
 कास्ट  आर्डर  1951  ये  सेंबस  अप्रफ  1981  शेक््यूह्ड  कास्ट  का  नं०  2  में  दिया  हुआ  गौर  पर
 जाटब  रूमाज  को  जाटव  चमार  कह  कर  कहा  गया  नं०  का  मैं  पूरी  के
 साथ  कहना  चाहता  हूं  और  समूचे  देश  के  अन्दर  लोगों  को  पता  लगेगा  तो  जाटव  समाज  के  लोगों  को

 ॥ैर  खास  तौर  से  पदिचमी  उत्तर  प्रदेश  के  लोगों  को अपमान  की  आग  लम  जाएगी  और  दुर्भाग्य  की

 बात  है  fa  पंडित  जवाहर  लात  नेहरू  से  लेकर  राजा  विश्वनाथ  सिंह  तक  की  सरक।र  ने  और श्री  मान्‌
 चन्द्रशेखर  जी  की  सरकार  ने  इस  काम  को  ठीक  नहीं  किया  और  हमारे  जाटव  समाज  के  स्वाभिमान
 पर  लात  मारी  अपमान  किया  यह  नं०  10  उसमें  जिखा  हैं  कि  चमार

 जटथा  प्य  जाटव  हमारा  जाटव  अपने  को  जाटव  चमार  कहने  को  तेयार  नहीं  ह ैऔर  इसलिए

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  अनुसक्चित  जातियों  के  ये  राजन  किक  नेता  समभते  हैं  कि  जब  हिन्दू
 सर्माज  के  लोगों  जो  समाज  में  ऐतिहासिक  कारणों  से  उपेक्षित  रहें  उनको  उपेक्षा  हुई  है

 इसलिए  बाबा  साहेब  भीमराव  अम्बेडकर  द्वारा  बनाए  हुए  संविधान  के  तहत  जो  उनको  उन्नति  के

 बसरइए  गए  वहां  वे  उन्नति  तो  करेंगे  लेकिन  स्वाभिमान  के  साथ  जीकर  करेंगे  और  इप्तलिए  मैं
 यह  मांग  करना  चाहता  हूं  कि  इस  चमार  दाब्द  जाटव  चमार  दाब्द  को  हटा  कर  केवल  जाटव

 रखा  जाए  और  अगर  इसको  नहीं  रखेंगे  तो  देश  भर  के  अन्दर  यह  समाचार  संदेश  जाएगा
 ओर  एक  भूतपूर्व  संकट  पंदा  हो  जाएगा  जिसे  यह  सरकार  मेन  नहीं  पाएगी  ।  यह  चेतावनी  देना

 चाहता  हू  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  को  समाप्त  करते  हुए  एक  बार  सामाजिक  न्याय  का
 तारा  देने  वाले  उन  सभी  लोगों  से  कहना  चाहता  हूं  कि  मंडल  आयोग  की  सिफारिश  के  अन्दर  भी  इन

 बंजारों  के  हित  की  बात  कद्टी  गई  थी  ओर  यह  कहा  गया  था  कि  इन्हें  अनुसूचित  जन-जातियों  में
 लेकिन  लोगों  को  वोट  की  खातिर  मंडल  आयोग  की  प्विफारिशों  को  स्वीकार  करने  का  ध्य+न

 तो  आ  गया  लेकिन  उस  मंडल  आयोग  की  में  दिया  हुआ  है  कि  बंजारों  को  अनुसूचित
 जाति  में  शामिल  ये  स्वीकार  करने  की  उन्हें  फ्रसत  नहीं  इम्नलिए  इन  बंजारों  का

 और  समाज  के  अन्य  पिछड़े  हुए  तबकों  जिनको  संरक्षण  को  आवश्यकता  है  जो  अपने  को  हशेड्यूल्ड
 कास्टਂ  में  कहने  को  तेयार  हैं  और  उनकी  परिस्थितियां  ऐसी  हैं  जो  शेडयूल्ड  ट्राइब्स  में  अपने  को  कहनेਂ
 को  तैयार  उनको  परिस्थितियां  वंसी  हैं  जो  पिछड़ी  हुई  जाति  में  कहने  को  तंपार  उनकी

 परिध्यितियां  उन  नामंस  के  अंतर्गत  आतो  हैँ  जो  घोषणाएं  आपने  की  सिद्धान्त  और  नियम  बनाएं

 एक  बार  उतर  सारी  जातियों  का  पुतरावलोकन  करिए  और  पुनरावलोकन  करने  के

 स्क्रुटीनाइज  करने  के  समाज  के  उन  पिछड़े  हुए  तबकों  जिनको  आप  सबकी  ओर  द्ञासकोय

 सहायता  की  आवश्यकता  संविधान  की  को  सही  रूप  से  साकार  करने  के  लिए  पुतरावलोकन
 करने  के  बाद  उनको  उसमें  शामिल  एक  कर  समूची  लिस्ट  का  नए  धिरे  से  आंकलन  कौ  रए

 ओर  जहां  जिसको  आवश्यकता  है  जो  पिछड़े  हुए  हैं  उतको  सामाजिक  संरक्षण  प्रदान  किया

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपीन  करता  हूं  कि  इस  विधेयक  को  राजनीति  की  फटबाल  न

 बना  कर  इसको  सही  स्प्रीरिंट  में  लेते  हुए  और  सरकार  कहती  है  कि  हृसः  इसको  करना  चाइते

 4.00 म०प० इसको करे । आज भी संयोग से उसो पार्टी को के अंदर राष्ट्रीय जनता 246:
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 दल  की  सरकार  थी  और  तक  मेरी  पार्टी  का  प्रइन  हमारे  नेता  श्री  लालकृष्ण  आडबाभी  ने

 बहुत  पहले  कहा  हुआ  है  कि
 इस  काम  को  किया  इसलिए  मैं  अपील  करना  चहूंगा  कि  हसको

 सवंसम्मात  से  पास  किया

 ]

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 संविधान  1967  में  संक्षोध्न
 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 ]
 थ्रो  मोहन  घिह  :  ति  एक  बहुत  ही  «मित  प्रइन  पर  रावत  जी  ने

 बहुत  अच्छा  संशोधन  प्रस्तुत  किया  भारतीय  संविधान  के  तहत  उत्तर  प्रदेश  सरक।र  ने  1967  में

 अनुसूचित  जाति-अनुसूचित  जनजाति  की  सूची  बनाई  उसमें  बहुत  सारी  विसंगतियां  हैं  भौर  बुत
 सारी  ऐसी  जाठियां  हैं  जो  अनुसूचित  जाति-जनजाति  में  आती  लेकिन  उनका  समावेश  उन  सूक्षियों
 में  नहीं  इपलिए  यह  चुकाव  बहुत  उचित  है  मोर  मैं  इसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 सभापति  उत्तर  प्रदेश  में  जो  बंजाराज  ति  उसकी  जो  चोजें

 अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  निर्धारित  की  गई  हैं  इस  देश  उप्त  कमोटी  के  अनुसार  यह  जाति

 अनुसूचित  जनजाति  सची  में  सम्मिलित  करने  योग्य  है  और  इसको  सम्मिलित  न  करना  उसकी  उम्नक्त
 में  बचा  पंदा  करना  है  ।

 मुझे  ठीक  से  याद  जब  इप  आदरणोय  सदन  में  पहले  पत्र  में  एक  विधेयक्र  कल्याण  मंत्रालय
 की  ओर  से  गुजरात  की  कुठ  ज!तियों  को  अनुसबित  जःजाति  में  सम्मिलित  करने  के  लिए  लाया  गया
 था  और  उस  समय  विभिन्‍न  राज्यों  क ेकई  माननीय  सदस्यों  ने  यह  सुझाव  रखा  था  कि  उनके  राज्य
 में  भी  जो  सूची  वह  त्रुटिपूर्ण  इस  पर  एक  बात  आई  उप्त  दौरान  जब  मण्डल  कमीशन  की

 संस्तुतियां  लागू  की  जा  रही  उधञ्ष  समय  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  भो  कल्याण  मंत्रालय  को  निर्देश
 दिया  कि  नए  सिरे  से  श॒द्र  और  पिछड़ी  और  बति-पिछड़ी  जातियों  की  सूचो  तंयार  की  जाए
 कौर  कल्याण  मंत्रालय  ने  उप्ते  तहत  एक  मुकस्मिल  सूची  नए  सिरे  से  बनाकर  रखी  मंत्री  महोदय
 मे  इस  सदन  के  सामने  आश्वासन  भी  दिया  था  कि  उस  सूची  के  अनुरूप  एक  विस्तृत  और  मुकम्निसे
 विधेयक  आज  की  तारीख  तक  सदन  के  सामने  नहीं  रखा  जा  सका  है  ।

 सभापति  उत्तर  प्रदेश  में  एक  यौण  जाति  उसके  बारे  में  कई  प्रकार  की  विसंगतियां

 कुछ  जिलों  में  उसको  अनुसूचित  जाति  कुछ  जिलों  में  पिछड़  वर्ग  में  गौर  कुछ  जिलों  में

 सूचित  जनजाति  में  माना  जाता  नतीजा  यह  है  कि  विभिन्‍न  जिलों  के  जो  जिलाधिकारी  उत्को *
 प्रमाण-पत्र  जारी  करने  में  दिक्कत  होती  है  ।

 एक  और  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  10  दर  पूर्थ  जो  जनगणना  हुई  उसके  मुताबिक
 आज  की  तारीख  में  3-4  फीक्षदी  अनुसूचित  जाति  और  जनजातियों  की  संख्या  में  वद्धि  हुई  है॥
 संविधान  इस  बात  का  अछू  सन  देता  है  कि  हर  जनमणना  के  बाद  डीलि'्मटेक्नन  क्षेत्रोंका
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 पुनरसीमन  लेक्नि  1976  में  एक  संविधान  संशोधन  करके  यह  कर  दिया  गया  कि  अब  यह

 पुनरस्सी  मन  सन्‌  2000  के  बाद  इसके  पीछे  एक  बहुत  सो  ची-समझी  साजिश  है  और  वह  साजिश

 यह  है  कि  संपूर्ण  जनसंख्या  के  अनुपात  में  पिछड़ी  जातियों  का  परिगणित  और  अनुसूचित
 जनजातियों  का  जो  अनुपात  हो  गया  उभी  अनुपात  में  तत्काल  विधान  समा  गौर  लोक  सभा  में  सीटों
 में  वृद्धि  करनी  सरकारी  नौकरियों  में  जो  आरक्षित  स्थान  उसमें  भी  वृद्धि  करनी  पड़ेगी  ।
 तो  यह  कुटिल  कोशिश  होती  रहरी  यदि  और  जातियों  को  बनुप्तचित  जाति-जनजाति  में

 समाहित  कर  लिया  गया  तो  सरकारी  नोकरियों  में  भी  उनके  आरक्षण  अनुपात  में  वृद्धि  करने  का
 दबाव  सरकार  पर  इसलिए  सरकार  के  ऊपर  हावी  जो  द्विज  मस्तिष्क  के  लोग  वे  किसी  भी

 कीमत  पर  इसको  स्वीका  र  करने  के  लिए  तेयार  नहीं  यह  जो  लम्बी  साजिश  इसके  कारण  इस

 सूची  में  किसी  भी  प्रकार  का  परित्रतंत  करने  में  सरकार  को  परेशानी  होती  है  ।

 इसलिए  मैं  इप  विधेयक्र  का  समयेन  करते  हुए  सरकार  से  आग्रह  करना  चाहता  हंं  कि  इस
 सदन  के  अन्दर  कल्याण  मन्त्री  जी  जो  मुकृम्मिल  विधेयक  प्रस्तुत  कल्याण  मन्त्री  जी  का
 आहवासन  है  और  कल्याण  मंत्रालय  में  मण्डल  क)ीशन  की  संस्तुरतियां  लागू  होने  के  बाद  पूरे  देश
 में  जो  सर्वेक्षण  करवाया  था  उस  सर्वेक्षण  के  अनुगात  में  अति-शुद्र  मौर
 दलित  जातियों  की  संलूया  नये  पभ्िरे  से  निर्धारित  की  जाए  तथा  उसी  जनसंरूया  के  अनुपात  में  विधान
 सभा  तथा  लोक  सभा  की  सीटें  और  सरकारी  नौकरियों  में  सीट  आरक्षित  की  मैं  इसका
 समर्थन  करता  हूं  ।

 क्रो  सेपद  मसूदल  हुसेन  :  चेयरमेन  आज  जो  नया  बिल  आपके  सामने

 प्रस्तुत  मैं  इसका  समयेत्र  करते  हुए  एक-दो  बातें  जरूर  कहना  चाहूंगा  ।  हमारे  यहां  जो  शेडयूल्ड

 कॉस्टस  ओर  ट्राइब्स  की  लिस्ट  है  यह  अजीब  ढंग  से  बनती  जिससे  सवालात  पैदा  होते
 लिस्ट  का  सबसे  बढ़ा  लेकना  हम  समभते  हैं  कि  एक-एक  स्टेट  की  लिस्ट  अलग-अलग  ण्क

 स्टेट  में  जो  शेडयूल्ड  कॉस्ट्स  या  ट्राइब्स  के  हिसाब  से  मान्यता  प्राप्त  नहीं  मुश्किल  यह  होती  है
 कि  आज  के  जमाने  में  बराबरी  नहीं  वे  लोग  काम-काज  के  लिए  दूसरे  स्टेट  में  जाते  बसते  हैं  ।
 जब  वे  वहां  जाते  हैं  तो  नान-शेडयूल्ड  फॉस्ट्स  हो  जाते  हैं  मोर  उनके  लिए  बहुत-सी  दिक्‍्कतें  पैदा

 होती  हैं  ।

 सरकार  से  मेरा  आग्रह  है  कि  आफिशियल  बिल  जब  लायेंगे  तो  इस  बात  का  ध्यान  रखें  और
 एक  कॉमन  लिस्ट  बनाएं  ताकि  यदि  कोई  शेडयूल्ड  कॉस्ट्स  का  आदमी  एक  स्टेट  से  दूसरे  स्टेट  में
 माइग्रेट  हो जाए  तो  उसका  नाम  शेडयल्ड  कॉस्ट्स  यः  ट्राइच्स  की  लिस्ट  से  न  इस  पर  ध्यान  देना

 बहुत  जरूरी  यह  मैं  समभता  हूं  ।

 राजस्थान  के  बंजारे  के  बारे  में  एक  भाननीय  सदस्य  ने  ऐसे  बंजारे  बहुत  से  स्टेट्स  में

 हमारे  यहां  मी  यू  ०पो  ०  के  कुछ  हिस्सों  में  भी  बहुत  सी  जगहों  पर  अक्सर  एक  जगह  से

 दूसरी  जगह  ये  लोग  अपने  घन्धे  के  लिए  जाते  इन  लोगों  के  लिए  बढुत  सी  दिककतें  पंदा  होती

 कहीं  रिकाग्नाइज्ड  कहीं  रिकाग्नाइज्ड  नही  इस  पर  ध्यान  देना  बहुत  जरूरी  ऐसा  मैं
 समभता  हूं  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  शेडयल्ड  कॉस्ट  और  दोडयल्ड  ट्र।इब्स  की  लिस्ट  में  इन  क्लूजन  की  बात

 बहां  आयी  किन-किन  को  इनक्लूड  करना  चाहते  यह  अगर  पता  चलता  तो  बोलना  और  आसान

 होता  ।  कहीं  ऐसा  न  हो  जाए  कि  इनक्लूजन  के  समय  जो  शेडयूल्ड  कॉस्ट  या  शेडयूल्ड  ट्राइब्स  के  अन्दर
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 नहीं  आते  हैं  उनका  नाम  भी  आ  जाए  ।  हसको  भी  ध्यान  में  रखना  लेकिन  सबसे  अहम  बात

 यह  है  फि  जो  शेड  यूल्ड  कॉस्टय  और  छेडयूल्ड  ट्राइब्स  की  लिस्ट  बनाते  वह  एक  हो  रूपाल
 से  बनाते  कि  उनको  हालत  में  कुछ  सुधार  सरकार  की  तरफ  से  उनको  प्रोटेक्शन

 उनकी  माली  हालत  सामाजिक  स्थिति  में  कुछ  परिवर्तत  लेकिन  लिस्ट  बना
 कर  हम  छोड़  देते  हैं  ओर  इलेक्शन  के  समय  कुछ  सीटें  रिजवं  हो  जाती  हैं  आकी  जो  काम  करना

 माली  हालत  को  सुधारने  के  सामाजिक  स्थिति  को  बदलने  के  इस  पर  लोग  ध्यान  देना

 भूल  जाते

 अगर  इस  चीज  को  मूल  जाएं  तो  लिस्ट  बनाकर  क्‍या  आज  भारत  कृषि  प्रधान  देश

 है  जिसमें  सबसे  बड़ी  समस्या  रेडीकल  लेंड  रिफार्म  न  हो  की  है  ओर  गरीब  तबके  के  लोगों  के  हाथ  में

 जमीन  न  पहुंचायो  जाए  तो  इनकी  मालो  हालत  नहीं  बदल  सकती  लिस्ट  लिस्ट  से  बाहर
 जायेंगे  या  सिर्फ  इलेक्शन  के  लिए  कुछ  कांस्टीच्युएँत्वी  रिजव॑  रहेगी  तो  इससे  काम  नहीं
 बेलफेयर  मिनिस्टर  वहां  पर  हैं  इसलिए  मैं  कहूंगा  कि  लंड  रिफार्मं  आपके  दापरे  के  बाहर  है  लेकिन

 आपकी  केबीनेट  के  बाहर  नहीं  वेलफेयर  मिनिस्टर  होने  के  नाते  आपको  ज्यादा  जोर  देना  चाहिए  ।

 अनुसूचित  जाति  और  जन-ज!ति  की  जो  लिस्ट  बनी  हुई  है  और  जो  बहुत  से  पिछड़े  हुए  इलाके  में  रहते
 तीस  साल  से  ऊार  हो  गए  हैं  तो  लेंड  रिफाम  एक्ट  होने  के  बाइ  भी  उनके  पास  जमीन  क्यों  नहीं

 पहुंबी  उनको  जम्रीत  क्यों  नढीं  दी  जा  रही  जो  जमोत  सरकार  के  पास  है  और  वह  वेल्ट  हो
 गई  है  तो  उप्त  को  निकालकर  पट्टे  पर  दिपाजा  रहा  जहां  भी  देते  हैं  तो  यह  पट्टा  छीन

 लिया  जाता  इनके  ऊरर  दबाव  पट्टा  पाने  के  बाद  भी  जमीन  वापिस  देने  पर  मजबूर  हो  जाते

 इनके  प्रोडक्शन  के  लिए  इन्तजाम  करना  उतके  हाथ  में  जमीन  नहीं  पहुंची  उतक  घर  के

 दरवाजे  तक  शिक्षा  का  इन्तजाम  नहीं  किया  है  तो  उनकी  माली  हालत  ख़राब  सिर  छिपाने  के

 लिए  भी  उनके  पास  इन्तजाम  न  हो  तो  यह  लिस्ट  बताकर  कोई  काम  नहीं  इस  पर  ज्यादा  लंबी

 चर्चा  करना  मैं  नहीं  समझता  हूं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  सदन  में  जितने  विद्वान  सदस्य  हैं  वे  इस  बात  को

 जानते  हैं  कि  क्या  हो  रहा  गांव  में  सामन्‍्तवाद  का  ज्यादा  दबाव  इस  दबाव  से  उनको  निकालना

 है  और  बचाना  है  ओर  उनकी  माली  हालत  एवं  सामाजिक  स्थिति  को  बदलना  उन्हें  शिक्षा

 दिलानी  है  और  उनके  लिए  घर  बनाना  हर  जगह  से  शेडयूल्ड  कास्ट-शेडयूल्ड  ट्राइब्स  एम०एल०ए०

 और  एम०पी०  हो  गए  हैंतो  उसकी  बराबर  साभेदारी  होनो  सदन  में  कई  बार  चर्चा  हो  चुको

 है  कि  दोडयूल्ड  कास्ट्स  और  देडयूल्ड  ट्राइब्स  का  नौकरी  का  कोटा  फिल-अप  नहीं  हो  रहा  है  ।  आप

 सममते  हैं  कि  उनमें  क्वालिटी  नही  है  ओर  वे  ए-बी-सी  ग्रेड  में  नहीं  हो  सकते  ग्रेड-फोर  यानी  जो

 पीयन  की  पोस्ट  भी  फिलअप  नहीं  हो  रही  है  ओर  आप  कहते  हैं  कि  सूटेबल  कंडीइंट्स

 एवेलेबल  नहीं  हैं  इसलिए  एस  ०सी०एस०टो०  का  कोटा  फिन्अप  नहीं  हो  रहा  कल्याण  मंत्री  यहां

 बैठी  हुई  हैं  व ेजवाब  देंगी  ।  मैं  उनसे  कहूंगा  कि  आपका  विभाग  बहुत  महत्वपूर्ण  विभाग  सिर्फ

 लिस्ट  बदलने  से  काम  नहीं  हो  कोई  नाम  जोड़  दिया  जाये  ओर  कोई  निकाल  दिया  जाये  इससे  काम

 घलने  वाला  नहीं  है  ।  -

 मैं  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  पहला  तो  यह  है  कि  कॉमन  लिस्ट  हो  अगर  कोई  अनुसूचित
 जाति  का  आदमी  एक  राज्य  में  अनुसूचित  जाति  में  है  ओर  दूसरे  राज्य  में  नहीं  है  तो  ऐसा  नहीं  होना

 यही  बात  अनुसूचित  जनजाति  के
 बारे  में  भी  होनी  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  यह
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 ठोक  है  कि  आपके  दायरे  में  यह  बात  नहीं  लेकिन  केबिनेट  के  दायरे  में  आप  वहां  दबाव  डालिये
 और  रेडिकल  लेंड  रिफामं  जिसके  बारे  में  आपकी  सरकार  कमिट  कर  चुकी  उस  कमिटमेंट  को

 फुलफिल  जो  वेस्टेड  जमीन  है  उनको  दिलायें  जिनके  पास  कुछ  नहीं  है  इससे  उनको  माली

 हालत  सुघरेगी  ।

 प्रो०  प्रेम  घूमल  समापति  श्री  भगवान  शंकर  रावत  ने  जो  प्राइवेट
 मैम्बसे  बिल  रखा  है  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  की  लिस्ट  में  ध्रंशोधन  करने  के  लिए  उसको

 बहुत  हो  सीमित  उद्देश्य  क्योंकि  इसको  उन्होंने  उत्तर  प्रदेश  तक  ही  सीमित  रखा  मेरा  सुभाव
 कल्याण  मंत्रीजी  को  यह  है  कि  इस  तरह  के  बहुत  से  प्रस्ताव  और  विधेयक  पहले  भी  अलग-अलग
 सांसदों  द्वारा  अपने-अपने  प्रदेशों  या  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित  रहकर  आते  रहे  पिछले  सत्र  में

 कदमीर  में  गूजरों  को  अनुसूचित  जनजाति  में  शामिल  करने  का  विधेयक  आया  और  यहां  पास  हुआ  ।

 उस  समय  भी  हमने  सुझाव  दिया  था  कि  किसी  क्षेत्र  विशेष  या  जाति  विशेष  तक  सीमित  न

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  नीति  का  निर्धारण  किया  जाना  जंसा  कि  मेरे  से  पूर्व  वक्‍ताओं  ने  भी

 इस  बात  की  ओर  ध्यान  दिलाया  है  कि  कोई  आदमी  एक  प्रदेश  में  अनुसूचित  जाति  या  जनजाति  में

 शिना  जाता  है  तो  वह  उस  प्रदेश  से  दूसरे  प्रदेश  में  चला  जाये  तो  बह्ां  उसको  वे  सुविधायें  नहीं  मिलती

 जी  अनुसूचित  जाति  या  जनजाति  के  व्यक्ति  को  मिलती  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  किसी  पेशे

 से  जुड़े  हुए  जो  नाम  हैं  वे  उप्त  प्रदेश  में  कुछ
 हैं  भोर  दूसरे  में  कुछ  और  हो  जाते  हैं  ।  क्योंकि  वह  जाति

 उस  नाम  के  न  होने  पर  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  लिस्ट  में  शामिल  नहीं  है  इसलिए  उसकी  वे

 सुविधायें  समाप्त  हो  जाति  हैं  ।

 मैं  आपको  एक  विचित्र  बात  बताता  हिमाचल  प्रदेश  में  कुछ  भाग  जब  पंजाब  का  1966
 में  पुनगंठन  हुआ  तो  पंजाब  से  जोड़ा  गया  हिमाचल  प्रदेश  ओर  हरियाणा  की  भी  स्थापना  तो

 हिमाचल  प्रदेद  में  जिसको  हम  पुराना  क्षेत्र  कहते  हैं  बहां  जो  गद्टी  या  गूजर  हैं  वे  अनुसूचित  जनजाति३
 के  लेकिन  उसी  प्रदेश  का  नया  हिस्सा  जो  पंजाब  से  कटकर  गया  वे  अनुसूचित  जनजाति  में  शामिल

 नहीं  हैं  ।

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  आर०एल०  :  कोन  सी  जगह  में  रहते  हैं  ।

 प्रो०  प्रेम  घूमल  :  भाटिया  साहब  पुराने  का मतलब  जो  नंचे  का  एरिया  है  वहां  गूजरों
 शहौ  को  अनुसूचित  जनजाति  में  शामिल  किया  गया  है  ।

 श्री  आर  ०एल०  आप  लोग  बहुत  ऊंचाई  पर  क्यों  नीचे  आना  चाहते

 प्रो०  प्रेम  घमल  :  गद्दी  और  गजर  पहाड़ों  पर  भी  रहते  हैं  इसलिए  कह  रहा  इनके  साथ
 जो  सामाजिक  अन्याय  हो  रहा  है  कह  समाप्त  नहीं  हुआ  एक  प्रदेश  में  भी  इस  तरह  की  श्रेणियां  बन
 गई  हैं  ।

 सम।पति  एक  और  उदाहरण  है  ।  लोहार  को  लोहे  का  काम  करता  तरखान  जो

 लकड़ी  का  काम  करता  दोनों  एक  परिवार  के  सदस्य  होते  लोहार  को  अनुसूचित  जाति  में
 रखा  ओर  लकड़ी  का  काम  करने  वाला  नहीं  तरखान  को  वह  सुविधा  नहीं  मिल  रही  जो

 कांस्टीट्वें  सी  झेड्ल्ड  कॉस्ट  के  लिए  रिजवं  है  यहां  पर  छुहार  एम०पी०  या  एम०एल  ०ए०  बन  सकता

 है  लेकिन  उसी  परिवार  में  जो  लकड़ी  का  काम  करने  वाला  हैओर  पटबारी  ने  हसको  एष्ट्रो  कर  दी
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 उसको  वह  सुविधा  नहीं  उसके  बच्चों  को  स्कूल  में  सुविधा  नहीं  एक  छ्ेडल्ड  ट्राईब  के  नाते  कोई

 चुनाव  लड़  सकता  इसलिए  मेरा  सुमाव  है  जंसाकि  मैं  शुरू  में  कह  चुका  हूं  कि  जम्मू  कश्मीर  में

 जब  आपने  ग  जरों  को  पिछले  सँशन  पें  शेड्ल्ड  ट्राईब्स  में  शशमिल  उसी  समय  मैंने  कहा  था  कि
 सारे  देश  को  देख  लिया  साथ  लगते  प्रदेश  को  भी  देख  लीजिए  और  एक  बार  संविधान  संशोघन
 लाईये  ओर  जो  जातियां  बाहर  रह  गई  उसमें  शामिल  इसलिए  मेरा  तो  यह  सुझाव  रहेगा  कि

 अ'रक्षण  की  नीति  पर  एक  बार  पुनविचार  किया  जाए  ।  ऐसा  न  हो  कि  हर  बार  छोटे-छोटे  प्रदेश  से

 कोई  मांग  आये  कि  इनको  शायिल  किया  तो  इसलिए  कोई  लेजिस्लेशन  पौसेज  में  लाकर  कोई

 कानून  बन  सकता  है  ?  जैसे  बंजारा  को  आपने  शामिल  कर  दिया  पा  कहीं  कुर्मी  रह  मैं  ज्यादा

 जाति  का  नाम  नहीं  लूंगा  लेकिन  यह  सुझाव  अवश्य  दूंमा  कि  राष्ट्रीय  स्तर  पर  यह  निर्धारण  कर  विया
 जाना  चाहिये  कि  कौन-कौन  सी  जाति  को  आप  शेद्ल्ड  कास्ट  में  रखना  उचित  समभते  उनको

 शामिल  किया  जाना  चाहिये  तो  करें  ।

 सभापति  श्रब  दूसरा  मसला  जुड़ा  हुआ  है  कांस्टीट्वेस्ती  रोटेशन  5-10  साल  के

 बाद  चुनाव  क्षेत्र  ददल  दिया  जाये  ।  जो  आरक्षित  क्षेत्र  वे  खुले  हो  जायें  भौर  जो  खुल
 हैं

 आरक्षित  कर  दिया  कई  कांसस्‍्टीट्वेंसी  20-20  साल  से  रिजव॑  चल  रही  यदि  उस

 कांस्टीटवेंसी  से  कोई  सवर्ण  जाति  का  व्यक्ति  चुनाव  लड़ना  चाहता  है  तो  वह  उस  रिजवं  सीट  से

 चुनाव  नही  लड़  सकता  उसी  प्रकार  से  यदि  ओपन  सीट  है  तो  वहां  से  क्षेडल्ड  कॉस्ट  का  यदि

 अच्छा  कार्यकर्ता  भी  वह  चुनाव  नहों  लड़  सकता  ऐसी  सीट  कोई  होगी  जहां  से  अनुसूचित
 जनजाति  का  व्यक्ति  ओपन  से  जीतकर  एम०पी०  या  एम०एन०ए०  बना  हो  ।  इसलिए  यह  जरूरी  है
 कि  ऐथी  रोटेशन  निश्चित  कर  देनी  चाहिए  कि  वह  स्थान  दस  वर्ष  तक  रिजवं  उसको  बाद  में

 ओपन  कर  जाये  ।  इससे  भी  समस्या  हल  हो  सकती  है  ।

 सभापति  फिर  शेड्ल्ड  ट्राईब्स  गौर  शेडल्ड  कास्ट  की  लिस्ट  में  शामिल  होने  का

 मुख्य  आकेषंण  नोकरी  में  बारक्षण  प्राप्त  करना  शिक्षा  में  समय  जो  भिन्न-भिन्न

 सुविधायें  मिलती  रोजगार  में  सुविधायें  प्राप्त  करना  भी  इसमें  आता  इस

 कारण  यह  दोड़  लगी  हुई  है  कि  इस  जाति  को  शामित्र  जेसाकि  मण्डल  क्रमीक्षन  की  बात

 उठी  थी  ।  मण्डल  आयोग  की  लिस्ट  में  एक  नाम  चिड़ीमार  जाति  भी  यह  कौन  सी  एक  जाब्नि

 पटियाल  है  जो  उच्च  जाति  के  राजपूत  वे  सभी  प्रकार  का  सुविषायें  चाहते  हैं  क्‍योंकि  मण्डल

 आयोग  की  लिस्ट  में  नाम  इसलिए  यह  सारा  झगड़ा  जःति  के  आधार  पर  मेरा  अनुरोध  है  कि

 एक  बार  राष्ट्रीय  स्तर  पर  केन्द्रीय  सरकार  यह  सुनिश्चित  करे  और  एक  कमी  ध्चन  बंठे  जो  सारी  सूचनायें

 इकट्॒ठी  करें  कि  कौन-कौन  सी  जाति  होनी  चाहिए  और  जो  नहीं  होनी  बे  न  हों  ताकि  स्थान

 परिवतंन  पर  एक  प्रदेश  से  दूसरे  प्रदेश  जाने  पर  जो  सुविधायें  मिलती  वह  बनी  रहें  क्योंकि  ऐसा
 न  होने  पर  ही  वे  लोग  पीछे  रह  गये  इसके  साथ  ही  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 सभापति  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  उसके  धन्यवाद  ।

 श्रो  हेरचस्द  खिह  :  सआपत्ति  यह  जो  बिल  माननीय  सदस्य  ने  पेक्ष  मैं

 उसकी  मुखालिफत  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हमारे  मुल्क  को  आजाद  हुए  45  बषं  हो  गए  हैं  ।

 एस०  सी०  एस०  टी०  के  लोगों  को  अभी  तक  कोई  लाभ  नहीं  दिया  गया  ।  असेम्बली  में  ओर  संसद  में

 तो  रिजवंशन  के  मुताबिक  लोग  एस०  सी०  के  आ  जाते  हैं  मगर  जहां  कोई  काम  होता  वहां  इनका

 जिक्र  नहीं  होता  ।  यहां  की  वजा  रत  बन  गई  ओर  उसमें  16  मिनिस्टर  हैं  मगर  उसमें  एक  भी  शेड्यूल
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 कास्ट  का  नहीं  है  ।  बाकी  जो  स्टेट  मिनिस्टर  या  डिप्टी  मिनिस्टर  होते  हैं  ये  तो  मिनिस्टर  ही  नहीं
 होते  हैं  ।  ये  तो  कैबिनेट  में  नहीं  बंठते  ।  जो  बंठते  हैं  वह  16  हैं  और  उनमें  पापुलेशन  के  मुताबिक  जितने
 संसद  के  अनुसूचित  जाति  के  सदस्य  उनके  अनुपात  में  होना  चाहिए  ।  चेयरम॑न  आप  हैरान

 होंगे  कि  राज्य  सभा  में  पंजाब  से  इस  साल  दो  मेम्बर  शेड्यूल  कास्ट  के  आए  40  साल  तक  कोई

 अनुसूचित  जाति  का  मेम्बर  राज्य  सभा  में  नहीं  लिया  इस  साल  दो  मेम्बर  आए  हैं  ।  मैं  इनका

 बड़ा  घन्यवाद  करता  हूं  प्राईम  मिनिस्टर  साहब  का  कि  इन्होंने  ऐसा  किया  आप  यह  देखिए  कि  पैदा

 होने  के  20  साल  बाद  व्यक्ति  बी०  ए०  कर  लेता  बीो०  ए०  करने  के  बाद  वकालत  भी  करता

 10-15  सा  वकालत  करे  तो  वह  उच्च  पदों  पर  पहुंच  सकता  है  ।  यहां  कितनी  हाई  कोट  सुप्रीम
 कोट  वहां  कोई  शेड्यूल  कास्ट  वहां  कोई  सेशन  जज  भी  जनजाति  का  नहीं  इसलिए
 राज्य  सभा  में  रिजवेंशन  हाई  कोट  में  रिजर्वेशन  चाहिए  वजारतों  में  रिजवेशन

 रिजवेशन  की  बात  तो  बहुत  चलती  है  मगर  जहां  कुछ  देना  होता  है  वहां  कोई  कुछ  बात  नहीं  करतः  ।

 शेड्यूल  कास्ट  तो  सिर्फ  बोट  देने  के  लिए  पंदा  हुए  यह  तो  हालात  हो  रहे  हैं  इसी  वजह  से  हो  रहे

 हैं  कि  शड्यूल  कास्ट  कांग्रेस  को  वोट  डालते  45  सालों  से  शेड्यूल  कास्ट  कांग्रेस  को  वोट  डालते

 आए  राजस्थान  में  15  जाटवों  का  कत्ल  हो  गया  तो  यहां  आनरेबल  मेम्बर  साहब  क्कुछ  बोले  ही

 नहीं  जो  अब  जाटबों  की  बात  करते  हैं  ।

 ग्रामीण  विकास  संत्र।लय  भूसि  विकास  विभाग  )  में  राज्य  मंत्री  राव  रास  सिंह  :)
 चेयनमंन  इन्होंने  कहा  कि  कबिनेट  में  कोई  शेड्यूल  कास्ट  का  नहीं  है  शंकरानन्द  जी  को  ये  भूल
 गए  ।  उनका  नाम  इन्हें  याद  नहीं  आया  ।

 श्री  हरचन्द  सिंह  :  शंकरानन्द  जी  तो  पदट्रोल  और  गंस  देते  उनको  इससे  क्या  करना

 उनकी  डयूटी  के  मुताबिक  मिलना  हरिजनों  को  गिनती  के  मुताबिक  होना

 सभापति  महोदय  :  भाटिया  जी  की  सिफारिश  करो  कि  सरदार  हरचन्द  सिह  जी  को  भो
 मंत्री  बनाएं  !

 भ्रो  हरचन्द  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  बातें  मुल्क  में  हो  रही  सरकार  को
 नीयत  सही  है  तो  इनकी  कुछ  भलाई  आज  20  करोड़  हरिजन  हिन्दुस्तान  में  हैं  ।  20  करोड़

 हिन्दू  हैं  मगर  इनको  हिन्दू  ही  हिन्दू  नहीं  मानते  ।  ये  सब  कांग्रेस  को  वोट  देते  हैं  ।  यू  ०पी०  में  29

 आदमियों  का  कत्ल  हो  गया  ओर  राजस्थान  में  15  अ.दमी  कत्ल  हो  जिसका  भी  राज  आता  है
 तो  हरिजनों  की  तो  छुट्टी  हो  जाती  है।+  )

 प्रो०  प्रेम  घूमल  :  सभापति  इन्होंने  मुख्य  मंत्री  जी  पर  जो  आरोप  लगाया  हमें  उस  पर

 आपत्ति  है  ।  कृपया  इसे  रिकार्ड  स ेनिकाल  दिया

 सभापति  महोदय  :  इसे  कायंवाहो-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 )
 *

 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 ऋहौ
 श्री  हरचन्द  सिह  :  मैं  तो एक  ही  बात  कहता  हूं

 *

 सभापति  महोदय  :  आज  तो  फ्री  फार  आल हो  रहा

 थरो  हरचन्द  सिंह  :  मैं  तो  एक  ही  बात  कहता  हूं  कि  राज्य  सभा  में  भी  रिजर्वेशन  कैबिनेट
 में  भी  रि>वेंशन  हो  और  हाई  कोर्टेस  में  भी  रिजवेशन  तब  तो  बात  बनती  वरना  फिर  कांग्रेस
 को  वोट  डाले  जाते  हैं  और  डाले  पूछे  कोई  चाहे  न  इन्होंने  शंक  रानन्द  जी  की  बात
 मैं  तो  एक  ही  बात  जानता  हूं  कि  यहां  आये  मुझे  5  महीने  हो  कोई  मुझे  बताये  कि  धांक  रानन्द  जी
 ने  हरिजन  भाईयों  के  लिये  क्या  बोला  वे  उनके  लिए  क्‍या  कर  रहे  ऐप्ता  कुछ  उन्होंने  बोला हो
 या  कोई  बात  कही  हो  तो  आप  मुझे  जितने  यहां  बैठ  हैं  क्य्रा  उन्होंने  बात  कही

 कनंल  राव  राम  तिह  :  शंकरानन्द  जी  बड़ा  सपोर्ट  करते

 श्री  हरचन्द  सिह  :  क्या  कनल  आप  भी  उन्हें  बड़ा  सपोर्ट  करते  इतनी  बात

 मैं  जरूर  कहुंगा  कि  अपने  जो  प्रधान  मंत्री  जी  वे  वड़े  घा्िक  प्रवृत्ति  के  आदमी  जब  वे  तिरूपति
 गये  थे  तो  सब  लोग  वहां  इनकी  तारीफ  करते  रहे  मैं  स्वयं  वहां  गया  मैंने  देखा  कि

 विशाखापट्टनम  में  डढ़  लाख  लोग  इकट्ठा  थे  जो  इन्हें  सुनने  क ेलिए  आये  सब  लोग  आपस  में
 खड़े  होकर  इनकी  तारीफ  कर  रहे  इसलिये  मैं  इनसे  हाथ  जोड़  कर  बिनती  करता  चेयरमंन

 कि  अभी  वक्‍त  आप  गरीब-नवाज  इसलिये  अ,प  हरिजनों  और  पिछड़े  लोगों  को  राज्य
 सभा  में  भी  रिजवंशन  दो  ।  इतना  ही  कहते  मैं  आापको  घन्यवाद  देता  हूं  ।

 श्रो  राजेश  कूमार  :  सभ.पति  राज्य  सभा  में  भी  रिजर्वेशन  होना
 सदन  में  जो  संविधान  संशोधन  1967  लाया  गया  उसमें  बंजारा  जाति  को  शामिल  करने
 का  प्रावधान  ओर  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  इसके  साथ  मैं  अपने  कुछ  सुझाव
 भी  आपके  सामने  विचार  के  लिए  रखना  चाहता  हूं  ।

 आज  स्थिति  यह  है  कि  एस०  सो०  ओर  एस०  टी०  की  जो  सूची  बनी  उसमें  अभी  कई
 जातियों  को  शामिल  करना  शेष  जिन्हें  अभी  तक  शामिल  नहीं  किया  गया  उत्तर  प्रदेश  में  ही

 देश  के  अन्य  प्रदेशों  में  ऐसी  अनेकों  जातियां  हैं  जो  एस०  सी०  और  एस०  टी०  की  सूबी  में

 शामिल  नहीं  हैं  और  जिनकी  आर्थिक  स्थिति  और  सामाजिक  स्थिति  बिल्कुल  बदतर  जिन

 जातियों  को  एस०  सी०  और  एस०  टी०  की  सूची  में  शामिल  किया  गया  उनके  अलावा  अन्य  कई
 जातियों  की  स्थिति  बहुत  बदतर  इसलिये  जहां  मेरा  सुझाव  है  कि  बंजारा  जाती  को  तो  इसमें

 शामिल  किया  ही  वहीं  कई  दूसरी  जो  जातियां  जैसे  हिन्दुओं  में  नट  साईं  कीर  वंसे

 ही  मुप्तलमानों  में  घोबी  अन्य  लोग  हसखोर  इन  लोगों  की  हरिजन  जातियों  की  सुचो  में

 जो  लोग  शामिल  उनसे  हजार  गुना  खराब  है  ।  ऐसे  लोग  चाहे  किसी  भी  किसी  भी  राज्य

 या  किसी  भी  गांव  में  व ेअपने  लिये  अधिकारों  की  मांग  ठीक  से  कर  नहीं  पाते  बढ़िया  तरीके  से

 बोल  नहीं  पाते  मेरा  सुझाव  है  कि  ऐसी  समी  जातियों  को  इस  सूची  में  और  शामिल  किया

 सभापति  यह  उत्तर  प्रदेश  का  ही  मामला  नहीं  एस०  सी०  और  एस०  टी०  के  नाम
 पर  आज  पूरे  देश  कई  लोगों  ने  शैक्षणिक  या  एजुकेशन  प्राप्त  करने  के  सरकारी
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 संविधान  १  2

 विधेयक
 ------  कम  जाली

 रेल  विभाग  इंजीनिये-रिग  कालेजों  में  यानी  पढ़ाई  लिखाई  के  हर  मामले  में  जाली  सौारटिफिकेट  लेकर

 प्रवेश  प्राप्त  कर  लिया  कहीं-कहीं  तो  ऐसा  भी  हुआ  है  कि  जाली  सर्टिफिकेट  लेकर  दूसरे  लोग

 विधान  सभाओं  में  भी  चुनाव  लड़कर  आ  गये  हमारा  अनुरोध  होगा  कि  ऐसे  मामलों  की
 जांच  कें  लिए  एक  समिति  का  गठन  किया  जाए  और  वह  समिति  पालियामैंट  की  समिति  बननी

 चाहिये  जो  केवल  उत्तर  प्रदेश  में  ही  पूरे  देश  इस  तथ्य  की  गहराई  से  जांच  करे  ताकि
 हरिजनों  एस०  सी०  ओर  एस०  टी०  की  जो  लिस्ट  उसके  नाम  पर  जितने  गैर-जातिथों  के
 लोग  आ  जाते  उनका  वह  कार्य  संविधान  की  भावनाओं  के  विरुद्ध  है  और  इस  मामले  में  हम  लोगों
 को  और  सरएा॥र  को  गम्भी  रता  से  ध्यान  देना

 दूसरी  बात  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  हम।रे  संविधान  में  अमेंडमेंट  रोज-रोज  हो  रहे
 इन  अमेंडमेंट्स  की  जरूरत  नहों

 एक  बार  व्यापक  तौर  से  इसमें  जांच  कराकर  संशोधन  होना  जो  रोज-रोज

 संक्षोधन  हो  रहे  मैं  उन्हें  अच्छा  नहों  समझता  हूं  ।  पूरे  देश  में  इसकी  गहराई  से  जांच  करवाकर

 रैेसे  लोगों  को  इपमें  शामिल  करना  ताकि  रोज-रोज  अमेंडमेंट  की  जो  बात  की  जाती

 बह न  आने  पाए  ।

 जिसको  सामाजिक  और  आर्थिक  प्रतिष्ठा  गिरी  हुई  बंसे  लोगों  को  एस०  सी०  एस०  टी०
 की  सूची  में  शामिल  करना  चाहिए  और  ऐसे  लोगों  को  भी  मोका  मिलना  चाहिए  ताकि  वे  भी

 प्वतंत्ररूप  से  अपने  राज्प  में  खाने  का  रहने  का  और  नौकरी  में  जाने  का  अधिकार  प्राप्त  कर  सके
 प्रौर  जो  ऐसी  जातियों  के  लिए  अन्य  सुविधाएं  हैं  व ेसभी  सुविधाएं  उनको  मिल  यही  मेरा
 प्रापके  माध्यम  से  सरकार  से  निवेदन  है  ।

 अन्त  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  बंजारा  जाति  को  ये  सुविधाएं  देने  के  सम्बन्ध  में  जो  बिल

 उह्मां  पर  लाया  गया  इसका  तो  हम  शत  प्रतिशत  समर्थन  करते  हैं  और  जो  सुकाव  मैंने  दिए  मैं
 त्रमझता  हूं  कि  सरकार  को  उन  स्‌  भावों  को  मानना  चाहिए  और  व्यापक  संशोधन  करके  पूरे  देश  में

 देशों  में  जिले  और  गांव  के  स्तर  व्य,पक  जांच-पड़ताल  करवाने  के  लिए  एक  पालिय  मेंद्री  कमेटी  का

 उठने  किया  जाए  और  हरिजन  तथा  आदिवासियों  की  जांच-पड़ताल  के  लिए  जो  कमेटी  बने  उसमें

 प्रनुशभूचित  जाति  और  जनजाति  के  संप्तदू-सदस्यों  को  सदस्य  बनाना  ताकि  निष्पक्ष  रूप  से

 ब्रांच  हो  सके  कि  किन-किन  लोगों  को  इस  सुची  में  शामिल  करना  चाहिए  और  किन  को  नहीं  करना

 बाहिए  |  मैं  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करते  हुए  आपको  घन्यवाद  देता

 श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  सभापति  मेरे  मित्र  श्री  भगवान  शंकर  जी  रावत

 जो  बिल  यहां  पेश  किया  मैं  उत्तता  समर्थंत  करता  हूं  ।  नौवीं  लोक  सभा  में  भो  और

 दसवीं  लोक  स्षभा  में  भी  कई  बार  इस  प्रक।/र  की  बात  सदन  में  उठाई  गई  है  और  हमेशा
 उन  दिया  गया  है  कि  इसके  ऊपर  जल्दी  ही  विस्तृत  विचार  करके  एक  बिल  लाया  जाएगा  जिसमें

 सारी  जो  छूटी  हुई  उनको  सम्मिलित  किया  जाएगा  ।  परन्तु  मुझे  ऐसा  लग  रहा  है
 के  जो  भी  सरकारें  उन्होंने  इसको  निभाया  आज  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  पूरे  देश

 ये  इसका  सर्वेक्षण  करके  ओर  इस  बात  की  जानकारी  करके  कि  किसको  किस  ज।ति  में  रखा

 निश्चय  करके  बिल  लाया  जाना

 ः  यह  बंजारा  जाति  भी  इसी  प्रकार  की  एक  जाति  है  जिसके  ऊपर  निश्चित  रूप  से

 बच।र  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  उत्तर  प्रदेश  की  एक  और  जाति  के  बारे  में  यहां  कहना  चाहता  हू
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 आदेश  )  विधेयक

 जिसको  मैंने  नौवीं  लोक  सभा  में  उठाया  था  कि  उत्तर  प्रदेश  में  एक  लाख  आवादी  भूुर्जीਂ  समुदाय  की

 है  ओर  यह  मर्जी  समुदाय  अपने  आर्थिक  और  हर  दृष्टि  से  अनुसचित  जाति  के  लोगों से
 मेल  छाता  है  और  ये  लोग  चूड़ा  और  च  वल से  जुड़े  हुए  उद्योग  से  सम्बद्ध  परन्तु  उपयुक्त
 सहयोग  और  समयंन  न  मिलने  के  कारण  यह  जाति  भी  समाप्त  होती  जा  रही  है  और  इस  जाति  का
 व्यवसाय  और  कला  समाप्त  होती  जा  रही  इनकी  कला  बनी  इस  जाति  को  अच्ठा  प्रोत्साहन

 इसके  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  इनके  बारे  में  विचार  करके  इनको  अनुसूचित  जाति  को  सूची
 में  झामिल  कर  लें  ।

 इसके  लिए  मैंने  नौवीं  लोक  सभा  के  सदस्य  के  रूप  में  भी  पत्र  लिखे  तब्र  भी  इस  बात  की
 स्पष्ट  जानकारी  दी  गई  थी  कि  यह  जाति  इन  नियमों  के  अन्तगंत  भाती  इसलिए  मेरा
 निवेदन  है  कि  इस  जाति  को  भी  इस  सूची  में  शामिल  कर  लिया  जाए  ।  इस  बारे  में  मैं  ज्यादा  न  कहते

 जो  श्री  सीताराम  केसरी  जी  ने  कहा  था  कि  हम  बैक्लॉग  को  पूरा  करेगे  और  सारे  काम  करंगे
 उनको  करना  मै  इस  बात  को  निश्चितरूप  से  समभता  हूं  कि  विगत  44  वर्षों  में  इन  जातियों
 को  जितना  प्रोत्साहन  मिलना  वह  नहीं  मिला  है  ।  आपस  में  भेद  को  समाप्त  करने  का  काम
 हम  करें  और  इन  जातियों  को  प्रोत्साहन  देकर  एक  ऐसा  माहौल  जिसमें  सब  लोग  समाज  में

 बराबरी  के  स  थ  मैं  आप्रह  करूंगा  कि  यह  विल  एक  जाति  से  जुड़ा  हुआ  नही  पूरे  समाज  से

 जुडा  हुमा  आज  इस  बिल  के  माध्यम  से  सदन  को  आश्वासन  दें  क्योंकि  इससे  पूर्व  का  जो  बिल
 उप्तमें  भी  सरकार  ने  अपनी  सहमति  व्यक्त  की  कि  हिन्दुस्तन  की  ऐसी  जितनी  भी  जातियां  हैं

 जो  वास्तव  में  इस  योग्य  हैं  कि  उनको  इसमें  सम्मिलित  किया  उसके  बारे  में  विचार  करके

 निर्णय  यह  आश्वासन  दें  कि  इतने  दिनों  के  अन्दर  हम  इन  जातियों  को  सम्मिलित  करने  की

 बात  करंगे  ।

 आपने  मुझे  बोलने  का  अवप्तर  घन्यवाद  ।

 ]

 श्री  एस  ०  बो०  सिदनाल  :  मु्े  बोलने  के  लिए  यह  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए
 आपको  धन्यवाद  ।  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  हमारे  सविधान  का  उद्देश्य  इस  देश  में  एक

 न्यामपूर्ण  समाज  की  स्थापना  क  रना  है  ।  इसे  प्राप्त  करने  हेतु  हमारे  पास  अनेक  कायंक्रम  विशेषकर

 अनुसूचित  जाति  तथा  जनजातियों  के  अनेक  राज्यों  में  अनुसूचित  जाति  तथा  जनजाति  के  लोगों

 को  आरक्षण  उपलब्ध  है  और  कुछ  राज्यों  में  उन्हें  इससे  वंचित  रखा  गया  हम  इस  समुदाय  की

 बेहतर  सेवा  कैसे  कर  सकते  हैं  क्या  इतना  ही  काफी  है  कि  हम  सरकारी  नौकरियों  अथवा  अन्य

 स्थानों  में  उन्हें  आरक्षण  प्रदान  कर  दें  अथवा  क्‍या  हम  उन्हें  पूरी  तरह  शिक्षित  कर  दें  और  उन्हें
 खली  प्रतिस्पर्धा  में  भाग  लेने  के लिए  छोड़  दें  ?  अनेक  अवसरों  पर  इसकी  आलोचना  को  गयी

 अमेकों  बार  समाचारपत्रों  में  निशाशाजनक  खबरें  छपी  गांवों  में  ओर  नगरों  में  विशेषकर

 अनुसूचित  जातियों  के  मामले  अनेक  घटनायें  घटी  उन  पर  अत्याचार  और  उनका  शोषण

 गांवो ंमें  होता  है  ।

 अब  इन  बातों  पर  हम  किस  प्रकार  सफलतापूर्वक  काबू  पास  कते  हैं  ?  क्या  सरकार  अथका

 टुअन्य  ऐजेंसियों  द्वारा  किये  जा  रहे  कल्याण-योजनाओं  द्वारा  हम  इन  पर  काबू  पा  सकते  हैं  ?  मेरे
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 विचार  से  इन  बातों  पर  काबू  पाने  तथा  इस  समुदाय  का  उत्थान  शिक्षा  द्वारा  किया  जा  सकता

 इन्हें  शिक्षित  बनाकर  जा  सकता  इन  पिछड़े  तथा  अनुप्चित  जाति  और  जनजाति  की
 सभी  समस्याओं  का  निराकरण  शिक्षा  ही  है  ।  जब  उन्हें  शिक्षा  दी  जाती  है  तो  स्वभाविक  रूप  से

 उन्हें  उच्च  वर्ग  के  लोगों  की  भांति  सामान्य  ज्ञान  की  प्राप्ति  नहीं  होती  है  कारण  संविधान  में

 उनके  लिए  आरक्षण  की  व्यवस्था  की  गयी  निश्चित  रूप  से  संविधान  में  इन  सब  बातों  का  प्रावधान

 यदि  आरक्षण  की  व्यवस्था  न  हो  तो  उन्हें  नौकरी  नहीं  मलिगी  ।  कई  बार  एक  ही  विद्यालय  में

 क्षिक्षा  प्राप्त  समान  आयु  के  व्यक्ति  उच्च  वर्ग  के  लोगों  की  भांति  सक्षम  नहीं  हो  पाते  हैं  क्योंकि  इन

 लोगों  की  पृष्ठभूमि  अनुसूचित  जाति  तथा  जनजाति  के  लोगों  से  बिल्कुल  भिन्‍न  होती  वहां  उन्हें
 एक  बेहतर  बेहतर  अच्छे  बच्छी  छिक्षा  तथा  उसी  स्तर  के  अच्छे  मित्र

 मिलते  हैं  तथा  इधर  उनका  जन्म  धूल  में  नि्धंन  परिस्थितियों  में  होता  है  तथा  उन्हें  न  तो  अध्ययन

 हेतु  उचित  वातावरण  मिलता  है  ओर  न  ही  उन्हें  खुला  वःतावरण  मिलता  है  और  न  तो  सरकारी
 तंत्र  में  या  व्यापार  अथवा  अन्य  किप्ती  जगह  उनका  कोई  सम्बन्धी  होता  अतः  उन्हें  संविधान

 द्वारा  सहारा  दिया  जाना  इस  वर्ग  को  कोई  सहारा  अथवा  आरक्षण  प्रदान  किये  बिना  वे
 कभी  भी  ऊपर  नहीं  उठ  सकते  हैं  ।

 अनेक  व्यक्ति  यह  कहते  हैं  कि  इन  40  वर्षो  में  हमने  उन्हें  आरक्षण  की  सुविधा  प्रदान  की  है
 और  अब  आगे  आरक्षण  दिये  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  मेरे  विचार  से  ऐसा  नहीं  है  क्योंकि  गांवों
 में  उच्च  वर्ग  में  मी  अशिक्षा  व्याप्त  है  और  उन्हें  उचित  रूप  से  उजागर  नहीं  किया  गया  उन
 लोगों  का  कया  होगा  जो  आर्थिक  दृष्टि  से  पूरी  तरह  से  पिछड़े  हैं  ?  मुश्किल  से  एक  या  दो  प्रतिशत  भी

 नहीं  उठ  पाये  हैं  और  नौकरी  में  आ  पाये  हैं  तथा  अधिकांश  व्यक्ति  जो  भानप्र०स०  अथवा  भा०्पु०
 से०  या  अन्य  बड़ी  नौकरियों  में  आ  गये  हैं  वे  अपने  गांवों  में  जाकर  अपने  समुदाय  में  नहीं  मिल्ते  हैं
 ताकि  वे  भी  आगे  आ  सकें  ।  यह  भी  समाज  की  एक  कमजोरी  ऐसा  क्‍यों  होता  है  क्‍योंकि  उन्हें
 नीचा  समझा  गया  है  क्‍योंकि  अभी  भी  अनेक  स्थानों  में  अस्पृश्यता  विद्यमान  हम।री  शिक्षा  तथा
 सदन  में  ओर  सदन  के  बाहर  हमारे  सभी  नेताओं  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  बोलते  रहने  के  बावजूद  अभी
 तक  यह्‌  प्रथा  मौजूद  है  ।  इससे  हम  किस  प्रकार  उबर  सकते  हैं  ?

 ऐसा  सिर्फ  आरक्षण  द्वारा  हो  सकता  आरक्षण  का  अर्थ  आर्थिक  दृष्टि  से  सम्पन्त  होता
 नहीं  होता  इस  समुदाय  के  लोगों  को  प्रशिक्षित  करना  हम  उन्हें  किस  प्रकार  प्रशिक्षित
 फर  सकते  हैं  ?  शिक्षा  द्वारा  ।  अब  बे  विद्यालयों  में  लेकिन  उनमें  से  अधिकांश  अनुपस्थित  रहते
 इनमें  से  कोई  भी  विद्यालय  नहीं  जा  रहा  है  क्योंकि  उनके  माता-पिता  मजदूरों  का  काय॑  कर  रहे  हैं
 ओर  बच्चे  घरों  में  रह  जाते  कोई  भी  उन  पर  ध्यान  नहीं  देता  उनका  भोजन  भी  नहीं  रहता

 कुछ  भी  नहीं  रहता  जैसा  कि  स्वर्गीय  श्री  राजीव  गांधी  जी  ने  सुझाव  दिया  हमें  पूरे
 देश  में  नवोदय  विद्यालय  को  स्थापना  करनी  होगी  और  विशेषकर  अनुसचित  जाति  तथा  अनुसूचित
 जनजाति  के  व्यक्षितयों  के  इन  दर्गों  के लड़के  लड़कियों  को  उनके  घरों  से  बाहर  निकालना

 होगा  तथा  उन्हें  आवाप्तीय  विद्यालयों  में  रखकर  बारहवीं  कक्षा  तक  शिक्षा  प्रदात  करना  होगा  ।  फिर

 हम  सामाजिक  परिवतंत  की  बात  सोच  सकते  क्‍योंकि  यदि  दौक्षिक  परिवतंन  होता  है  तब
 निश्चित  रूप  से  सामाजिक  परिवतंन  होगा  ।  ये  साम्राजिक  परित्रतंन  उन्हें  आर्थिक  दृष्टि  से  बेहतर

 यहू  अआथिह  आकषंग  अठ्ठा  होगा  और  फिर  वे  नौकरो  अथवा  व्यापार  में  जा  सकते
 बे  जीवन  के  विभिन्‍न  पहलुओं  में  प्रवेश  कर  सकते
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 अब  अनुसूचित  जाति  तथा  जनजाति  में  यह  हो  रहा  है  कि  वे  सिर्फ  नौकरियों  में  ही  जाना

 पसन्द  करते  सिर्फ  यही  बात  नहीं  इससे  निश्चित  रूप  से  उनकी  आर्थिक  दक्षा  में  मुधार
 इससे  बहुत  थोड़े  लोगों  की  प्रतिष्ठा  हासिल  हो  पायेगी  लेकिन  इससे  अनुसूचित  जाति  तथा  जनजाति
 के  सभी  लोगों  में  सुधार  नहीं  आ  सकता  उन्हें  अन्य  क्षेत्रों  जेसे  ब्यापा  उद्योग  अथवा  छोटो
 नौकरियों  जसे  इले  क्ट्रेशियन  या  मकनिक  आदि  में  जाना  चाहिए  ।

 ऐसी  कई  बातें  काम  हैं  जो  हमने  पहले  कभी  नहीं  किए  ।  अपने  निजी  जोवन  में  हमने  कई

 संस्थाएं  देखी  हैं  ।

 इन  समुदायों  के  लोगों  के  मन  में  तकनीकी  शिक्षा  के  प्रति  रुकान  पैदा  करना  होगा  ।  तब  उनकी

 सेवाएं  अनिवायं  हो  जाएंगी  ।  उनमें  से  कोई  मंकेनिक  नहीं  क्यों  ?  ऐसे  कई  अन्य  समुदाय  हैं  जो
 इतने  ही  या  इनसे  भी  गरीब  लेकिन  वे  मेकेनिक  के  रोजगार  के  लिए  जाते  चालक  के  काय॑  के

 लिए  जाते  हैं  और  इसी  प्रकार  अन्य  रोजगार  के  लिए  जाते  लेकिन  इन  लोगों  में  से  कोई  नहीं
 मैंने  देखा  है  कि  उनमें  स ेकोई  चालक  नहीं  उनमें  से  न  कोई  रिक्शा-चालक  है  ओर  न  कोई

 कार-चालक  वे  तो  बस  केवल  सरकारी  रोजगार  ही  चाहते  इसलिए  उन्हें  इस  दायरे  से  बाहर
 निकालने  के  लिए  अलग से  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिए  ।

 माना  किसी  गांव  में  कोई  अनुसूचित  जाति  का  व्यक्ति  ह ैऔर  वह  एक  दुकान  खोलता

 उपकी  दुकान  से  कोई  खरीददारी  नहीं  करता  |  यह्‌  किसी  दहर  अथवा  बड़े  कस्बे  में  जाता  है  तो  वह
 किसी  रोजगार  आदि  के  मधध्यम  आर्थिक  रूप  से  अच्छा  काम  करता  वह्‌  अच्छा  काये  कर

 सकता  है  ।  क्‍यों  ।  क्योंकि  अभी  भी  एक  ऐसा  सामाजिक  कलंक  है  जो  लोगों  के  दिमाग  पर  हावी

 यह  हमारे  साथ  इसी  के  वजह  से  एक  अलगाव  पंदा  हो  गया  एक  विभेद  पंदा  हो  गया  है  ।

 इसअलगाव  की  प्रवृत्ति  को  हमें  दूर  करना  यह  या  तो  समूच्ची  जनता  को  शिक्षित  करके  किया  जा
 सकता  है  या  आर्थिक  रूप  से  उनकी  सहायता  करके  ताकि  उनकी  आर्थिक  स्थिति  बेहतर  हो
 अन्यथा  अगली  छादी  मैं  नहीं  कि  हम  इन  लोगों  को  कुछ  रोजगार  उपलब्ध  कराकर

 इनके  प्रति  न्याय  कर  सकते  हैं  ।

 मैंने  कई  लोग  ऐसे  भी  देखे  हैं  जिन्होंने  दूसरी  जाति  में  विवाह  करके  अपनी  जाति  को  भुला
 यह  इन  लोगों  की  दूसरी  खामी  बन  गई  इस  पहलू  पर  सामाजिक  दृष्टिकोण  से  गरम्भीरता

 से  गौर  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  वे  विवाह  नहीं  करना  चाहते  तो  समुदाय  के  बाकी  लोगों  से
 अलग  हो  जाते  यहां  इस  तरह  की  हीन  भावना  यदि  कोई  लड़का  सकल  जाता  है  तो  उसके

 अन्दर  ऐसी  हीन  भावना  रहती  है  कि  वह  अनुसूचित  जाति  का  है  अथवा  अनुसूचित  जनजाति  का

 यह  इतना  योग्य  नहीं  वह  कुछ  नहीं  कर  सकता  यह  भावना  दूर  होनी  लेकिन  कैसे  ?

 यह  केवल  शिक्षा  से  ही  हो  सकता

 अनुमूचित  जाति  के  कई  लोगों  ने  देवदासी  पद्धति  अपना  सी  वे  वेश्यावत्ति  में  आ  गए
 वे  वेध्यावृत्ति  के लिए  क्यों  जाते  हैं  ?  वे  इन  स्थितियों  को  क्‍यों  अपनाते  हैं  ?  वे

 सीमित  दृष्टिकोण  ओर  गुण्डों  के  दबाव  में  ऐसा  करते  इन  सब  मुद्दों  पर  गौर  किया  जाना

 जब  एक  लड़की  शिक्षित  हो  जाती  जब  एक  लड़का  शिक्षित  हो  जाता  वे  अपना  अध्ययनशील

 जीवन  नहीं  अपना  सकते  ।

 बंजारे  आदि  जेसे  अनुसूचित  जनजाति  के  लोग  लगभग  जंगलों  में  ही  रहते  हैं  ।  उन्हे  वर्तमान
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 व्यवस्था  का  किसी  प्रकार  का  लाभ  नहीं  मिला  है।वे  कुछ  नहीं  जानते  ।  उनमें  से  कई  लोगों  ने  रेलगाड़ी
 तक  नहीं  देखी  उनमें  से  कई  लोगों  ने  हवाई  जहाज  तक  नहीं  देखा  वे  इतना  अधिक  पिछड़े

 हुए  निव्िबित  रूप  से  देश  में  धनी  और  शिक्षित  और  अशिक्षित  तथा  शहरी  और  ग्रामीण
 व्यक्ति  के  बीच  बहुत  बड़ी  खाई  हमारे  दो  भारत  एक  भारत  वह  देश  है  जहां  गरोब  लोग

 रहते  हैं  ओर  दूसरा  वह  भारत  है  जहां  घनी  लोग  और  शहरी  लोग  रहते  जब  मैं  विमान  से  अपने

 चनाव  क्षेत्र  में  जाता  हूं  तो  मेरा  भाई  मुझे  लेने  कार  में  आता  हमते  देश  में  इस  प्रकार  की  विषमता
 पैदा  कर  दी  इसे  दूर  करना  यह  विषमता  कब  दूर  होगी  ?  अधिकांश  लोग  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  ओर  पिछड़े  वर्ग  के  हैं  ।  वे  अभी  तक  पिछड़े  हुए  उनका  उत्थान  करना
 उनकी  सहायता  करनी  होगी  ।  केवल  कानून  से  हीं  यहू  नहीं  हो  पाएगा  ।  सभी  धार्मिक  नेताओं

 को  आगे  आकर  इन  लोगों  की  सहायता  करनी  होगी  जिससे  एक  एक  समाज  तथा  एक  राष्ट्र
 बन  सके  ।

 थ्रो  एस०  एम०  लालजान  वाझ्ञा  :  सभापति  भगवान  शंकर  रावत  जो  बिल
 लेकर  आये  हालांकि  उनको  बहुत  पहले  यह  बिल  लाना  चाहिए  था  लेकिन  चलो  अभी  भी  इस
 बिल  को  लेकर  आये  हैं  तो  यह  बहुत  खुशी  की  बात  है  ।

 बंजारे  लोगों  का  न  घर  होता  न  द्वार  होता  है  और  वह  यहां  वहां  भटकते  रहते  पूरे
 देश  भर  के  लोगों  जैपे  न  उनकी  कोई  जगह  होती  न  कोई  ठिकाना  होता  कुछ  भी  नहीं  होता
 उन  लोगों  के  लिए  आज  यह  बिल  लेकर  यह  आये  हैं  ओर  इस  सदन  ने  इसको  समर्थन  दिया  है  तो  उन

 लोगों  को  भी  हमें  घन्यवाद  देना  है  ।  हमारे  देश  में  मुसलमानों  में  ऐसी  जातियां  जंसे  हलाल

 और  मेहतर  जातियां  हैं  ।  और  भी  कोमों  में  बहुत  सी  इस  तरह  की  जातियां  उन  लोगों  को  भी

 इसप्रें  शामिल  करना  बहुत  जरूरी  क्योंकि  उनकी  भी  हालत  बहुत  बदतर  उनको  एस०

 एस  ७9  टी०  से  भी  हजारों  परसेण्ट  बदतर  कहने  में  मुझे  कोई  शक्र  नहीं  मैं  मांग  करता  हूं  कि  जो  भी

 पिछड़ी  जातियां  उन  शोगों  को  भी  इसमें  शामिल  करना  जो  देश  में  बहुत  गरोब  हैं  और

 इतने  पिछड़े  हैं  कि  पढ़ाई  इल्म  में  कमी  होने  की  वजह  से  उनको  मोके  भो  कम  भिलते  हैं  इसलिए
 उनकी  पढ़ाई  की  व्यवस्था  होना  भी  बहुत  जरूरी

 वैसे  गवन  मेंट  इनके  ऊपर  करोड़ों  रुपया  खर्च  करती  है  लेकिन  वह  पंसा  किधर  जाता

 किसी  को  भी  मालूम  नहीं  होता  है  ।  मेरी  नोलिज  में  यह  है  कि  कांग्रेस  के  लीड  अपने  लोगों  की  फोसं

 कको  पालने  के  लिए  जितना  भी  पेसा  गवरनं  मेंट  से  निकलता  वह  अपने  आदमियों  को  पालने  के

 लिए  और  अपनी  फोर्स  को  बढ़ाने  के  उनको  लोन  फंसिलिटी  देते  के  घर  देने  के  लिए

 योग  करते  हैं  और  वे  इसमें  बहुत  माहिर  हो  गये  गवनेमेंट  का  बहुत  सा  पंसा  इसमें  बर्बाद  होता
 मेरी  मांग  है  कि  इन  लोगों  को  जो  भी  पंसा  मिलता  एस०  एस०  टी०  के  उसका

 सही  इस्तेमाल  होता  चाहिए  ।  हम  लोगों  को  विवार  करके  उनकी  जो  सह्ढी  मांग  उप्रको  सही  ढंग

 से  करना  चाहिए  ।

 इस  बिल  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 भरी  प्रेम  चन्द  रास  :  सभापति  माननीय  सदस्य  संविधान  संशोधन  का  जो हर
 ।
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 बिल  सदन  में  लाए  अनुसूचित  जाति  ओर  जनजातियों  से  मैं  उसका  समथंन  करता हूं  ।

 दूसरी  ओर  अफसोस  जाहिर  क्‍योंकि  मैं  खुद  अनुसूचित  जाति  का  हूं  ओर  आरक्षित  संसदीय

 क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करने  का  मुझे  मौका  मिला  मेरी  जिन्दगी  के  मेरे  अनुभव  मेरे  साथ

 समाज  ने  मेरे  साथ  क्‍या  सलक  किया  जिस  दूर  तक  इस  जाति  के  विकास  के  लिए  चलना  चाहिए
 उस  दूर  तक  जाते  में  हमें  कठिनाइयों  का  सामता  करना  पड़  रह  मैं  समकता  हूं  कि  एक-चोथाई

 सांसदों  को  संख्यः  अनुसुबित  जाति  और  जनजाति  के  लोगों  की  है  ओर  वे  लोग  अपनी-अपनी  जिन्दगी
 से  परिचित  जिस  अनुसूचित  जाति  और  जतजाति  की  दशा  के  बारे  में  संविधान  में  लिखा
 उसके  कल्याण  के  उसके  उत्थान  के  दाक्षणिक  उत्थान  के  लिए
 आजादी  के  45  वर्षो  के  बाद  भी  कुछ  नहीं  हुआ  यह  कितने  अफप्तोस  की  बात  इस  सदन  में

 पूरे  देश  का  नेतृत्व  होता  है  और  एक  भी  ऐसी  जगह  नहीं  जहां  नेतृत्व  नहीं  हो  रहा  हो  ।  सब

 नेत॒त्व  कार्यशक्तियां  जिसका  समर्थन  दुद्राई  दें  कि अनुसूचित  जाति  की  जय  हो  बौर  जय  के  बजाए
 उसकी  खय  यह  कहां  तक  उचित  असल  बात  यह  है  कि  सरकार  कहती  कुछ  है  और  करती

 क्रुछ  मेरा  अनुरोध  होगा  कि  इनके  कल्याण  की  जितनी  भी  योजनायें  वे  उन  तक  बहुत
 प्लानिंग  एजुकेशन  खेल-कद  में  और  उनके  स्वास्थ्य  के  लिए  भी  बहुत  सो  योजनायें  लेकिन

 एक  भी  योजना  शत्त-प्रतिशत  उन  तक  नही  पहुंच  पाती  बीच  में  ही  लूट  ली  जाती  ऐसी  स्थिति
 में  मैं  तो समझता  हूं  कि  जो  संजिवा+  में  पवित्र  दृष्टिकोण  अख्तियार  किया  उप्त  पर  कोई

 सुबह  रहेगा  ।

 सभापति  मैं  एक  बात  ओर  कहना  चाहता  सदन  में  कल्याण  मंत्री  जी  मौजद

 हर  जिले  में  जदाहर  नवोदय  विद्यालय  खोने  गए  हैं  ।  वहां  भी  कुछ  आरक्षण  लेकिन  जो  मारक्षित
 विद्यार्थी  वहां  जाते  चाहे  छात्रा  हों  या  दोनों  के  साथ  बदसलूकी  को  जाती  है  और  छः  महोने
 भी  उनका  वहां  टिक  पाना  मुश्किल  हो  जाता  मैं  नवःदा  संसदीय  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करता

 हमारे  यहां  के  दो  जिले  उससे  अरटंच  संयोग  की  बात  है  कि  मेरे  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  दो
 नवोदय  विद्यालय  दोनों  नवोदय  विद्यालय  की  गाथा  यह  है  कि  उनमें  से  एक  तो  बत  रोबनावा  क्षेत्र

 जो  नवादा  जिले  के  प्रखण्ड  में  पड़ता  उस  विद्यालय  के  कई  अभिमावक  मेरे  पस॒जाए  और
 बोले  कि  उनकी  लड़कियों  के  साथ  वहां  का  श्रिसिपल  छेड़छाड़  करता  है  और  उसके  बाद  उनको  कहता
 है  कि  तुम  अपने  भाई  के  साथ  हनीमून  मनाते  इस  तरह  से  उतके  साथ  बदसूलकी  की  जाती  हैं  ।

 उद्योग  मंत्रालय  थिकास  में  राज्य  भन्त्रो  कष्णा  :
 सभापति  मेरा  प्वाइंट  आफ  आइंर  इन  शब्दों  को  श्रोधीडिस्स  में  दर्ज  न  किया  जाए  ।  वहां
 लड़कियां  पढ़ती  एक  संस्था  अगर  ऐसी  कोई  बात  भी  तो  ये  लिख  कर  भेज  सकते  हैं  ओर
 उस  पर  जांच  हो  सकती  एन्क्वायरी  हो  सकती  लेकित  सदन  में  इस  तरह  की  बातें  महिलाओं
 के  लिए  कहना  उचित  नहीं  जान  पड़ता  मेरा  प्वाइंट  अडंर  है  कि  ये  लिख  कर  सरकार  जांच

 *'  **

 थ्रो  प्रमचन्द  राम  :  मैं  जो  घटना  घटी  उत्के  बारे  में  कह  रहा  हूं  )
 *'

 श्री  राजेश  कुमार
 :  उसके  बारे  में  इन्होंने  चिन्ता  व्यक्ति  की  लिख  कर दे  देंगे  ।

 लेकिन  जो  माननोय  सदस्य  बोले  हरिजन-आदिवासियों  की  देश  में  हालत  है  बारे  में  उन्होंने
 बिन्‍्ता  व्यक्ति  को

 मंत्री  महोदय  तो  वे  लिख  कर दे  देंगे  ।

 259



 संविधान  जनजा  7  1992.
 आदेश  विधेयक

 श्रोमतो  कृष्णा  साही  :  सही  मैं  इससे  इन्कार  नहीं  कर  सकती  मैंने  कह्दा  है  संधद  में  कि
 शाड्दों  के  चयन  में  थोड़ा-सा  रूपाल

 श्री  संघद  मसूदल  हुसेन  :  लड़कियों  के  साथ  बदसलूकी  की  जाती  यह  तो

 )
 ***

 श्रोमतो  कृष्णा  साही  :  लड़कियों  को  बात  मर्यादा  का  रूपाल  )

 सभापति  सहोदय  :  कोई  ऐसी  बात  नहीं  चलने

 )

 डक  क्‍नक

 श्री  प्रेस  चंद  रास  :  सभापति  जो  वस्तुस्थिति  ठीक  है  उत्तको  दूसरे  रूप  में  लिया

 लेकिन  जो  वस्तुस्थिति  है  अगर  हमको  डिसकद्ान  में  भाग  लेने  का  मोका  मिला  है  तो  मैं  यहां

 नहीं  कहूं  तो  कह्दां  कहूं  ।

 5.00  सण्प०

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासोन  हुए  ]

 क्या  रोड़  पर  मैं  अपनी  बात  को  कहूं  ?  हमारे  ऊपर  जो  घटना  घटती  है  उसको  मैं  सदन

 में  न  कहूं  तो  कहां  कहूं  ?  फिर  भी  अगर  आप  कहते  हैं  तो  मैं  बोलना  बन्द  कर  देता  हूं  ।
 )

 जो  सत्य  है  उप्तको  मैं  कहूंगा  और  सदियों  से  यह  जाति  उपेक्षित  रही  है  और  कल  इतिहास
 में  भो  इसको  शुद्र  कहा  गया  गले  में  घंटियां  बांधी  गईं  और  उसके  बाद  आजादो  प्राप्त

 होने  के बाद  बड़ी  उम्मीद  थी  और  जब  यह  कांस्टीट्यूशन  बना  वेलफ्रंयर  की  बात  हुई
 सोश्वल  सिक्योरिटी  स्टेट  की  बात  हुई  थी  तो  सोशल  जस्टिप्त  की  बात  कही  फंडामेंटल  राइट्स
 बनाए  गए  ओर  कहा  गया  कि  कमजोर  लोगों  को  न्याय  मिलेगा  ।  शेड्यूल्ड  कास्टस  ओर  क्षेड्यल्ड
 ट्राइब्स  जैसी  जातियों  को  शेड्यूल  में  लिया  गया  जो  धारों  तरफ  से  उपेक्षित  रहा  था  और  इसके
 विकास  के  लिए  बिन्ता  को  अगर  नैतिक  जिम्मेदारी  तनाम  लोगों  की  और

 पूरे  सदन  से  मैं  यह  अपील  करूंगा  कि  अगर  सचमुच  सदन  इस  पर  बिन्‍्ता  जाहिर  कर  रहा

 मुचत  सदन  व्यवह्वारिक  दृष्टिकोण  अछ्तार  करने  को  तंयार  है  तो  सरकार  सदन  से  बाहर  नहीं

 होगी  ।

 हमें  सरकार  से  उम्मीद  है  कि  यदि  सरकार  का  इस  ओर  बिन्तन  है  तो  एक  बार  इसकी  पूरी
 व्यापक  जांज  करावे  ओर  जांच  के  बद  जो  इस  क्राइटेरिया  में  आता  जो  सामाजिक  ओर  दाक्षणिक

 दृष्टि  से  उपेक्षित  है और  यह्‌  तमाम  जो  उसको  अब  तक  दबाने  को  कायंवाही  हुई  है  उसके  लिए
 पालियामेंटरी  कमेटी  का  गठन  हो  और  उसमें  हरिजन  और  आदिवासी  अनुसूचित  जाति  ओर

 सूचित  जनजाति  के  दो  सांपद  हैं  वे  उपमें  शामिल  किए  जाएं  और  उनका  एक  लिमिटेशन  कर  दिया

 जाए  कि  वे  निष्पक्ष ता  से  जांच  करें  और  अमर  वे  नहीं  करेंगे  तो  कौन  करेगा  ?  अगर  वे  लोग  जाएंगे
 ओर  वे  अगर  निष्पक्ष  नहीं  होते  हैं  तो  फिर  धदन  के  सरकार  के  ऊपर  कोई  जिम्मेदारी  नहीं
 होगी  लेकिन  अगर  ऐसा  करने  में  कोई  हिचकिचाहट  है  तो  मैं  समझूंगा  कि  जो  सरकार  है  वह  एक
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 नानक

 बार  फिर  रोटी  का  टुकड़ा  देने  के  कुछ  लोगों  को  अपने  पक्ष  में  करने  के  लिए  विधेयक  लाने  की
 तैयारी  में  है  ।  फिर  तीसरा  और  उत्षके  बंद  चौथा  लाएगी  लेकिन  इससे  कोई  समाधान  नहीं
 होगा  ओर  जो  विस्फोटक  स्थिति  गरीबों  के  साथ  जो  अनयं  हो  रह  गरीबों  के  साथ  इस  तरीके
 से  काब  नहीं  पाया  जा  सकता  है  ।  इसलिए  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ओर  वंसे  जो  बारों
 तरफ  से  उपेक्षित  हैं  उनको  भी  इसमें  शामिल  किया  जाए  और  उन  पर  व्यापक  दृष्टिकोण  अख्तियार
 किया  यही  हम  सरकार  से  उम्मीद  करते  हैं  ।

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 [  अनुवाद  ]

 श्री  डो०  डो०  खनोरिया  :  माननीय  उपाध्यक्ष  जो  बिल  भगवान  शंकर  रावत
 ने  लाया  बेऊवर्ड  क्तासिस्त  के  बारे  एससी-एसटी  के  बारे  में  मैं  उसर्रा  समर्थन  कन्ता  हूं  ।  यह्‌
 सही  बात  है  कि  जो  बंकवर्ड  लोग  गरीब  लोग  हैं  जब  तक  उनको  सरकार  की  तरफ  से  सहायता  न
 मिले  तब  तक  वे  उत्थान  नहीं  कर  सकते  यह  एक  प्रांत  का  ही  दुख  नहीं  है  यह  पूरे  देशा  का  दुश्ष

 परे  देश  में  गरीबी  की  रेखा  में  रहने  वाले  काफी  लोग  हैं  और  उनकी  देख  भ्राल  भी  सरकार  को  जरूर

 करनी  पड़ेगी  ।

 मैं  समभता  हूं  कि  पूरे  देश  के  जो  कि  बेकवर्ड  हैं  उनका  उत्थान  करने  के  लिए  एक
 ऊंचे  स्‍तर  की  कमेटी  बनाई  जाए  ताकि  इस  किस्म  की  बातें  फिर  दोबारा  इस  सदन  के  अन्दर  चित

 न  यहां  तक  कि  प्रांतों  में  भी  लोग  बांटे  हुए  कई  जातियां  उत्तमें  शामित्र  नहीं  की  गई
 कई  जातियां  उपमें  शामिन्र  नहीं  की  गई  सबसे  ज़्यादा  रिजवशन  जो  गरीब  लोग  हैं  उनको

 केशन  की  साइड  से  होना  चाहिए  जैसाकि  कई  हमारे  मित्रों  ने  यहां  पर  बताया  ।  अगर  एजुकेशन  की

 साइड  में  लोग  आगे  बढ़ते  हैं  तो  वे  गरीबी  रेखा  भी  आगे  बढ़े  केवल  नौकरियों  में  ही  रिजरवेशन

 न  बल्कि  हर-एक  इंस्टीटयूशन में  उनका  रिजर२वेधान  होना  चाहिए  ।  हिमाचल  प्रदेश  सेजिस  क्षेत्र  से

 मैं  आता  कांगड़ा  कांस्टोट्वेंसो  हमारे  यहां  गूजर  बगरवाल  गदी  इत  लोगों  को  एस०
 सी०  एस  ०  टौ०  में  शामिल  नहीं  किया  गया  मैं  कल्याण  मंत्री  जी  से  अनु  रोष  करूंगा  कि  इन  लोगों

 इन  जातियों  को  एप्प्तीएधटी  में  शामिल  किया  ताकि  जो  पहाड़ों  में  रहने  वाले  लोग  वे

 भी  इस  सुत्रिधा  को  पा  सकें  ।

 उपाध्यक्ष  एक  और  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  इस  सुविधा  को  लेने  के  बाद  जो

 परिवार  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठ  जाता  उसको  इस  सुविधा  से  निकाल  दिया  ताकि

 दूसरा  परिवार  उस  सुविधा  को  प्राप्त  कर  मैं  यह  भी  चाहूंगा  कि  सरकार  यहां  पर  जो  कमेटी

 वह  पूरे  देश  की  स्थिति  की  जानकारी  प्राप्त  करे  और  जो  भी  जातियां  सूची  में  शामिल

 होने  से  वंचित  रह  गई  उनको  इस  सूची  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  अंत  में  इस  बिल  का

 समर्थन  करते  हुए  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्रो  साणिकराव  होडल्या  गावोत  :  उपाध्यक्ष  आपने  मुर्के  इस  बिल  पर
 बोलने  का  अवसर  इसके  लिए  मैं  आपका  आम।री  हूं  और  मैं  रावव  साहब  का  भी  आभारी

 जिन्होंने  अनुसूचित  जनजाति  और  पिछड़ी  जातियों  के  बारे  में  अपने  विचार  यहां  पर  व्यक्त

 किए  ।



 संविधान
 प्रदेश  )  7  1992

 आदेश  विधेयक

 उपाध्यक्ष  मैं  ट्राइबल  हूं  और  ट्राइबल  सची  में  हर  राज्य  में  कुछ  जातियां  सम्मिलित
 होना  चाहतो  इनकी  अलग-अलग  कठिनाइयां  हो  सकती  लेकिन  हमारे  देश  में  हर राज्य  में

 ट्राइबज  रिसचं  डिपार्टमेंट  हैं  और  यह  डिपार्टमेंट  इस  चौज  की  रिसच॑ं  करता  सकड़ों  साल  की
 रिसच  के  बाद  कौत-कोत  सी  जातियां  अनुसूचित  जाति-जनजाति  की  जमात  में  ओरिजनली  हैं  और
 कौन  सी  जातियां  इसमें  आना  चाहती  इसका  पता  लगाती  प्रेरी  जहां  तक  मालमात  जो
 अनुसूचित  जाति  के  लोग  इसमें  शापिल  उतको  ही  पूरी  सहलियतें  जो  मिलनी  वे  नहीं
 मिल  पा  रही  हैं  ओर  हमारे  यहां  महाराष्ट्र  में  बहुत  से  लोग  अनसचित  जाति-जनजाति  के  नकली
 प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करके  असुविधाओं  का  लाभ  नौकरियों  में  ओर  शिक्षा  में  उठा  रहे  हैं  ।  सही  में  जो

 अनुसूचित  जाति-जनजाति  के  लोग  हैं  वे  पहाड़ों  ओर  देहूातों  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहते  हैं  ओर  जो

 लोग  इसमें  समाविष्ट  होना  चाहते  वे  शहरों  में  रहते  आज  देश  में  कंपीटीशन  का  जमाना  है

 ओर  हर  जगह  मेरिट  देखी  जाती  जो  सही  ट्राइबल  लोग  हैं  वे  देह।तों  में  रहते  इस  बज

 से  वे  मेरिट  में  नहीं  आ  सकते  हैं  और  जो  शहर  रहते  बोगस  ट्राइबल  जो  लोग  जिन्होंने  1977-

 78  से  जाति-पमाण  पत्र  लेकर  रखे  हुए  वे  हर  शिक्षा  नौकरी  में  और  र  ज्य  सरकार

 तथा  भारत  सरकार  द्वारा  दी  गई  सुविधाओं  का  लाभ  पाते  इस  बारे  में  कल्याण  मंत्री  और  भारत

 सरकार  को  घ्यान  देना  चाहिए  और  जो  रही  ट्राइबल  लोग  पिछड़े  पहाड़ों  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  रहते  पुरानी  सूची  में  किनके  नाम  नहीं  वे  इन  सुविधाओं  से  बंचित  न  रहें  ।

 वे  इससे  वंचित  न  इसको  तरफ  भी  कल्याण  मंत्रालय  को  ध्यान  देना  मैं  रावत

 .  साहब  का  बहुत  घन्यवाद  करता  हुं  कि  उन्होंने  पिछड़ी  जाति  के  लिए  अपना  मत  यहां  पर  व्यक्त

 किया  ।  लेकिन  सहो  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  पर  अन्याय  न  हो  ।  उनको  आज  जो

 शिक्षा  की  और  नौकरियों  की  सहुलियतें  मिल  रही  हैं  उससे  भी  आज  भी  वंचित  हम:री  सरकार

 कहती  है  कि  हम  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  का  बंकलाग  पूरा  अभी  तक  यह  नहीं  भरा

 जा  रहा  सिर्फ  कागजों  पर  यह  दिखाया  जाता  है  कि  हम  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  का

 लांग  भर  रहे  हैं  ।  मैंने  महाराष्ट्र  में  ऐस्ता  कभी  नहीं  अन्य  राज्यों  में  कुछ  पूरा  हुआ  मुभे

 मालम  दिल्लीं  में  भी भारत  सरकार  के  जो  आफिसिज  है  डिपार्टमेंट्स  हैं  उनमें  वि  तनी  बंकेंसिज

 खाली  पड़ी  शेडयूल्ड  कास्टस  ओर  ट्राइब्स  के  नाम  पर  दिल्ली  में  भी  लोग  रहने  लगे  उत्तर

 बिहार  में  आप  देखेंगे  वहां  शेडयूल्ड  ट्राइब्स  के आदिवासी  लोग  रहते  पहाड़ों  जंगलों  में

 रहते  लेकिन  सहूलियत  से  वे  वंचित  आज  भी  उनको  सहूलियत  नहीं  मिल  रही  है  ।

 इसलिए  मेरा  भारत  सरकार  से  ओर  खासतौर  से  रावत  साहब  से  नम्र  निवेदन  है  कि

 यूल्ड  ट्राइब्स  को  जो  ओरिजनल  लिस्ट  है  उसमें  अगर  दूसरी  जातियों  को  लेना  चाहते  हैं  तो  उसको

 होनी  च/हिए  |  ट्राइब्स  बेलफेयर  डिपार्टमेंट  रिसर्च  तीन-चार  सो  साल  पहले  का  रिकार्ड

 देख  कर  जो  सही  है  उसको  ले  ।  जो  गलत  बोगस  जिनको  शंक्षणिक  ओर  आर्थिक  दक्षा  अच्छी  है
 उनको  नहीं  लेना  ऐसी  मेरी  भारत  सरकार  से  विनती  है  ।  मुझे  इस  बिल  पर  बोलने  के  लिए
 उपाध्यक्ष  आपने  समय  इसके  लिए  मैं  आपका  आभार  प्रकट  करते  हुए  रावत  साहब
 से  बिनतो  कछंगा  कि  इस  बिल  को  वापस  ले  अनुसूचित  जनजाति  पर  अन्याय  न  यह  भी  देखा

 ऐसी  मैं  भारत  सरकार  से  विनतीकरता  हूं  और  अपने  दो  लफज  पूर्ण  करता  हूं  ।

 क्रो  बिरेन्द्र  सिह  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  बिल  का  पूरी  तंरहू

 से



 16  1914  संविधान  चित  जनजातियां  )  प्रदेश  )  ॥

 समर्थन  करता  हूं  जिसऐें  माननीय  सदस्य  भगवान  शंकर  रावत  जी  ने  बंजारा  जाति  को  अनसचित
 जनजःति  में  लाने  के  लिए  प्रस्ताव  क्रिया  अनुमचित  जाति  और  अनमचित  जन  आरक्षण
 की  सीमा  में  बांध  देना  और  आरक्षण  के  जरिए  उनका  विकास  सम्भव  हो  सकता  इस  बारे  में  मुझे
 कुछ  कहता  आरक्षण  की  जो  बात  करते  सरकार  चाहे  प्रदेश  की  हो  या  केन्द्र  की  पिछड़े

 अनुप्‌चित  अनुसूचित  जनजाति  के  आरक्षण  की  बात  करती  हैं  उनका  दृष्टिकोण  साफ

 होना  उनकी  नीति  और  नीयत  साफ  होनी  चाहिए  ।  बोट  के  दृष्टिकोण  से  किसी  का

 स्तर  उठाने  के  चुनाव  के  दृष्टिकोण  से  किसी  का  जीवन  स्तर  उठाने  के  राजनीतिक

 कोण  से  किसी  का  जीवन  स्तर  उठाने  के  लिए  उनको  किसी  प्रकार  की  सुविधा  उपलब्य  कराना  नीति
 और  नियत  में  खोट  इसलिए  नीति  और  नीयत  में  शुद्धता  होनी  चाहिए  ।  बनुस्‌ूचित  जाति  और
 जनजाति  के  लोगों  को  आरक्षण  दिया  इस  बारे  में  हमारी  नीति  और  नीयत  में  शुद्धता  होनी

 जो  बारक्षित  सीमा  में  आते  हैं  ।

 उस  सीमा  में  जिन  लोगों  को  आरक्षण  मिलता  है  ठो  गांव  में  रहने  वाले  व्यक्ति  आरक्षण  के
 बारे  में  कितना  जानते  उनको  जानकारी  होनी  मेरी  समक्ष  में  आरक्षण  की  सीमा  में  आने

 वाले  कछ  पढ़े  लिब्वे  लोग  जिनको  आरक्षण  के  द्वारा  क्या  सुविधाएं  मिल  सकती  हैं  और  सुविधाएं
 प्राप्त  कर  गांव  में  रहने  वाले  अनुसूचित  जाति  जनजाति  के  लोगों  को  प्रोत्साहित  नहीं  करते  हैं  तो  वे

 भी  आरक्षण  की  सीमा  में  आते  हैं  और  इसका  दुृष्परिणाम  यह  होता  है  कि  गांऊ  में  रहने  वाले

 सूचित  जाति-जनजाति  के  लोग  आरक्षण  की  सीमा  में  रह  ही  जाते  इस  तरह  की  +ोई  व्यवस्था

 की  जानी  चाहिए  किगांव  में  रहने  वाले  अनुमुचित  जाति  और  जनजाति  के  लोग  आरक्षण  की  पूरी
 तरह  सविधा  उठा  सके  |  कुछ  जातियां  ऐसी  होती  हैं  जो  आरक्षण  की  सीमा  में  नहीं  आती  हैं  जैसे

 ग  वा  भूजा  भूजने  वाला  गुण  होता  है  उसको  आरक्षण  की  सीमा  में  लाना  मुस्लिम
 धोत्री  बैसवार  जाति  मिर्जापुर  जनपद  में  ह ैऔर  सीधी  तया  रोत्रा  यानी  मध्य  प्रदेश  में  भी

 वहां  आरक्षण  की  सीमा  में  नहीं  आती  जबकि  उत्तर  प्रदेश  में  आती  कोई  जाति  किसी  प्रदेश

 की  आरक्षण  की  सीमा  में  आती  है  और  किसी  प्रदेश  में  नहीं  आती  है  तो  इसके  लिए  स्वाक्षण

 फरके  एक  पथ-प्रदर्शत  लाईन  बनायी  जानी  चाहिए  कि  एक  जाति  हर  प्रदेश  में  आरक्षण  की

 सीमा  में  हो  ।  आरक्षण  की  सीमा  में  जो  लोग  बाते  हैं  उनको  आरक्षण  देने  से  जीवन-स्तर  उठने

 वा  +  नहीं  उनमें  जो  हीन  भावना  पैदा  हो  गई  है  तो  उसको  निकालना  होगा  ।  जो  सामाजिक  न्याय

 की  बात  करते  हैं  ऐसे  लोग  गांव  में  जाकर  देखें  कि  जो  आरक्षण  की  सीमा  में  आते  हैं  और  जिनप्रें

 स्वाभाविक  हीन॑  भावना  पंदा  हुई  है  तो  उस  मावना  को  निकाल  कर  आरक्षण  की  सीमा  से  सुविधाएं
 मिल  सकती  उसको  बढ़ा  सकते  हीन  भावना  जब  पैदा  हो  जाती  है  तो  उसको  नौकरी  को

 स॒विधाएं  देकर  नहीं  उठा  सकते  उसकी  भावनाओं  को  प्रोत्साहित  करना  होगा  और  वह  कभी  भी

 अपने  को  शोषित  न  समझें  और  कभी  भी  अपने  को  विवषाता  में  जिन्दगी  न  जीने  वाला  न  सम  भे  तभी

 सामाजिक  न्याय  की  बात  की  जा  सकती  आदिवासी  क्षेत्र  में  रहने  वाले  लोगों  का  स्वाभाविक

 आचरण  होता  वे  खेल  खेलते  हैं  तो  उनके  खेलों  को  गांव  की  संस्कृति  से  जोड़कर  उनको  प्रोत्सा  हत

 किया  जाना  चाहिए  ।  ज॑से  आदिवासी  लड़का  तीरंदाजी'कर  सकता  है  तो  उसी  तरह  शहर  में  रहने

 घाला  लड़का  नहीं  कर  सकता  उसी  तरह  जो  मल्लाह  का  लड़का  नोकायन  कर  सकता  है  ओर
 जो  तैराकी  कर  सकता  है  तो  शहर  में  रहने  वाले  लड़के  उस  ठरह  नहीं  कर  इसलिए  गांव  में

 रहने  वाले  अनुधूचित  जःति  और  जनजातियों  का  स्वाभाविक  आचरण  होता  उस  आचरण  के
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 )  विधेयक

 ——  -----

 रूप  में  उनको  प्रोत्साहित  करके  उनकी  हीन  भावना  को  निकालकर  उनके  जीवनस्तर  को  ऊंचा  किया
 जा  सकता  है  तभी  आरक्षण  का  लाभ  हो  सकता  है  ।  मैंने जो

 नीति  और  नीयत  की  शुद्धता की  बात की
 है  तो  वहू  भी  परिलक्षित  होगी  और  उनको  आरक्षण  क  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता
 हूं  और  अपनी  बात  समाप्त  करता

 [  अनुव द  ]

 श्रो  पो०  सी०  चाढको
 :  बहुत-बहुत  सभापति  मैं  अनुसूचित

 जाति  की  सूची  में  बंजारा  समुदाय  को  सम्मिलित  करने  दवेतु  श्री  भगवान  शंकर  रावत  द्वारा  पेश  किए
 गए  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 इस  अवसर  पर  इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  समय  मैं  कुछ  सम्बद्ध  मुद्दे  स्पष्ट  करना  चाहूंगा
 क्योंकि  शायद  गत  एक  वर्ष  के  दोरान  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  की  सूची  में  बंजारा

 मुदाय  जसे  समुदायों  को  सम्मिलित  करने  हेतु  संसद  में  कई  बारे  ऐसे  विधेयक  लाए  गए  थे  ।

 यह  मामला  बार-ब।र  उठता  है  क्‍योंकि  समूची  स्थिति  के  बारे  में  अभी  कोई  वंज्ञानिक  आकलन

 नहीं  किया  गया  मैं  समझता  हूं  कि  इस  चर्चा  के  दोरान  ऐसा  सुझाव  देना  अति  उपयुक्त  होगा  कि

 इस  प्रयोजन  के  लिए  एक  सवंदलीय  समिति  गठित  को  एक  उच्च  स्तरोय  समिति  द्वारा  इस

 पहलू  का  अध्ययन  किया  जाना  ऐसे  विभिम्न  समुदायों  के  बारे  में  विभिन्‍न  राज्यों  से  अन्‌

 सूचित  जाति  की  सूची  में  जोड़ने  को  मांग  की  गई  हैं  जो  इस  सूची  में  शामिल  किए  जाने  योग्य  हैं

 लेकिन  उन्हें  कुछ  का  रणों  से  छोड़  दिया  गया  अनुसूचित  जाति  के  सम्बन्ध  में  हमारे  इतने  वर्षों
 के  प्रयास  के  बाद  भी  यह  प्रक्रिया  जारी  आज  की  सुबह  को  चर्चा  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित
 जनजाति  पर  बातचीत  से  शुरू  हुई  ।  अब  दलों  के  बोच  प्रतिस्पर्धा  का  सवाल  उठता  वे  दूसरी
 पार्टियों  को  बदनाम  कर  रहे  कुछ  कह  रहे  हैं  कि  वे  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसचित  जनजाति

 के  लोगों  के अधिक  निकट  इस  प्रकार  को  प्रतिस्पर्धा  चल  रही  वास्तव  में  आज  लगभग  दो

 घंटे  तक  सभा  की  कार्यवाही  इस  मामले  पर  रुकी  रही  कि  कौन  सी  पार्टी  अनुसूचित  जाति  के  अधिक

 निकट  है  |  यह  अच्छी  बात  है  कि  श्री  भगवान  शंकर  रावत  की  पार्टी  भी  इस  विधेयक  का

 समर्थन  कर  रही  यह  एक  अच्छी  बात  है।मेरा  कहना  यह  नहीं  है  कि  वे  अनुसूचित  जाति  ओर

 अनुसूचित  जनजाति  के  विरुद्ध  लेकिन  जब  वे  इस  मामले  को  उठा  रहे  हैं  तो  सभा  में  एक

 सम्मति  का  महोल  बन  रहा  इस  माहोल  का  उपयोग  सभा  में  इस  मामले  का  स्थाई  समाधान

 करने  में  करना

 कुछ  अन्य  समुदाय  भी  अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  की  सूची  में  शामिल  किए

 जाने  के  पात्र  हैं  ।  जो  लोग  पहली  दूसरी  वर्षगांठ  अथवा  तीसरी  वर्षगांठ  अथवा  इस  तरह  के

 तरह  के  अवसर  भागना  चाहते  हैं  उन्हें  इस  मामले  पर  गंभीरता  से  विचार  करना  चाहिए  ।  हमें  इस

 मामले  को  अपूर्ण  तरीके  से  नहीं  उठाना  हम  कतिपय  उन  मुद्दों  को  उठाते  रहे  हैं  जो

 हमारे  पक्ष  में  हम  कुछ  मुद्दों  को  चुनाव  भाने  के  दौरान  ही  उठते  अनुसूचित  जाति  और  अनु

 सचित  जनजाति  के  कल्याण  का  कांग्रेस  पार्टी  का  पहला  वायदा  इस  देषा  में  अन्य  कोई  पार्टी  यह्‌

 दावा  नहीं  कर  सकती  कि  वह  जनूसचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  प्रति

 अ्रधिक  उत्सुक  देछ  में  सत्तारूढ़  पार्टी  को  श्री  भगवान  शंकर  रावत  की  पार्टी
 से  सहमत  होने

 का  शायद  ही  अवसर  मिलता  लेकिन  मेरा  उनसे  अनुरोध  है  कि  जब  अनुसूचित  जातियों  और
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 16  1914  )  संविधान  जनजातियां  )
 आदेश  विधेयक

 अनुसूचित  जनजातियों  से  सम्बन्धित  मामलों  जंसी  समस्याएं  सामने  आती  हैं  तो  हमें  इन  पर

 सम्मत  होना  कुछ  लोगों  का  सोचना  है  कि  वे  समस्या  का  सप्राघान  टकराव  के  माध्यम  से
 कर  सकते  कुछ  लोगों  का  सोचना  है  कि  वे  प्तमूचे  मा  मले  को  न्थाथालय  में  ल ेजाकर  इसका  समाधान

 सकते  लेकिन  यह  समाधान  का  नहीं  इस  देश  की  जिम्मेवार  पार्टियों  कम  से

 कर  कम  उन  पार्टियों  को  जिनका  सभा  में  प्रतिनिधित्व  एक  साथ  बंठकर  सवंस॒हमति  एवं  आम

 मति  से  समस्या  ग्रस्त  स्यिति  से  निपटना  निःसन्देह  बंजारा  समुदाय  को  सूची  में  सम्मिलित

 किया  जाना  मैं  ह।दिक  रूपसे  इसका  समर्थंतकरता  हूं  ।  लेकिन  इस  सभा  में  एक  संकल्प  रूप  में

 अथवा  एक  विधेयक  के  रूप  में  इस प्रकार  को  स्थिति  उत्पन्न  हो  सकती  इसका  मतलब  है  कि  ऐसे

 समुदाय  तथा  छोटे-छोटे  समूहों  को  इसमें  शामिल  किप्रा  जाना  जंसाकि  कई  माननीय

 सदस्यों  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  कुछ  समुदायों  को  इसमें  सम्मिलित  करके  इस  का  समाधान

 नहीं  हो  जाता  क्योंकि  इन  समुदायों  को  लोग  कई  कारणों  से  कई  सदियों  से  हजारों  बर्षों  से  उपेक्षित

 रहे  हैं  और  सामाजिक  प्रगति  में  पिछड़ते  रहे  हमारे  समाज  पर  यहूँ  एक  अभिप्राय  इसलिए

 हमें  इन  का  उत्थान  करना  है  ।  जेसे  कई  लोगों  का  कहना  है  आरक्षण  ही  एकमात्र  निदान  नहीं

 कई  काम  किए  जाने  इसके  लिए  एक  एक  आम  विचारधारा  की

 हयकता  मैं  समझता  हूं  कि  यह  एक  ऐसा  अवसर  है  जब  हम  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित

 जाति  की  समस्या  पर  एक  समान  दृष्टिकोण  अपना  सकते  एक  आम  सहमति  की  बात  सोच  सकते

 )

 ]

 रो  राजेश  कुमार  :  मैं  एक  सूचना  देना  चाहता  इसके  बाद  आने  वाला  बिल  बहुत
 महत्वपूर्ण  बिल  इस  बिल  पर  दो  घंटे  को  चर्चा  हो  चुको  आने  वाले  बिल  का  ध्यान  रखा

 साढ़े  पांच  बज  गए  हैं  उसको  आना  चाहिए  नहीं  तो  वह  डेंड  हो

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बिल  लंस  नहीं  होता

 ]

 श्री  पो०सो०  चाक्को  :  मुझे  उम्मीद  है  कि  वे  सभी  जो  इस  मुद्दे  पर  बोल  चुके  हैं  इस  विधेयक

 को  भावना  से  सहमत  हैं  ओर  इस  विधेयक  का  समर्थन  कर  रहे  हैं  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  वे  इस
 विधेयक  के  महत्व  को  कम  नहीं  करेंगे  तभी  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  इस  सभा  के  समक्ष  लाए  जाने
 वाले  किसी  भी  विधेयक  के  समान  महत्व  दिया  लेकिन  यह  एक  महत्वपूर्ण  विषय  होने  के  कारण

 मुझे  उम्मीद  है  कि  प्रत्येक  सदस्य  जो  इस  विधेयक  पर  बोलना  चाहता  है  अथवा  जो  इस  विधेयक

 पर  अपने  विचार  व्यक्त  करना  चाहता  बोलने  का  अवसर  दिया  लेकिन  इस  मुद्दे  पर  सभी

 संबद्ध  पार्टियों  द्वारा  विचार  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  हमें  अक्सर  ऐसी  स्थिति  से  गुजरना  पड़ता  है  ।

 यहां  तक  कि  आज  भी  हमें  ऐसी  श्थिति  का  सामना  करना  बात  यह  है  कि  यह  विधेयक  पारित

 करने  क ेवाद  -  यह  तो  एक  संशोधन  मात्र  यह  मामला  मुला  दिया  जाता  है  ।  जब  किसी  दिन  वही

 मुद्दे  पुनः  सामने  आते  हैं  तो  हम  पुनः  इनके  बारे  में  सोचने  लगते  अन्यथा  हमें  अनुसूचित  जातियों

 ओर  अनुसूचित  जनजतियों  का  मामला  अगले  वर्ष  इसी  दिन  अर्थात्‌  अगली  वर्षगांठ  पर  याद  आता

 हम.रे  सोचने  का  तरीका  ऐसा  हो  गया  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  अनुसूचित  जातियों  बौर

 अनुसूचित
 डजगजातियों  से  संबंधित  मामले  पर  आम  सहमति  होनी
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 संश्रिबान  प्रदेश )  7  1992

 भादेश  विधेग्रक

 इन  छाब्दों  के  साथ  मैं  श्री  मगवान  शंकर  रावत  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  इस  विधेयक  का  समर्थंत

 करता  हूं  ओर  बंजारा  समुदाय  को  अनुसूचित  जातियों  की  सूची  में  सम्मिलित  करने  को  जोरदार

 वकालत  करता  हूं  ।

 ]

 श्री  छेरी  पासवान  :  उपाध्यक्ष  माननोय  संसद  सदस्य  श्री  भगवान
 शंकर  रावत  जो  बिल  लाए  मैं  उसके  समर्थन  में  बोलना  चाहता  उत्तर  प्रदेश  की  जिस  बंजारा
 जाति  को  दोडल्ड  कास्ट  की  सूची  में  लाने  के बिल  लाए  वह  काफी  शोषित  तथा  पीड़ित

 इसको  देडल्ड  कास्ट  को  सूची  में  निश्चित  रूप  से शामिल  करना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  एक  बात  मैं  निश्चित  रूप  से  कहूंगा  कि  बंजारा  जाति  को  तो  जरूर  शामिल
 किया  ज़ाए  लेकिन  जो  सीमा  24%  आरक्षण  की  उसको  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।  आजादी  के  45

 सक्ष्मों  के  बाद  भी  जो  सुविधा  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  को  मिलनी  वह  नहीं  मिल  रही  है
 क्योंकि  गत  वर्षों  में  दूसरी  जातियां  भी  इस  सूची  में  शामिल  की  गई  पहले  जो  उपेक्षित  रहीं
 ओर  श्रब  नई  आने  से  वे  उपेक्षित  न  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  इनको  पूरी  सुविधाएं
 श्री  बीरेन्द्र  सिह  जी  ने  अपने  संतुलित  भाषण  में  यह  कहा  है  कि  गांवों  में  अनुसचित  जाति  ओर  अनुसूचित
 जमश्राति  के  लोग  होन  में  शिकार  हो  रहे  इसलिए  उनको  पूरी  आरक्षण  की  सुविधा  मिलनी

 चाहिए  ।

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  राम  टहल  चोधरो  :  उपाध्यक्ष  श्री  भगवान  शंकर  रावत  जो  बिल

 अनुसूचित  जाति  का  लाए  मैं  उसका  समर्थन  करता  हूं  और  साथ  ही  साथ  जो  बंजारा  जाति  को

 अनुसूचित  जाति  की  सूचो  में  शामिल  करने  के  लिए  प्रस्ताव  रखा  उसका  भी  समथंन  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  में  बिहार  के  छोटा  नागपुर  इलाके  से  आता  हूं  ।  वहां  पर  कुछ  ऐसी  जातियां

 हैं  जिनको  अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  में  शामिल  करना  आवश्यक  समभता  चूंकि
 इनके  रहन-सहन  और  संस्कृति  सारी  बातें  आदिवासियों  से  मिलती-जुलती  भौर  वे  गरीब

 मैं  यह  कह  रहा  था  कि  कुछ  जातियां  हैं  जिनको  अनुसूचित  जनजाति  में  लाना  आवश्यक
 समभ्रता  हूं  ओर  बराबर  वे  लोग  आंदोलन  भी  करते  आए  हैं  ओर  सरकार  को  आवेदन-पत्र  भी  देते

 आए  हैं  कि  वहां  जो  जातियां  हैं  उनको  अनुसूचित  जनजाति  में  लाया

 ]

 उपत्य्यक्ष  महोदय  :  श्री  गर-सरकारी  सदस्यों  संबंधी  कायंवाही  के  लिए  निर्धारित

 समय  समाप्त  हो  चका  है  ।  इसलिए  आप  अपना  भाषण  अगली  बार  जा  री  रख  सकते  हैं  ।

 अब  सदन  में  अरब  देशों  को  बच्चों  की  तस्करी  से  संबंधित  आधे  घंटे  की  चर्चा  श्री
 रवि  राय  ।

 किम  जमाना  बमनममभनः  आत्म
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 16  1914  आपे  घंटे कौ  चर्चा

 5.31  म०प०

 अरब  देशों  को  बच्चों  को  तस्करी  से  संबंधित  आधे  घंटे  को  चर्चा

 ]
 श्री  रवि  राय  :  उपाध्यक्ष  मैं  अरब  देशों  को  बच्चों  की  तस्करी  से

 संबंधित  तारांकित  प्रश्न  संख्या  307  के  बारे  में  श्रम  राज्य  मंत्री  द्वारा  29  1992  को  दिए
 गए  उत्तर  से  उत्पन्न  मुद्दों  पर  चर्चा  उठाने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  इस  सदन  में  पहले  जो  भी  सवाल  उठाए  गए  चाहे  वह  उद्योग  के  बारे में
 व  णिज्य  के  बारे  में  यह  उत  सवालों  कौ  तुलना  में  एक  बहुत  गम्भीर  सवाल  इस  सवाल

 पर  किस  तरीके  से  आधे  घंटे  की  चर्चा  को  आवश्यकता  उस  संदमं  में  मैं  जिक्र  करना  चाहूंगा
 ताकि  इसकी  गंभीरता  के  बारे  में  सदन  को  सूचना  मिल  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  29  तारीख  को  इस  सदन  में  एक  सवाल  आया  था  जो  इस  प्रकार  था  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारत  से  दुबई  को  ऊंट  दोड़  के  लिए

 बड़ी  संख्या  में  बच्चों  की  तस्करी  की  जाती

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  दिल्‍ली  हवाई  अड्डे  पर  कुछ  व्यक्तियों  को  इस  संबंध  में

 गिरफ्तार  किया

 यदि  तत्संबंधी  तथ्य  और  ब्योरा  क्या  ओर

 अरब  देशों  को  की  जा  रही  बच्चों  की  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 उपाध्यक्ष  आप  जिस  आसन  पर  विराजमान  इस  पर  प्रइन  पूछने  के  समय  अध्यक्ष

 महोदय  आसीन  थे  और  इसका  जवाब  श्रम  मन्‍्त्री  दे  रहे  थे  तथा  प्रधान  मनन्‍्त्री  भी  मौजूद  थे  ।
 जब  इस

 सव।ल  का  जवाब  श्रम  मन्त्री  देने  लगे  तो  जिस  तरीके  से  वह  जवाब  दे  रहे  उस  दौरान  सदन  में  यह्‌

 महसूस  किया  गया  और  प्रधान  मन्त्री  जी  को  मैं  घन्यवाद  करता  हूं  कि  उन्होंने  स्वयं  खड़े  होकर  स्पीकर

 साहब  से  विनती  की  कि  इस  सवाल  का  इस  तरीके  से  जवाब  नहीं  दिबा  जाएगा  क्योंकि  विदेश  मंत्रालय

 इससे  संबंधित  है  और  अमी  इसको  टाल  दिया  जाए  ताकि  बाद  में  सदत  में  विस्तुत  रूप  से  इस  पर

 चर्चा  हो  ।  उसी  के  तहत  ये  आधे  घंटे  की  चर्चा  सामने  आई  यह  अच्छा  है  कि  आाज  इस  सवाल  का

 जवाब  देने  के  लिए  हमारे  मित्र  राज्य  मन्‍्त्री  श्री  भाटिया  जी  यहां

 उपाध्यक्ष  असली  बात  कया  है  ?  असली  बात  यह  है  कि  बच्चों  कौ  तस्करी  के  व्यापार

 के  संबंध  में  इंदिरा  गांधी  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड॒डें  पर  कुछ  लोग  पकड़े  गए  और  उससे  बहु  सवाल

 सदन  के  सामने  आया  ।  उपाध्यक्ष  हरेक  हिन्दुस्तानी  इस  सिलसिले  में  सोचता  है  कि  हमारे  देषा  के

 गरीब  चाहे  वह  दूसरे  परिवार  के  देश  के  बच्चे  जबकि  उनको  विद्यालय  जाना

 कदना  चाहिए  तो  ये  जो  तस्कर  व्यापारी  उनको  उनके  माता-पिता  से  लेकर  दुबई  या  प्िचम

 एश्षिया  में  बेचते  मिडिल  ईस्ट  तो  मैं  नहीं  कहू  गा  क्यो ंकि  वह  गलत  छशाब्द  पश्चिम  एश्षिवा  में

 बेचते  उन  बच्चों  को  तेस्‍्ट  एशिया  भेजा  जाता  इस  सिलसिले  में  मैंने
 जो जानकारी  एकत्रित

 की  उसके  आधार  पर  मैं  कह  सकता  हूं
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 संयुक्त  अरब  बअमीरात  के  छोटे  से  झ्षेख  राज्य  ओमार-अल  ऑयबेय  में  ऊंट-दोड़  बहुत  ही
 लोक प्रिय है  ।

 पश्चिम  एशिया के  देक्षों  में  ऊंट-दौड़  के  लिए  बच्चों  के  प्रयोग  का  काफी  चलन  परम्परागत
 रूप  से  यह  बच्चे  इन  देशों

 के
 गरीब  परिवारों  के  होते  परन्तु  उनकी  आ्थिक  उन्नति  के

 इन  देशों  ने  बंगलादेश  तथा  हाल  ही  से  भारत  से  बच्चों  को  लेना  आरम्भ  कर  दिया
 है  ।

 ]
 में  फिर  कहता  हूं  कि  किन-किन  देक्षों  से  बच्चे  स्मगल  करके  अरब  देशों  में  ले  जाए  जाते  वे

 हैं  बंगलादेश  और  फिलहाल  हिन्दुस्तान  से  ले  जाए  जाते  हैं  ।  जो  बच्चे  हिन्दुस्तान
 बंगलादेश  पाकिस्तान  से  या  सूडान  से  वहां  ले  जाए  जाते  उन  बच्चों  के  साथ  क्या  व्यवहार

 किया  जाता

 ]

 वे  दोड़  के लिए  बच्चों  को  ऊंट  की  पीठ  पर  बांघ  देते  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  जब  बच्चा
 डरकर  चिल्लाता  है  तो  ऊंट  उत्तेजित  होकर  और  तेज  भागता  अधिकतर  बच्चे  दोड़  समाप्त  होने
 तक  जिन्दा  नहीं  रहते  वे  या  तो  सदमें  डर  से  अथवा  ऊंट  की  पीठ  से  गिरकर  मर  जाते  हैं  ।  आप

 अंद।जा  लगा  इए  उपाध्यक्ष  जी  कि  सन  बच्चों  के  साथ  कंसा  सलक  किया  जाता  हमारे  देश
 बंगलादेश  पाकिस्तान  से  और  सूडान  से  जो  बच्चे  वहां  ले  जाए  जाते  हैँ  उन्हें  ऊंट  की  टेल  से  बांध

 दिया  जाता  है  ।  जब  बच्चा  रोता  है  तो  उससे  ऊंट  ज्यादा  प्रोवोक्ड  होकर  दोड़ता  रहता  जिसे

 देखकर  बच्चा  तो  शाक  से  मर  जाता  गिर  जाता  है  १२न्तु  वहां  क ेलोग  इस  खेल  को  चाव  से  देखते

 रहते  यह  उनके  यहां  प्रैक्टिस  जेसे  कभी  प्रिमिटिव  युग  में  हुआ  करता  इसलिए  उपाध्यक्ष

 यह  एक  हृदयविदा  सवाल  हमारे  सामने  है  कि  इस  तरह  कंसे  हमारे  देश  के  बच्चों  को  वहां
 स्मगल  करके  ले  जाया  जाता  उनके  साथ  क्‍या  सलूक  होता  है  ।

 युनाइटिड  अरब  एमिरात  में  या  वहां  के  रिपब्लिक्स  में  जो  कुछ  होता  वह  उनके  देदझ्य  का
 सवाल  उस  चीज  को  हम  नहीं  मानते  हैं  लेकिन  आज  सदन  में  बहस  के  लिए  जो  सवाल  वह  इस
 बात  का  है  कि  हमारे  संविधान  में  प्रावधान  रहने  के  बावजुद  कंसे  यहां  से  बच्चों  को  ले  जाया  जाता

 एक  सवाल  यह  भो  है  कि  हमा रे  संविधान  में  इस  संबंध  में  कोई  प्रावधान  है  या  नहीं  इस  बारे  में
 संविधान  ज्ञाताओं  को  सोचना  चाहिए  ।  जब  पहले  से  प्रावधान  जो  प्रेक्टिस  में  है  तो  क॑से  बच्चों  को

 यहां  से  ले जाया  जाता  यह  पहला  सवाल  मैं  उठाना  चाहता  कंसे  हमारे  देश  से  उन  बच्चों  को
 ले  जाने  की  इजाजत  दे  दी  जाती  इस  बारे  में  हम  लोगों  को  गम्भीरता  से  सोचने  को  जरूरत  है  ।

 यहां  जितने  सांसद  बंठ  वे  सोचें  कि  यदि  वह  हमारा  बच्चा  क्‍योंकि  जितने  बच्चे
 सब  एक-समान  सब  में  हड्डी  और  खून  एक  जंसा  होता  अगर  वहू  हमारा  बच्चा  लेकिन  मैं

 यहां  कहना  चाहूंगा  कि  वह  किसी  सांसद  या  विधायक  का  बच्चा  नहीं  हो  किसी  सांसद  या

 विधायक  के  बच्चे
 को  इस  तरह  नहीं  ले

 जाया  जा  सकता  क्‍योंकि  वे  आथिक  रूप  से  संपन्न  गरीब
 लोगों  को  तुलना  अपेक्षाकृत  ज्यादा  संपन्न  इस  देश  में  जिन  बच्चों  के  मां-बाप  गरीब  होते  हो
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 सकता  है  जिनके  पास  खाने  के  लिए  न  इसीलिए  वे  अपने  बच्चे  मजबूर  होकर  बहां  भेजते
 लेकिन  वे  गरीब  धरों  के  बच्चे  होते  हैं  जो  वहां  ले जाए  जाते  अतः  हमें  इस  संसद  में  क्या  मानसिकता
 बनानी  यह  भी  हमारे  सामने  एक  सवाल  है  ।

 जैसा  मैंने  शुरू  में  निविदन  किया  कि  यह  एक  सवाल  है  जिसमें  वाणिज्य  और  उद्योग  से
 ज्यादा  महत्वपूर्ण  जब  हम  सदन  में  दूसरी  चीजों  को  बहुस  करते  हैं  तो  उन  सबसे  बढ़कर  यह  सवाल
 गम्भीर  हमारे  देक्ष  में  कंसे  इन  चीजों  को  करने  की  इजाजत  दी  जाती  उस  दिन  मैंने

 एक  सवाल  पूछा  था  कि  हमारा  पश्चिम  एशिया  में  जो  दूतावास  भारत  वहू  दूतावास  क्या  इस
 बारे  में  कोई  पहल  करता  क्या  उसने  कभी  कहा  कि  यह  प्रक्टिस  एक  प्रीमिटिव  युग  की  प्रेक्टिस  है
 भौर  हमारे  देश  से  जो  बच्चे  स्मगल  तल्कर  या  व्यापारी  लोग  ले  जाते  क्‍या  उन्हें  देखकर

 हमारा  दूतावास  कुछ  करता  लेकिन  उसका  कोई  जवाब  माननीय  मन्त्री  जी  ने  उस  दिन  नहीं  दिया

 था  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  मन्‍्त्री  जी  इस  विषय  में  गम्भीरता  से  सोचकर  जवाब

 उपाध्यक्ष  जब  हमारे  देश  के  संविधान  में  पहले  से  ऐसी  व्यवस्था  उसके  बाबजूद  इस

 तरह  की  चोजें  कंपे  हो  रही  यह  सोचने  का  विषय  इसलिए  मैं  संसद  के  सामने  और  खासकर

 मन्त्री  महोदय  के  सामने  इस  सवाल  के  जरिए  जानना  चाहता  हूं  कि  वास्तव  में  हमारे  संविधान  में  इस
 बारे  में  क्‍या  प्रावधान  क्‍योंकि  यहां  हम  सब  लोग  संविधान  के  प्रति  कसम  खाकर  आते  सबसे

 पहले  हम  संविधान  के  प्रति  आस्था  रखने  की  द्ापथ  लेते  हैं  और  मैं  यहां  संविधान  के  आटिकल  24
 ओर  खासकर  आटिकल  26  को  पढ़कर  के  सुनाता

 [  अनुवाद  ]

 संविधान  के  अनुच्छेद  24  में  कहा  गया  है  :

 आदि  में  बालकों  के  नियोजन  का  प्रतिषेध--चोदह  वर्ष  से  कम  बायु  के
 किसी  बालक  को  किसी  का  रखाने  अथवा  खान  में  काम  करने  के  लिए  नियोजित  नहीं  किया

 जाएगा  या  किसी  अन्य  परिसंकटमय  नियोजन  में  नहीं  लगाया  जाएगा  ।”

 अनुच्छेद  23  में  कहा  गया  है  --

 के  दुर्व्यपार  और  बलातृश्रम  का  (1)  मानव  का  दुर्ब्यापार  और
 बेगार  तथा  इसी  प्रकार  का  अन्य  जबरदस्ती  लिया  जाने  वाला  श्रम  प्रतिषिद्ध  किया  जाता  है
 ओर  इस  उपबन्ध  का  कोई  भी  उल्लंघन  अपराध  होगा  जो  विधि  के  अनुसार  दण्डनीय

 ]

 उपाध्यक्ष  हमारे  देक्ष  में  क्या  हमारे  देश  में  सवाल  करते  आप  यह  देख  रहे

 यह  4  बच्चों  को  तस्वीर  जो  3  दिन  पहले  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  छपी  बच्चों  के  नाम

 हंमु  साल  दाहरू  साल  सगुन  साल  का  और  विनोद

 11  साल  ये  सारे  बच्चे  बांडेड  लेबर  को  तरह  काम  करते  4-5  दिन  पहले  इनको  मुक्ति
 मिली

 उत्तर  प्रदेश  के  और  भदोई  क्षेत्रों  में  जो  कार्पट  इंडस्ट्री  चल  रही  उसमें  करीब  ऐसे

 डेढ़  लाख  बच्चे  काम  करते  हैं  ओर  इस  इंडस्ट्री  हैं  देश  को  600  रुपए  को  विदेशी  मुद्रा  मिलती  मैं
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 मभी  उस  विषय  में  नहीं  जाऊंगा  ।  उस  इंडस्ट्री  में  डेढ  लाख  बंघुआ  मजदूर  की  तरह  काम  करते  हैं  ।

 से  चार  की  यह  तस्वीर  मतलब  यह  है  कि  देश  में  यह  स्थिति  सिर्फ  इन्हीं  की  नहीं  करोड़ों
 लोगों  की  इस  संबंध  में  संविधान  का  प्रावधान  हमने  आपको  पढ़कर  सुनाया  इस<ए  मैं  कहना
 चाहता  हूं  कि  जो  बच्चे  कंम॒ल-रेस  में  जाते  हैं  उनकी  उम्र  4,  5,  6  और  7  साल  को  इसलिए
 उपाध्यक्ष  भाटिया  जो  से  मैं  पूछना  वे  काबिल  मन्‍्त्री  यह  मानकर  मैं  चलता

 पहली  बार  1990  में  दुनिया  के  इतिहास  में  विश्व  में  पहली  बार  सारे  देशों  के  प्रधान  मन्त्री और

 राजा  जिस  देश  के  मुख्य  उनका  एक  शिखर  बच्चों  के  अधिकारों  के  बारे  में

 हुआ

 ]

 भारत  ने  बच्चों  के  अधिकारों  के  संबंध  में  उस  उद्घोषणा  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  ।

 का

 मैं  भाटिया  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  भारत  सरकार  ने  उस  पर  हस्ताक्षर  किए

 दुनिया  का  शिक्षु  शिखर  सम्मेलन  हुआ  था  और  उसमें  यह  प्रावधान  था  कि  कायंक्रम  भारत  तंयार  करेगा
 कि  बच्चों  की  देख  शिक्षा  वर्ग  रह  का  प्रावधान  होना  चाहिए  ।

 ]

 बच्चों  पर  आयोजित  शिखर  सम्मेलन  के  परिणामस्वरूप  बनाई  गई  मारत  की  कार्य  योजना
 को  मन्त्रिमण्डल  से  मंजरी  मिल  चुको  इस  योजना  की  सावंजनिक  घोषणा  नहीं  को  गई  बच्चों
 से  दुग्यंबहार  और  शोषण  को  रोकने  के  लिए  इसमें  क्‍या  प्रावधान  किए  गए  क्‍या  सरकार  यह

 सूबना  सदन  के  समक्ष  रखेगी  ?

 यह  कंबिनेट  ने  पारित  किया  1990  का  विश्व  शिशु  अधिकार  के  ऊपर  जो  शिखर

 सम्मेलन  हुआ  तो  मैं  माननीय  मग्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  कया  सिर्फ  कागज

 में  ही  रह  जाएगा  ?  इसके  बारे  में  सरतगर  कोई  ठोस  कार्यक्रम  बनाएमी  ?

 यह  तो  इतनी  बड़ी  किताब  इसमें  से  सिर्फ  एक  जुमला  मैं  आपको  सुनाना  चाहता  हूं  कन्वेंशन

 ऑफ  दि  राइट्स  ट्‌  दि  चाइल्ड  के

 ]

 बच्चों  के  कानूनों  संरक्षक  अथवा  उन  अन्य  लोगों  के  कर्तव्यों  तथा  अधिकारों  को

 समक्ष  रखते  जोकि  विधायी  रूप  से  उसके  कल्याण  के  लिए  उत्तरदाथी  राज्य  की  पार्टियां  वह्‌
 सारी  सुरक्षा  तथा  देखभाल  बच्चों  को  जो  उनके  कल्याण  के  लिए  आवश्यक  हैं  अथवा  इस  उद्देश्य
 को  पूर्ति  क ेलिए  सभी  आवश्यक  विधायी  तथा  प्रशासनिक  कदम

 मेरा  कहना  है  कि  विदेश  मंत्रालय  की  तरफ  से  यहां  कहा  जाएगा  कि  हम  इसको  रोक

 लेकिन  उससे  सदन  संतुष्ट  नहीं  होगा  ।  जब  इस  देश  में  इतनी  अधिक  गरीबी  है  और  हम  उनको  उनके

 अश्विकारों  से  बारे  में  संरक्षण  नहीं  दे  रहे  हैं  ओर  बच्चों  के  साथ  इस  प्रकार  दुबव्यंक्हार  किया जा  रहा

 को  ऐसे  काम  कंसे  चलेगा  ।
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 ध
 जो  विश्व  शिशु  अधिकारों  के  बरे  में  1990  में  हुआ  जंसा  मैंने  उसके

 बारे  में  भाटिया  जी  खुलासा  करें  कि  भारत  सरकार  क्‍या  पग  उठा  रही

 उप्ती  नरह  से  मैं  फिर  कहना  चाहता

 [  अनुवाद ]

 भारतीय  मूल  के  अथवा  अन्य  देशों  के  बच्चों  का  भारत  के  माध्यम  से

 बंगलादेश  के  बच्चे  अरब  कंद्रीज  में  हिन्दुस्तान  होकर  जाएंगे  उसके  बारे  में  क्‍या
 करना

 द
 सितम्बर  में  आयोजित  होने  वाले  बच्चों  के  सम्बन्ध  में  साक  सम्मेलन  तथा  राव  शिक्षर

 सम्मेतन  में  भारत  का  दृष्टिकोण  क्‍या  होगा  ?

 [  हिन्दो ]
 मेरी  खबर  है  कि  साक  सम्मेलन  के  संगठन  का  बच्चों  के  बारे  में  जो  प्रावधान  है  उसके  बारे  में

 भारत  सरकार  ने  माना  है  लेकिन  अभी  तक  उसको  रंटीफाई  नहीं  किया  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 भारत  सरकार  इस  बारे  में  क्या  कर  रही  है  ।

 हमारा  पड़ोसी  देश  पाकिस्तान  और  बच्चों  के  अधिकारों  के  बारे  में  विश्व  में  सम्मेलन

 हुआ  उस  बारे  में  कार्यान्वयन  करके  आगे  बढ़  रहे  हैं  लेकिन  हिन्दुस्तान  ने  इस  बारे  में  सिर्फ़  प्रस्ताव
 पारित  करके  एक्शन  प्लान  के  बारे  में  कोई  कायंवाही  नहीं  की  है  ।

 यह  एक  गम्भीर  सवाल  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  अन्तर्मुखी  होकर  मेरे  सवालों
 का  जवाब  दें  क्योंकि  बच्चों  को  स्मगलिग  के  बारे  में  सिर्फ  कहमे  कि  बन्द  कर  नहीं  हो  जब
 तक  बच्चों  के  संवंधानिक  अबिकारों  के  बारे  में  कोई  ठोस  कायंत्रम  नहीं  बनाएंगे  यह  नहीं  हो  पाएगा  ।
 ये  बच्चे  खासकर  गरीब  परिवा'ं  के  यदि  गरीब  परिवार  के  न  हों  तो  कोई  भी  माता-पिता  अपने
 बच्चों  को  नहीं

 मैं  उम्मीद  करूंगा  कि  भाटिया  जी  सारे  सवालों  का  समुचित  जवाब  देंगे  ।

 ]

 श्रो  भोबललभ  पाणिप्रही  :  उपाध्यक्ष  हम  एक  बहुत  ही  गम्भीर  मुद्दे  पर
 आज  यह  आधे  घंटे  की  चर्चा  कर  रहे  हैं  |  जंध्तकि  आ१  जानते  हैं  कि  बच्चे  हमारे  राष्ट्र  को  बहुमूल्य
 सम्पत्ति  हैं  ।  वास्तत्र  में

 वे  देश  का  भविष्य  है  ।  हमारे  बच्चों  में  अभिट  श्रतिभा  छिपी  हुई  है  ।  अनुकूल
 परिष्थितियों  में  यह  प्रतिभा  और  निखर  कर  प्रस्फूटित  होती  है  ।  मगर  बहुत  से  अपेक्षित  बच्चों  को
 उचित  वातावरण  प्रदान  किया  जाए  तो  वे  प्रसिद्ध  लोकप्रिय  कवि  इत्यादि  बन  सकते
 किसमें  कौन-सी  प्रतिमा  छिपी  हुई  कोई  नहीं  कह  सकता  ।  बेशक  दक्षिण-पश्चिम  अथवा  पश्चिम

 एशिया  के  देशों  में  यह  एक  बहुत  ही  अमानवीय  और  असम्भव  प्रथा  चल  रही  मैं  किसी  देश का
 नाम  नहीं  लेता  चाहता  ।  कुछ  लोग  इन  बच्चों  को  असहाय  स्थिति  का  आनन्द  लेते  जंसाकि

 श्री  रवि  राय  ने  अभी-अभी  कहां  कि  इन  बच्चों  को  यह  पता  नहीं  होता  कि  वे  कहां  जा  रहे  किस
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 ध्भ्क्ण  जज  कय  ——  ---

 लिए  रहे  हैं  ओर  उनमें  से कुछ  असमय  मोत  का  छिकार  हो  जाते  यह  हमारे  देश  के  लिए  बड़े
 श्रपमान  को  बात

 हमारा  देश  समृद्ध  संस्कृति  वाला  महान्‌  देश  हमें  अपनी  विरासत  पर  गवं  मैं  माननीय
 मंत्री  जी  से  इस  समस्या  की  गंभीरता  को  जानना  चाहता  हूं  ।  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  आंकलन  किया
 यथा  है  ?  पिछले  कुछ  समय  से  हमारे  देश  के  सामने  भी  यह  समस्या  आ  खड़ी  हुई  जो  भी  हमारे
 देश  के  वाहर  हो  रहा  अगर  हम  उसप्ते  अपने  देश  में  नहीं  होने  देना  चाहते  तो  हमें  ऐसे  उपाय
 करने  होंगे  कि  ऐसे  दुर्भाग्यपूर्ण  हादसे  हमारे  देश  में  न  और  भ!रत  इसका  शिकार  न  बने  ।  हमारे
 देश  में  गरीबी  की  जड़ें  इतनी  गहरी  हैं  कि कई  ब।र  ऐसी  घटनाएं  माता-पिठा  की  सहमति  से  भी  होती

 इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  विघ।यी  रूप  में  क्या  उपाय  किये  गए  हैं  ?

 पिछले  महीने  की  29  तारीख  को  जब  यह  मुद्दा  सदन  में  उठाया  गया  थातो  प्रधान  मंत्री

 महोदय  स्वयं  यहां  उपस्थित  में  तथा  उन्होंने  भी  इस  पर  गंभीर  चिन्ता  ध्यक्त  की  क्या  इस  सम्बन्ध
 में  कोई  पुनॉकलन  किया  गया  है  अथवा  क्या  हमारे  कानून  में  कोई  कमजोरी  मेरे  विचार  में  यह्‌
 समस्या  केवल  कानून  बनाने  से  ही  नहीं  सुलक  जाएगी  ?  कई  क्षेत्रों  में  कड़े  कानन  परन्तु  जब  उनके
 क्रियान्वयन  का  प्रइन  आता  है  तो  कुछ  त्रूटियाँ  रह  जाती  इसलिए  हफ्रें  केवल  कानून  बनाने  ही
 नहीं  होंगे  बल्कि  उनके  अक्ष  कार्यान्वयन  भी  करना  होगा  ।

 हुम  तीसरी  दुनिया  के  अग्रणी  राष्ट्र  ु

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पाणिग्रही  अब  आपको  अपना  भाषण  समाप्त  कर  देना

 रो  शोबल्लभ  पाणिप्नही  :  अगर  सदन  सहमत  हो  तो  हम  5-10  मिनट  और  बेंठ
 सकते  यह  एक  बहुत  ही  गंभीर  मामला  है  ओर  मैं  कुछ  स्पष्टीकरण

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रो  रवि  राय  ने  लगभग  सभी  पक्षों  पर  विचार  अभिव्यक्त  किए  आप
 उनके  अतिरिक्त  पहलुओं  पर  बोलना  चाहिए  जिन  पर  आप  जानकारी  लेना  चाहते  हैं  ।

 श्रो  ओबल्लभ  पाणिप्रही  :  मैं  कुछ  संभव  स्पष्टीकरण  चाहता  भ।रय  एक  महान्‌
 राष्ट्र

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  समय  का  मामला  इस  चर्बा  के  लिए  आधे  घण्टे  का  समय
 मिष्चित  किया  गया

 शी  श्रोबल्लभ  पाणिप्रहो  :  भारत  एक  प्रमुक्ञ  भूमिका  निभा  रहा  भारत  को  तीसरी  दुनिया
 के  देक्षों  का  नेता  कहा  जा  सकता  है  ।  कई  क्षेत्रों  मे ंभारत  की  भूमिका  सराहनीय  रही  है  ।

 दक्षिण  अफ्रीका  में  हमारी  भूमिका  को  लीजिए  ।  मानव  बाल  श्रमिक्रों  इत्यादि  पर  अनेक

 अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  तथा  बंठके  प्रायोजित  की  गई  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  ऐसे  किसी

 सम्मेलन  में  इस  समस्या  को  भी  उठाया  गया  ?  हाल  ही  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  वर्ष

 ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  महिला  वर्ष  मनाने  को  घोषणा  की  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  समस्या

 पर  विचार  किया  हमारे  एक  महान्‌  विरासत  हमारा  एक  प्रमुख  देश  हमने
 उपनिवेश  के  आधार  पर  होने  वाले  भेदभाव  के  विरुद्ध  आवाज  उठाई  ।  हमने  ऐसो  प्रथाओं  को  समाप्त

 करने  के  लिए  आवाज  इन  सब  क्षेत्रों  मैं  हमारो  भूमिका  काफी  प्रशंसनीय  और
 उल्लेखनीय  रही  ।
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 इस  घटना  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  चाहूंगा  कि  2।  जून  को  इस  घटना  के  प्रकाश  में  आने
 के  बाद  दो  बंगलादेशी  नागरिकों  को  पकड़ा  गया  और  थविरफ्तार  किया  मेरे  विचार  में  कुछ
 वलाल  हैं  जो  लोग  इस  घंधे  में  लगे  हुए  जो  गिरफ्तांर  किये  गए  उनके  पास  बंध  पासपोर्ट  इत्यादि
 नहीं  थे  ।  वे  बिना  किप्ती  वंघ  दस्‍्ष्तावेज  के  ठहरे  हुए  थे  ।  उतके  पश्चात्‌  एक  गैस्‍्ट  हाऊस  पर  छापा  मार
 कर  कुछ  आपत्तिजनक  दस्तावेज  बरामद  किये  गए  ।  मैं  यह्‌  जानना  चाहता  हं

 कि  क्‍या  इस
 विशिष्ट  क्षेत्र  के  लिए  सरकार  कोई  योजना  बनाने  का  विचार  रखती  है।यह  इसलिए  आवश्यक  है
 क्योंकि  यह  एक  बहुत  ही  आपत्तिजनक  बात  इससे  हमारे  बच्चे--गरीब  परिवरों  के  बच्चे  जुड़े  हुए

 क्या  इससे  हमारी  प्रतिष्ठा  पर  अप्तर  नहीं  पड़ता  ?  ऐसी  घटनाओं  पर  काबू  पाने  के  लिए  सरकार
 को  सभी  आवश्यक  कदम  उठाने  चाहिए  ।  यह  एक  बहुत  हो  बुरी  ओर  असम्य  प्रथा

 ः

 उपाध्यक्ष  महादय
 :  प्रो०  यह  आधे  घण्टे  की  चर्चा  आप  केवल  प्रइन  पूछिए  ।

 ।
 प्रो०  राणा  सिह  रावत  )  पर

 पहले  ही  6  बज  चुके  आधा  घण्टा  पहले  ही  पूरा  हो
 चुका  क्‍या  मैं  कोई  प्रश्न  पूछे  बिना  हो  बंठ  जाऊं  ?

 श्रीमती  मालिनी  भट्टाचायं  :  आपको  समय  बढ़ाना  होगा  क्योंकि  मंत्री  महोदय
 ने  चर्चा  का  उत्तर  नहीं  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  अभी  आपको  बताया  हमारे  पास  समथ  बहुत  कम  प्रो०
 मैं  आशा  करता  हूं  कि  आप  मेरी  भावना

 प्रो  ०  रासा  सिह  रावत  :  मान्यवर  उपाध्यक्ष  जेसा  अभी  कहा  गया

 वास्तव  में  बच्चे  किसी  भी  राष्ट्र  की  सबसे  बड़ी  सम्पत्ति  होते  हैं  ओर  यह  किसी  राष्ट्र  के  लिए  कलंक  है
 कि  वहां  के  बच्चे  तस्करी  के  अन्दर  दूसरे  देशों  को  ले  जाये  जाते  हों  ।  चाहे  हमारे  मित्र  राष्ट्र  मध्य

 पूव॑  के  देशों  के  साथ  में  हमारे  बड़े  निकट  के  और  मधुर  सम्बन्ध  हमारे  लाखों  लोग  वहां  रोजगार  के
 अन्दर  लिप्त  हैं  परन्तु  यदि  वहां  के  कुछ  लोग  अपने  पंसे  के  बल  पर  या  अपनी  हुकूमत  के  बल  पर

 हिन्दुस्तान  के  बच्चों  को  ल ेजाकर  अपने  मनो  रीक्रिएशन  ओर  शोक  को  पूरा  करते  हैं  तो  यह्‌

 हमारे  राष्ट्र  के लिए  अत्यन्त  चिन्तनौय  है  और  हमारे  मंत्री  सम्बन्धों  में  भी  यह  चीज  बाघा  डालने

 वाली  है  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  उन्होंने  देश

 मंत्रालय  के  स्तर  पर  अथवा  पासपोर्ट  बनाने  वाले  अधिकारियों  को अथवा  ओर  भी  सम्बन्धित

 कारियों  को  या  कूटनयिक  स्तर  पर  हस  प्रकार  के  प्रयास  किये  हैं  और  उन  देशों  के  शासकों  या  वहां  के

 कटनयिकों  से  सम्पक  स्थापित  कर  यह  कहा  गया  है  कि  हमारे  देश  के  अन्दर  इस  प्रकार  की  माबना

 हममें  असनन्‍्तोष  व्याप्त  है  और  बच्चों  को  तस्करी  की  बात  को  लेकर  ओर  बच्चों  के  साथ  ऊंट  की

 सवारी  करके  अपने  मनोरंजन  और  अपनी  भावनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  जो  खिलवाड़  किया  जाता

 उसको  लेकर  हमारे  देश  के  लोगों  की  भावनाएं  बड़ी  उद्वेलित  हैं  ?  क्या  इस  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित

 देशों  को  जानकारी  प्रदान  की  गई  है  या  नहीं  ?

 [6.00  म०प०  ]

 मेरा  दूसरा  जंसा  मैंने  कहा  बच्चा  कोई  भी  किसी  भी  धर्म  या  जाति  का  बच्चा-बंच्चा
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 ैााााााा

 ही  होता  मंली  आत्माओं  को  पवित्र  करने  की  ईव्वर  की  पवित्र  देन  ऐसे  बच्चे  चाहे  रट्रीट
 चिनड्रन  रिजक्टंड  डंजटंड  हों  और  चाहे  बहिष्कृत  हों  या  बन्घुतवा  बच्चे  उन  सब  बच्चों  की

 ऐसी  दयनीय  स्थिति  के  लिए  कोन  जिम्मेदार  अगर  ऐसी  स्थिति  में  वे  बच्चे  पड़े  हुए  टो  कल्याण
 करने  के  कल्याण  करने  वाली  जो  बाल  बल्पाण  संस्थायें  या  सरकारी  एजेंसियां  हैं  या  बाल
 कल्याण  गृह  हैं  या समाज  कल्याण  विभाग  इन  सब  का  भी  इन  बच्चों  के  लिए  दायित्व  ऐसे
 बच्चे  जो  दीन-हीन  स्थिति  में  निराश्चित  स्थिति  के  अन्दर  डेस्टोच्यूटस  हों  या  आफंन्स  बच्चों

 का  कल्याण  करने  के  लिए  हमारो  सरकार  का  भी  दायित्व  बन  जाता  ताकि  ऐसे  बच्चों  को  तस्करी

 न  हो  और  ऐसे  बच्चों  को  कोई  पकड़  कर  न  ले  जाए  |

 मैं  एक  बात  भौर  कहना  क्‍या  विदेश  मंत्रालय  द्वारा  पासपोर्ट  अधिकारियों

 को  इस  प्रकार  के  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  वे  पासपोर्ट  बनाते  समय  या  हवाई  अड्डों  पर  जांच  करते

 समय  तस्फरी  के  अन्दर  लिप्त  रहने  वाले  गिरोह  या  विदेश  जाने  वाले  या  मध्य  पूर्व  के  देशों  में  जाने

 वाले  यात्री  होते  उनके  साथ  में  जो  जाने  वाले  बच्चे  उनकी  विशेष  जांच-पड़ताल  को  जाए
 ?

 तोख री  बच्चे  राष्ट्र  की  सबसे  बड़ी  सम्पत्ति  उनके  समन्वित  सर्वांगीण  विकास

 होषण-उत्पी इन  रोकने  हेतु  कल्याणकारी  सरकार  ने  अपने  दायित्व  का  निर्वाह  किन-बिन  प्रकार  से

 किन-किन  रूप  में  कर  रही  है  ?

 अंत  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  का  बाल  कल्याण  कायंक्रम  हो  या
 भारत  सरकार  का  बाल  कल्याण  कायंक्रम  हमारी  सरकार  का  प्रथम  दायित्व  सबसे  प्रमुख
 जिम्मेदारी  है  कि  वह  हमारे  बच्चों  को  तस्करी  होने  से  इसलिए  मैं  विदेश  मंत्री  जी  से  कहना
 चाहता  ज॑सा  मैंने  प्रारम्भ  में  कहा  मध्य  पूर्व  के  जो  देश  उनसे  हमारे  मेत्री  के  संबंध  कि  वे
 अपने  स्तर  पर  इस  मामले  इस  प्रकरण  को  अवश्य  उठायें  और  उनसे  हमारी  देश  की
 भावनाओं  को  बतायें  और  बच्चों  की  तस्करी  वास्तव  में  तस्करी  सब  प्रकार  से  बहुत  बुरी
 लेकिन  बच्चों  की  तस्करी  मानवता  के  नाम  पर  कलंक  है  ।  घोर  सामाजिक  अभिक्षाप  है  और  राष्ट्रीय
 अमिक्षाप  ऐसा  मैं  समभता  दुर्भाग्य  हमारा  यह  है  कि  आज  हम  अगस्त  क्रान्ति  की  अद्धंशताब्दी
 मनाने  जा  रहे  हैं  ओर  हमारे  स्वाघीन  भारत  के  बच्चों  को  इस  प्रकार  से  तस्करी  के  नाम  पर  विदेशियों
 के  मनोरंजन  के  लिए  ले  जाए  जाते  इसी  में  एक  ओर  भी  प्रश्न  छिपा  हुआ  है  और  वह  यह  है  कि
 बच्चों  को  गोद  ले  लिया  जाता  है  ।  विदेशी  पाश्चात्य  देशों  के लोग  कहते  हैं  कि  हम  इन  बच्चों
 का  पालन-पोषण  नकली  प्यार  दिखा  नकली  स्नेह  दिखा  कर  कल्याणकारी  संस्थाओं  के

 बह्दों  से  बच्चों  को  गोद  ले  लेते  हैं  ओर  गोद  लेने  के  बाद  उन  बच्चों  के  साथ  अमानुधिक
 ब्यवहार  ओर  अपनी  भावनाओं  को  शान्त  करने  के  लिए  दुराचार  करते  हुए  पाए  गए  बच्चों  के
 बारे  में  हमें  ऐसी  रिपोर्टस  मिलो  यह  एक  घिन्तनीय  विषय  इसलिए  मैं  प्रार्थना  करना  चाहूंगा
 कि  बष्बों  के  हित  के  अन्दर  हस  तस्करी  को  सब  प्रकार  से  रोकना  चाहिए  ।  इसके  साथ  ही  बंगला
 देशी  घुसपेठियों  की  जांच-पड़ताल  की  जानी  चाहिए  ।  इसमें  इनका  बहुत  बड़ा  हाथ  दिल्ली  के

 अन्दर  लाखों  की  संख्या  में  बंगलादेशी  आ  गए  हैं  ये  लोग  इस  व्यवप्यय  में  लिप्त  हैं  और  गरीब  घरों  के
 बच्चों  को  लेकर  अनजान  दोखों  के  हाथों  में  या  अनजान  अमीरों  के  हाथों  में  चम्द  चांदी  के  टुकड़ों  के
 नाम  पर  बेच  देते  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  इसकी  भी  जांच-पड़ताल  की  जानी

 ]
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 प्रश्न  संख्या  307  के  उत्तर  में  जिस  मामले  का  उल्लेख  किया  गया  इन्दिरा  गांधी

 रॉष्ट्रीय  एयरपोर्ट  को  उसमें  माध्यम  के  रूप  में  उपभोग  किया  गया  वे  बंगलादेशी  बच्चे  थे  जिन्हें
 अरब  देशों  को  ले  जाया  जा  रहा  फिर  हमें  यह्‌  सोच  कर  बंठ  नहीं  जाना  चाहिए  कि  यह  धंधा
 केवल  हमारे  देश  को  माध्यम  बना  कर  किया  जा  रहा

 जैसा  कि  पहले  वक्‍ताओं  ने  कहा  है  कि  ऐसी  घटनायें  भारत  में  भी  हो  रही  इसके
 अतिरिक्त  जब  यह  घन्धा  दिल्‍ली  हवाई  अड्डे  तक  इन्दिरा  गांधी  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अडडडे  के  रास्ते
 हो  रहा  है  तो  इससे  पता  चलता  है  कि  इस  प्षमस्या  का  स्वरूप  अन्तर्राष्ट्रीय

 यह  यद्दी  है  कि  ऐसे  गिरोह  अन्तर्राष्ट्रीय  गिरोह  हैं  जिनकी  पहुंच  इतनी  अधिक  है
 कि  उनके  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  रुकावर्टे  भी  कोई  मायने  नहीं  रखतीं  ।  वास्तव  में  कुछ  ऐसे  भी  संकेत
 मिले  हैं  कि  बंगलादेश  अथवा  भारत  से  बे  वल  बच्चों  को  ही  दूसरे  देशों  में  नहीं  ले  जाया  जाता  अपितु
 मेपाल  और  बंगलादेश  से  लड़कियां  भी  भारत  के  वेध्यालयों  में  काम  करने  के  लिए  लाई  जाती  हैं  ।

 यह  भी  हो  रहा

 पिछले  वर्ष  अमीना  के  मामले  में  यह  स्पष्ट  हो  ग्या  कि  ये  गिरोह  कितने  शक्तिशाली  हैं  और

 बहुत  से  मामलों  में  तो  पता  भी  नहीं  चलता  कि  इनके  पीछे  कौन  है  ।  आप  दलाल  को  वे  दो

 आदमी  जो  बच्चे  को  ले  जा  रहे  वे  कौन  थे  ?  वे  दो  उनके  इशारे  पर  नाचने  वाली  कठपुतलियां
 मात्र  आप  उन्हें  पकड़  सकते  लेकिन  इनके  पीछे  वास्तविक  लोग  कोन  वे  अदृश्य  ही  रहते

 यह  एक  समस्या  है  ।

 दूमरी  समस्या  आर्थिक  है  ।  मैं  इस  संबंघ  में  कुछ  नहीं  कहूंगी  क्योंकि  अन्य  लोग  इस  बारे  में

 बोल  चुके
 हैं  ।  बच्चे  क्‍यों  बेचे  जाते  बात  यह  है  कि  ऐसा  केवल  इसी  वजह  से  नहीं  होता  कि  लोग

 भूखे  मर  रहे  हैं  ।  नि:संदेह  हमने  कुछ  मामले  ऐसे  भी  सुने  हैं  जिसमें  मां-बाप  भूखे  मर  रहे  हों  ओर

 उन्होंने  अपने  बच्चे  बेचे  हों  ।  लेकिन  ऐसे  भी  मामले  देखे  गए  हैं  कि  जहां  परिवार  भूखों  मर  रहा  हो
 तो  वे  यह  महसूस्र  करते  हैं  कि अ१र  एक  बच्चे  को  बेचा  जाता  है  तो  शायद  उसका  भाग्य  उतना  बुरा
 नहीं  होगा  जितना  कि  उसको  धर  में  रखने  से  होगा  ।  इसी  वजह  से  बच्चे  को  बेचा  जाता  यह  बहुत
 भयंकर  स्थिति  है  लेकिन  हमें  इस  कड़वी  सच्चाई  को  स्वीकार  करना  द्वी  पड़ेगा  ।

 जहां  तक  इस  पहलू  का  सम्बन्ध  मेरे  विचार  में  यह  मानत्र  संसाधन  विकास  मंत्रालय  और

 कल्याण  मंत्रालय  की  बिता  का  विषय  ऐसे  बच्चों  का  पुनर्वास  उनके  कार्यक्षेत्र  मे ंआता  तथापि

 मेरे  विचार  में  इस  मामले  में  केवल  उनको  वित्तीय  सहायता  हो  नहीं  बल्कि  विशेषकर  उन  क्षेत्रों  में  बच्चों

 के  लिए  विकेन्द्रित  और  विस्तृत  योजना  बनाना  भी  महत्वपूर्ण  हम  कुछ  राज्यों  का  पता  लगा  सकते

 हैं  जहां  ऐसे  अन्तर्राष्ट्रीय  गिरोह  काम  कर  रहे  कुछ  वर्ष  पूर्व  केरला  में  एक  ऐसा  गिरोह  सक्रिय

 एक  गिरोह  हैदराबाद  में  सक्रिय  जहां  कहीं  भी  पता  चलता  है  कि  ये  गिरोह  सक्रिय  हैं  वहां
 विद्ेषकर  गरीब  परिवारों  से  आने  वाले  बच्चों  के  लिए  शिक्षा  और  व्यवसाथिक  धिक्षा  के

 प्रशिक्षण  के  लिए  एक  विस्तृत  योजना  होनी  चाहिए  ।  मैं  सरकार  को  अपना  यह  विशेष  सुझाव  देना

 चाहूंगी  ।

 मेरी  अंतिम  बात  यह  हमारे  पास  सक्षम  विदेश  मंत्रालय  है  और  हम  उन  विनियमों  की

 बात  करते  हैं  जिनका  पासपोर्ट  देने  में  ध्यान  रखा  जाना  चा  हिए  ।  लेकिन  कया  इस  बात  पर  ध्यान  देना

 आवद्यक  है  कि  ये  ये  जो  बच्चों  को  ले  जा  रहे
 हैं  गया  वे  उन  बच्चों  के  वास्तव  में
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 संरक्षक  हैं  अथवा  नहीं  ?  अधली  संरक्षक  वास्तव  में  जानते  हैं  कि  उनके  बच्चे  ले  जाये  जा  रहे

 उन्होंने  बच्चे  को  बेचा  यह  प्रश्न  केवल  विधिक  पासपोर्ट  होने  का  ही  नहीं  है  अपितु  उससे  भी

 अधिक  गंभीर  मामला  है  और  मेरे  विचार  में  उन  मामलों  में  केवल  विदेश  मंत्रालय  का  ही  नहीं  अपितु
 गृह  मंत्रालय  द्वारा  हस्तक्षेप  करना  भी  आवश्यक  है  ।  मुझे  खेद  है  कि  आज  इस  विशेष  चर्चा  में  गृह
 मंत्रालय  को  ओर  से  अम्यावेदन  नहीं  है  ।

 जब  अमीना  का  केस  सुर्खियों  में  था  तब  बहुत  से  महिला  संगठन  गृह  मंत्रालय  में  गये  और

 उन्हें  राज्य  सरकारों  से  परामश  करके  एक  विशेष  सेल  का  गठन  करने  के  लिए  उन  क्षेत्रों  में

 विशेष  ध्यान  देने  के लिए  कहा  जहां  ऐसे  गिरोहों  के  सक्रिय  होने  को  जानकारी  है  |  जहां  तक  मुझे
 मालूम  है  अभी  तक  इस  संबंध  में  कुछ  नहीं  किया  गया  इस  प्रकार  जब  तक  मानव  संसाधन  विकास

 कल्याण  विदेश  मंत्रालय  और  विशेषकर  गृह  मंत्रालय  मिलकर  संयुक्त  काय॑बाही
 नहीं  करते  ओर  एक  ऐसा  प्रकोष्ठ  स्थापित  नहीं  हम  इन  अंतर्राष्ट्रीय  गिरोहों  के  विरुद्ध  संघर्ष

 नहीं  कर  सकते  ।  जब  तक  ऐसा  नहीं  किया  जाता  तब  तक  ऐसी  घटनाएं  समाचारपत्रों  में  कुछ
 दिनों  के  लिए  सनसनीखेज  भी  रहेंगी  और  फिर  हम  उसके  बारे  में  सब  कुछ  भूल  और  फिर

 दुबारा  जब  ऐसा  मामला  होगा  और  फिर  हलचल  उत्पन्न  होगी  ।

 मेरा  सरकार  को  यही  सुझाव  है  कि  सभी  मंत्रालयों  को  मिलकर  एक  विस्तृत  योजना  बनानी

 चाहिये  ताकि  बच्चों  की  अंतर्राष्ट्रीय  खरीद-फरोख्त  बंद  हो  सके  और  भारत  को  माध्यम  के  रूप  में

 प्रयुक्ता  न  किया  जा  सके  ओर  न  ही  एक  ऐसे  देश  के  रूप  में  जहां  बाहर  से  बच्चे  लाये  जा  रहे  हों  और

 अन्य  देशों  को  भेजे  जा  रहे  हों  ।

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर०  एल०  :  उपाध्यक्ष  आज  की
 चर्चा  इस  सभा  में  उत्त  दिन  उठाए  गए  प्रइन  के  सम्बन्ध  में  को  गई  जबकि  प्रधान  मंत्री  यहां  मौजूद  थे
 ओप  इस  महत्वपूर्ण  विषय  पर  चर्चा  चाहते  थे  ।

 श्री  रवि  राय  ने  यह  मामला  उठाकर  ठीक  ही  किया  है  ओर  इस  प्रश्न  को  उठाकर  पूरी  सभा
 की  चिता  को  ब्रनिव्यक्ति  प्रदान  की

 सच्चाई  यह  है  कि  केवल  भारत  से  ही  नद्ीं  अपितु  श्रीलंका  और  अन्य
 देख्वों  से बच्चे  संपुक्त  अरब  अमी  रात  ले  जाये  जाते  जहां  पर  शेख  ऊंटों  की  दोड़  करवाते  जंसे
 भारत  में  घुड़दोड़  होती  है  उसी  प्रकार  रेगिस्तान  में  ऊंटों  की  दोड़  होती  है  और  वे  उस  खेल  का
 आनंद  उठाते  उस्तके  लिए  बच्चों  को  घुड़सवार  के  रूप  में  प्रयुक्त  किया  जाता  है  उनमें  वजन  कम

 होता  है  और  ऊट  ज्य!दा  तेज  दोड़  सकता  यह  सही  है  कि  बच्चे  को  चिल्लाहूट  ऊंट  को  ओर  तेज

 दोड़ातीं  है  क्योंकि  इस  जानवर  के  लिए  यह  उकसाने  का  काम  करती  है  भोर  वे  तेज  दोहते  हैं  तथा

 केश  उस  फोड़ा  का  आनन्द  उठाते  हैं  ।

 जहां  तक  इस  प्रइन  का  संबंध  है  मैं  इस  सभा  को  बताना  चाहूंगा  कि  ये  बच्चे  जंसा  कि  कुछ
 सदस्यों  द्वारा  बताया  गया  है  कुछ  लोगों  जिनमें  उनके  माता-पिता  गरोबी  के  कारण  शामिल  हो
 सकते  हैं  या  कोई  गिरोह  भी  शामिल  हो  सकता  द्वारा  ले  जाये  जाते  पहली  बार  यह  बात  हमारे
 सामने  आई  इस  कार्य  के  लिए  इंदिरा  गांधी  हवाई  अड्डे  पर  कुछ  लोगों  को  पकड़ा  गया  बहां
 पर  बंगलादेशी  इन  बच्चों  को  ले  जा  रहे  थे  ओर  वे  हमारे  हवाई  अड्डे  को  केन्द्र  के  रूप  में  प्रयुक्त  कर

 रहे  वहां  पर  हमारे  अप्रवास  अधिकारियों  ने  देखा  कि  इन  बच्चों  की  जो  वहां  मौजूद
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 उनकी  वास्तविक  उम्र  से  जो  पासपोर्ट  में  वणित  अलग  उन्हें  संदेह  हुआ  और

 उन्‍होंने  मामले  की  आगे  जांच  पड़ताल  की  ।  उन्होंने  पता  लगाया  कि  एक  बं  गलादेशी  उन  दो  बच्चों

 को  ले  जा  रहा  उसके  बक्से  में  26  बच्चों  के  26  पाकिस्तानी  पासपोर्ट  वे  लोग
 *  पकड़े  गये  और  हमने  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  तथा  उन  लोगों  को  सजा  दी  हमने  उन  लड़कों

 को  विदेश  जाने  से  रोका  ।

 इस  मामले  में  हमने  पता  लगाया  है  कि  कुछ  भारतीय  बच्चे  भी  बाहर  भेजे  जा  रहे  हम
 -  नहीं  जानते  क्योंकि  यह  हमारे  नोटिस  में  तभी  आ  सकता  है  जबकि  कुछ  बच्चे  अथवा  कुछ  माता-पिता

 हमारे  पास  सहायता  के  लिए  आयें  ।

 श्री  रवि  राय  ने  पूछा  है  कि  हमारे  भिशन  इस  संबंध  में  क्या  कर  रहे  श्री  पाणिग्रही  ने
 *

 भी  यही  बत  उठाई  हमारे  मिशन  द्वारा  हस्तक्षेप  करने  से  हम  बछ्चों  को  वापिस  ल।ने  में  समर्ष

 हो  सके  ।  हमने  उनको  व।पिस  भेज  दिया  है  और  दो  को  और  भेजा  जा  रहा  उन्होंने  एक  बच्चे  को

 जाने  की  अनुमति  दी  है  ओर  अब  एक  ओर  बचा  हमें  इसका  तब  पता  चला  जब  ठस  बच्चे  का

 पिता  मिशन  में  बीजे  की  स्वीकृति  के  लिए  आया  इस  प्रकार  हमें  उसका  पता  चला  |  इस  प्रकार  अन्य

 कोई  तरीका  नहीं  है  जिसके  द्वारा  हमें  पता  लग  सके  कि  यह  सब  चल  रह  है  ।  लेकिन  चूंकि  यह  मामला

 अब  हमारे  नोटिस  में  भा  गया  है  ओर  हम  इस  बारे  में  बहुत  चितित  सरकार  इस  पर  कायंवाही
 कर  रहो  हम  गृह  मंत्रालय  के  नोटिस  में  यह  मामला  लाये  उन्होंने  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  भी
 मामले  की  छानबीन  करने  के  लिए  कह  दिया  हमने  राज्यों  को  भी  लिखा  है  कि  यह  गिरोह  सक्षिय

 है  और  उन्हें  सतकता  बरतने  के  लिए  कहा  जहां  तक  हमारे  विभाग  का  सम्बन्ध  हमने  अप्रवास

 अधिकारियों  को  सख्त  निर्देश  दे  दिए  हैं  कि जब  कभी  भी  बच्चे  लोगों  के  साथ  जा  रहे  हों  तो  इसकी

 भली-भांति  जांच  की  जानी  चाहिए  कि  बे  उनके  संरक्षक  माता-पिता  हैं  या  फिर  गिरोह  के  सदस्य

 हैं  एक  जांच  हवाई  अडड  पर  की  जाएगी  ।

 प।सपोर्ट  जारी  करने  के  संबंध  में  भी  हमने  उन्हें  सख्त  निर्देश  दिए  हैं  कि  जहां  कहीं  भी  लोग

 अपने  बच्चे  ले  उनकी  सदासयता  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  और  उन्हें  ये  पासपोर्ट  इतनी
 उदारता  से  नहीं  दिये  जाने  च।हिये  ।  पूर्ण  जांच  को  जानी  चाहिये  ।  अगर  कोई  शक  होता  हैं  तो  उन्हें
 मामले  की  रिपोर्ट  पुलिस  में  करनी  चाहिये  ताकि  इस  मामले  में  वे  कार्यवाही  कर  सर्के  ।

 श्री  रवि  राय  ने  एक  प्रइन  उठाया  है  कि  क्या  हमारे  मिशन  इस  बात  की  जानकारो  हमारे
 प्राधिकारियों  के  नोटिस  में  लाये  हमारे  मिशन  लगातार  उनके  संपकक  में  हैं  और  उनके  सहयोग  के

 कारण  ही  हम  सभी  बच्चों  को  वापिस  लाने  में  समर्थ  हो  सके  जब  कभी  भी  ऐसी  घटना  हमारे
 नोटिस  में  लाई  जाती  है  तो  तत्काल  ही  हमारे  मिशन  उनसे  संपक  का  प्रयत्न  करता

 श्री  रवि  राय  ने  एक  बात  और  उठाई  है  कि  इन  बंगलादेशियों  के  पारगमन  के  संबंध  में  भारत
 क्या  करेगा  ।  जंसाकि  मैंने  प;ले  कहा  है  कि  अप्रवास  अधिकारियों  को  सर्त  निर्देश  दिए  जा  चुके  हूँ
 कि  वे  जो  बच्चों  के  साथ  हों  उनकौ  भली-भांति  जांच  को  जाती  चाहिये  ।  उनके  कागज-पत्रों  की

 अच्छी  प्रकार  जांच  करनी  चाहिये  और  यहां  तक  बच्चों  से  भो  पूछा  जाना  चाहिए  कि  क्‍या  वह

 '
 ब्रादमी  जो  साथ  जा  रहा  है  वह  उनके  माता-पिता  संरक्षक  है  अथवा  कौन  मेरे  विचार  में

 !  यह  पूछताछश्रैकाफी  सहायक  सिद्ध  होगी  [६  हु

 श्रो  रवि  राय  ने  दक्षेश  का  भी  जिक्र  किया  ।  हमने  उसका  अभी  तक  अनुस  मर्खसे  नहीं  किया

 इस  पर  हम  विचार  कर  रहे
 »  नका

 |  fit
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 यह सितम्बर  रे  छः  जआ  फअऋफऊजऊजझऋ

 श्रो  रवि  राय
 :  यह  सितम्बर  माह  में  होने  जा  रहा  सरकार  का  इस  बारे  में  क्या

 कोण  है  ?

 श्री  क्षर०  एल०  भाटिया  :  मामले  को  वहां  उठाया  जहां  तक  दक्षेष्  के  बारे
 में  आपको  बात  का  सम्बन्ध  हमने  उसका  अनुसमर्थन  नहीं  किया  है  ।  हि

 जंसा  मैंने  सदन  को  बताया  कि  2।  जन  को  दो  राष्ट्रिकों  मोट्म्मद  मियां और
 मोहम्मद  आलम  को  जिनकी  उम्र  चार  और  पांच  वर्ष  को  हवाई  अड्डे  पर  पकड़ा  उन्हें  रोका
 गया  ओर  कायंवाही  को  गई  मामले  न्यायालय  में  दर्ज  हो  गये  हैं  ओर  जो  लोग  जिम्मेदार

 उनको  सजा  दी  गई  है  ।
 :

 श्रीमती  मालिनी  भट्टाचाय  ने  कहा  है  कि  यह  एक  बड़ी  समस्या  इसका  संबंध  बच्चों  के
 मामलों  से  इसका  संबंध  विभिन्‍न  मंत्रालयों  से  यह  एक  तथ्य  इस  संबध  में  हम  अन्य

 लयों  से  »ो  संपक  रखे  हुए  हैं  कि  किस  प्रकार  हम  इस  समस्या  को  जिसमें  बच्चों  को  बाहर  बेचा  जा

 रहा  सुलझा  सकते  यह  एक  गंभीर  समस्या  है  और  हम  इस  पर  विचार  कर  रहे

 श्रो  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  ने  पूछा  है  कि  समस्या  के  विस्तार  के  विषय  में  क्यः  कोई  अनुमान
 लगाया  गया  मैंने  संख्या  दी  है  कि  18  बच्चे  वापिस  लाये  गये  थे  और  अनेक  लोगों  को  हवाई

 अइइ  पर  गिरफ्तार  किया  गया  जहां  तक  लड़कियों  की  समस्या  का  संबंव  श्रीमती  मालिनी

 भट्टाबायं  ने  बताया  है  कि  वह  उतनी  विस्तृत  नहीं  लेकिन  चूंकि  अभी  इसकी  घुरूआत  हुई  है
 सरकार  इसे  गंभीरता  से  लेगी  और  अगर  आवश्यक  हुआ  तो  आवश्यक  विधान  लाया  जायेगा  ।

 शो  श्रोबल्लभ  पाणिग्रही  :  जो  बच्चे  इस  प्रकार  बाहर  ले  जाये  जाते  हैं  उनको  न  केवल  सवार
 के  रूप  में  बस्कि  यह  पता  है  कि  बच्चों  को  के  रूप  में  भी  प्रयुक्त  किया  जा  रहा  डन
 पर  प्रयोगशालाओं  में  अनुसंधान  भी  किया  जा  रहा  अमीना  जंसे  मामले  भी  होते  ये  माननीय
 मंत्री  स ेजानना  चाहूंगा  कि  ऐसी  धटनाओं  की  पृनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्या  कोई  कदेम  उठाये  जा
 रहे  हैं  ।

 |

 ]

 कली  आर०  एल०  भाटिया  :  श्री  रवि  राय  ओर  श्री  पाणिग्रही  ने  भी एक  ओर  मुद्दा  उठाया  था

 कि  इस  प्रक्रिया  में  कुछ  बच्चे  मर  गये  हैं  ।  हमारे  पास  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  नहीं  है  कि  इस  प्रक्रिया  में
 बच्चा  मर  गया  है

 *
 )  |  हमने  अपने  मिश्न  से  जांच  की  है  कि  कोई  मृत्यु  नहीं  हुई

 जैसाकि  मैंने  कहा  हमने  कुछ  कारंवाश्यां  को  पहली  कारंवाई  यह  की  है  कि  राज्य

 सरकारों  को  इसके  बारे  में  दृढ़  रहने  के  निर्देश  दिये  गए  हैं  और  कहा  गया  है  कि  वह  बच्चों  में  फंल

 रहे  इस  अवैध-व्यापार  का  ध्यान  रखें  ।  अधिकारियों  को  यह  हिंदायतें  जारी  की  गई  हैं  कि  जो  व्यक्ति

 अपने  साथ  बच्चों  +शेषकर  जब  उनके  माता-पिता  अथवा  संरक्षक  उनके  साथ  नहीं  उनसे

 पूछताछ  आशअवासन-नियमों  को  दृढ़तापूवंक  लागू

 पासपोर्ट  प्राविकारियों  को  भी  निदेश  दिये  गए  हैं  कि  पुलिस  उन  मामलों  की  सूचना  जिनमें

 लोग  बच्चों  को  ले  जा  रहे  हों  और  जहां  उन्हें  उनके  माता-पिता  अथवा  किसी  ओर के  बारे  में

 कुछ  संदेह  हो  ।

 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  सरकार  इस  बारे  में  माननीय  सदस्यों  की  बिन्‍्ता  से  पूर्णतया  सहमत

 यह  एक  )
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 16  1914  )  आधे  घंटे को  चर्चा

 श्रोमतो  मालिनो  भट्टाच:यं  :  मात्र  एक  प्रदन  मैं  और  पूछना  चाहतो  हूं  ।  जिन  बच्चों
 को  बचाया  गया  उनका  क्‍या  हुआ  ?

 श्रो  आर०  एल०  भाटिया  :  उन्हें  भारत  प्रें  वापिस  लाया  गया

 श्रोमतो  मालिनो  भट्टाचायय  :  क्‍या  उन्हें  उतके  अभिभावकों  को  वापिस  सौंप  दिया  गया  है  ?

 थी  आर०  एल०  भाटिया  :  स्वाभाविक  है  कि  हमें  उन्हें  उनके  अभिभावकों  को  वासिस  सौंपना

 है

 मान  लीजिए  कि  कोई  अभिभावक  उन्हें  लेने  नहीं  आ  रहा  तो  फिर  सरकार  उन्हें

 ।  जन  स्थानों  पर  बेहृत्तर  सम  करती  भेजेगी  ।

 है  हि
 नदी  ]

 थ्रो  मोहन  सिह  :  आपने  जिन  बच्चों  को  लिया  है  तो  उनका  क्या  क्‍या
 उनको  बंगलादेश  भेज  दिया  या  यहां  के  जो  अनाथालय  हैं  वहां  भेज  दिया  ।

 श्रो  आर०  एल०  भाटिया  :  बच्चों  को  वापिस  भेज  दिया  उनको  यहां  रखकर  क्या  सिर्फ  .
 दो  बच्चे

 ]

 श्री  अटल  बिहारो  वाजपेयी  :  क्‍या  आपके  पास  वापिस  लाये  यये  बच्चों  को  संख्या

 का  राज्यवार  ब्यौरा  है  ?

 श्रो  आर०  एल०  भाटिया  :  मेरे  पास  पह  जानकारी  नहीं  है  मैं  आपको  यह  जानकारों
 दे  सकता  हूं  ।

 ]

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  एक-दो  दत्तर  तो  मुझे  मिल  गए  हैं  लेकिन  एक  बात  और  क्‍या

 वहां  के  शेखों  के  साथ  अपने  स्तर  पर  वार्ता  करके  देश  को  भावना  से  अवगत  कराया  इस
 बारे  में  हमारे  राष्ट्र  क ेनागरिक  उद्ग लित  हैं  और  जो  जाने  वाले  बच्चे  होते  हैं  तो  उनके  बारे  में  विदेश
 मंत्रालय  अपने  स्तर  पर  जां  व-पड़ताल

 थभ्रो  आर०  एल०  भाटिया  :  हमारे  जो  मिशन  हैं  उनको  अवगत  कराया  है  कि  यह  ओ  बच्चे
 भा  रहे  यह  बात  ठीक  नहीं  है  और  उनको  वाकायदा  कांटेक्ट  किया  गया  है  और  उनकी  कोआपरेशन
 से  यहां  सारे  बच्चे  वापिस  आए  आपने  एयरपोर्ट  पर  चंक्रिंग  के लिए  कहा  था  तो  मैंने  उसका
 जवाब  दे  दिया  है  ।

 है

 पा

 ]

 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  इस  सभा  को  चिन्ता  से  पूर्णतया  अवगत  है  ।  ज॑साकि  मैंने  कह्दा  इस
 सम्बन्ध  में  हमने  कुछ  कदम  उठ:ये  जिनको  मैं  आपको  स्पष्ट  कर  चुका  हूं  और  हम  इस  बारे  में  जो
 भी  बातें  आवश्यक  वह  सब  करेंगे  ।

 क्योंकि  यह  बात  हमारे  ध्यान  में  ला  दी  गई  अतः  मैं  कहूंगा  कि  यह  अमानवीय  काय॑

 यह  एक  नई  घटना  है  ओर  सरकार  को  इथकी  जानकारी  यदि  जरूरी  हुआ  तो  हम  आवश्यक
 विधान  बनाएंगे  ।

 |  279



 श्ाधे  घंटे  की  चर्चा  7  1992

 श्री  रवि  राय  :  मैंने  यह  सवाल  उठाया  था  कि  वल्ड  सम्मीट  ऑन  चिल्ड्रन  के  एग्रोमेंट  पर
 आरत  सरकार  ने  दस्तखत  किए  उसके  बारे  में  केबीनेट  ने  एक्शन  प्लान  कर  दिया  है  ।  उसकी
 पब्लिक  को  जानकारी  देंगे  या  नहीं  ओर  हाऊस्त  को  कांफोड  स  में  लेगे  या  नहीं  (  उ्यवधान  )

 श्रो  आर०  एल०  भाटिया  :  साक॑  चिल्ड्रव  सम्मीट  के  एग्रीमेंट  को  रेटीफाई  नहीं  क्रिया  है  ।
 जिसकी  चर्चा  कर  रहे  हैं  वह  अभी  तक  रेटीफाई  नहीं  किया

 श्री  रवि  राय  :  1990  में  वल्ड  सम्मीट  आन  चिल्डून  हुआ  उस  दिन  द  कलत  विदार
 किए  थे  इसका  हमको  पता  जब  श्री  चन्द्रशेखर  जी  प्रधान  मंत्री  बने  तो  दस्तखत  उसके
 कैबीनेट  ने  एक्शन  प्लान  एप्रव  संसद  को  जानकारी  नहीं  है  कि  क्या  एक्द्ान  प्लान  आ

 क्रो  आर०  एल०  भाटिया  :  मैं  आपको  लिखकर  भिजवा

 ]

 श्रीमती  मालिनी  भट्टाचायं  :  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रशन  है  कि  जिन  बच्चों  को
 बचाया  गया  उन्हें  पुनर्वासित  किया  जाना  मुझे  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  मंत्री
 महोदय  के  पास  जिन  बच्चों  को  बचाया  उनका  क्‍या  हुआ  इस  बारे  में  कोई  सही  जानकारी
 नहीं  जोकि  अत्यन्त  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आप  चाहते  हैं  कि  मंत्री  महोदय  यह  जानकारी  उपलब्ध  करायें  ?

 श्रो  आर०  एल०  भाटिया  :  अब  मैं  इसका  स्पष्टीकरण  देना  चार  बच्चों  को

 निकेतन  भेज  दिया  गया  )  शेष  बच्चों  को  उनके  धर  दिया  गया
 )

 ।
 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  केवल  चार  बच्चों  का  प्रइन  नहीं  कई  वर्षों  से  बच्चों  की  तस्करी

 निरन्तर  चल  रही  है  ।  पहले  भी  कांड  समाचार-पत्रों  में  उजागर  हुए  इसके  बारे  में  रिपोर्ट

 ]

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  रासा  सिह  रावत  हमारे  सामने  जो  विपय  वह  केवल  उन

 बच्चों  के  बारे  में  जिन्हें  विदेश  भेजा  गया  आप  यहां  विश्वब्यापी  समस्याबओों  पर  चर्चा

 कर  रहे

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपका  बहुत  आभारी  हूं  तथा  आपको  सराहना  करता  अब  सभा
 8  को  केन्द्रीय-कक्ष  में  होने  वाली  बंठक  के  समाप्त  होने  के  |  5  प्रिनट

 उपरान्त  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होतो  है  ।

 6.26  स०  प०

 तत्पदयात  लोक  सभा  8  को  केन्‍्द्रोय

 कक्ष  में  होने  वाली  बेठक  के  समाप्त  होने  के
 मिनट  उपरान्त  तक  के  लिए  स्थिवित  हुई  ।

 बोहान्‌  प्िटिं



 आये  घंटे  की  चर्चा  7  1992

 ]

 श्री  रवि  राय  :  मैंने  यह  सवाल  उठाया  था  कि  वरुड़ें  सम्मीट  ऑन  चिल्डुन  के  एग्रीमेंट  पर
 भारत  सरकार  ने  दस्तखत  किए  उसके  बारे  में  केबीनेट  ने  एक्शन  प्लान  कर  दिया  उसकी
 पब्लिक  को  जानकारी  देंगे  या  नहीं  और  हाऊस  को  कांफोर्डेस  में  लेगे  या  नहीं।'*ਂ  )

 को  आर०  एल०  भाटिया  :  साक॑  बिल्डूत  सम्मीट  के  एग्रीमेंट  को  रेटीफाई  नहीं  किया  है  |
 जिसकी  चर्चा  कर  रहे  हैं  वह  अभी  तक  रेटीफाई  नहीं  किया

 श्री  रषि  राय  :  1990  में  वल्ढं  सम्मीट  आन  चिल्डून  हुआ  उस  दिन  दल्तखत  नहीं
 किए  थे  इसका  हमको  पता  जब  श्री  चन्द्रशेखर  जी  प्रधान  मंत्री  बने  तो  दस्तक्षत  उप्तके  बाद
 केबीनेट  ने  एक्शन  प्लाम  एप्रव  संसद  को  जानकारी  नहीं  है  कि  कया  एक्शन  प्लान  हुआ

 जन्नत  वय्थिय्ययय

 क्रो  आर०  एल०  भाटिया  :  मैं  आपको  लिखकर  शिजवा

 [  क्षमुषाद  ]

 श्रीमती  मालिनो  भट्टाचायं  :  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रएम  है  कि  जिन  बच्चों  को
 बचाया  गया  उन्हें  पुर्वासित  किया  जाना  मुझे  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  मंत्री

 महोदय  के  पास  जिन  बच्चों  को  बचाया  उनका  क्‍या  हुआ  इस  बारे  में  कोई  स  ही  जानकारी

 नहीं  जोकि  अत्यम्त  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कया  आप  चाहते  हैं  कि  मंत्री  महोदय  यह  जानकारी  उपलब्ध  करायें  7

 हरी  आर०  एल०  भाटिया  :  अब  मैं  इसका  स्पष्टीकरण  देना  चाहूंगा  |  चार  बच्चों  को

 निकेतन  भेज  दिया  गया  था|  शेष  बच्चों  को  उनके  भर  दिया  गया  (  व्यवधान )

 ]

 प्रो०  रासा  सिह  राजत  :  केवल  चार  बहूवों  का  प्रदन  नहीं  कई  बर्षों  से  बच्चों  की  तस्करों

 निरस्तर  चल  रही  है|  पहले  भी  कांड  समाचार-पत्रों  में  उजागर  हुए  इसके  बारे  में  रिपोर्ट

 आनी  चाहिए  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रासा  सिंह  रावत  हमारे  सामने  जो  विपय  वह  केवल  उन
 बच्चों  के  बारे  में  जिन्हें  विदेश  भेजा  गया  आप  यहां  विश्वध्यापी  समस्याओं  पर  चर्चा
 कर  रहे

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपका  बहुत  आभ।रो  हूं  तथा  आपको  सराहना  करता  हूं  ।  अब  सभा
 8  1992  को  केन्द्रीय-कक्ष  में  होने  वाली  बेठक  के  समाप्त  होने  के  |  5  प्रिनट

 उपरान्त  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 6.26  म०  प०

 तत्पदचात्‌  लोक  सभा  8  1992/17  1914  को

 कक्ष  में  होने  बाली  बेठक  के  समाप्त  होने  के  15  मिनट  उपरास्त  तक  के  लिए  श्थिगित  हुई  ।

 विधि  पममिनिलननििककी

 बोहोँन  प्रिंटिंग


